
 अध्टस  खब्ड  33,  अंक  14  25  1987

 4  1909

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 का

 हिन्दी  संस्करण

 (  खब्ड  33  में  अंक  11  से  20  तक  हैं  )

 लोक  सभा  सचिवालय

 नई  दिल्ली

 सूल्य  :  चार  रपये



 संस्क रण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  कार्यवाही  और  हिम्दो  संस्करण
 में  सम्मिलित  मूल  कार्यवाही  हो  प्रामाणिक  मानी
 इनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना



 विषय  सूचो

 अष्टम  खण्ड  33,  नोवां  1987/1909

 अंक  14,  25  1987/4  1909

 विषय  पृष्ठ

 प्रश्मों  क ेमोलिक  उत्तर  :  1--20

 +तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  270  से  272  भौर  274

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर :

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  269,  273,  275  से  288  20--28

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  2736  से  2742,  2744  से  2764,  2766  से

 2798,  2800,  2802  से  2880,  2882  से

 2887  और  2889  से  2910  28--  69

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  236--237

 राज्य-सभा  से  संदेश  180

 समान  पारिभ्रसिक  संशोधन  विधेयक  180

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 गेर-स  रकारी  सवस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  181

 प्रतिवेदन

 नियम  377  के  अधीन  मासले  :  5

 विभिन्न  उद्योगों  विशेषकर  शीशे  और  बीड़ी  उद्योग  श्रमिकों  के  रूप
 में  नियुक्त  बच्चों  के  सामने  आने  वाली  समस्याओं  के  बारे  में  रचनात्मक

 और  व्यावहारिक  सुझाव  देने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का

 गठन  करने  की  मांग

 श्री  गंगा  राम  1

 +किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  |  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में

 उसी  ने  पूछा

 (1)



 (ii)

 विषय

 अमीनोफिलीन  और  थिओफिलीन  औषधियों  के  मूल्य  सरकार  द्वारा

 रित  किए  जाने  जौर  औषध  कम्पनियों  द्वारा  उन  औषधियों  को  मनमानी

 दरों  पर  बेचने  से  प्राप्त  अतिरिक्त  आय  को  उन  कम्पनियों  से  वसूल  करने

 और  उसे  डी०  ई०  ए०  खाते  में  जमा  कराने  की  मांग

 डा०  चअन्व्रशेखर  त्रिपाठी

 पारादीप  पत्तन  के  तलक्षण  का  पूरा  जर्  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन
 किए  जाने  की  मांग

 श्री  लक््ष्ण  मलिक

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने
 की  मांग

 श्री  के०  एन०  प्रधान

 शीषंक  के  अन्तगंत  सिंचाई  बांधों  के  लिए  आबंटित  धनराशि
 कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  के  वेतन  आदि  पर  खर्च  न  की  जाए  और  उसका
 बांधों  के  वास्तविक  रखरखाव  पर  उपयोग  किया  य  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  करने  की  मांग

 श्री  जुझार  सिह

 कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  के  उस  क्षेत्र  में  विद्युत  सम्बन्धी
 श्यकताओं  को  पूरा  करने  के  100  मेगावाट  का  एक  ताप  विजलीबर
 स्थापित  करने  की  मांग

 श्री  तम्पन  थामस

 काली  मिच  के  पोत-पयंन्त-निःशुल्क  मूल्य  पर  3.5  प्रतिशत  उपकर  लगाने शुल्क  सू
 के  मामले  पर  पुनविचार  करने  की  मांग

 श्री  के०  मोहनदास

 जो  लोडर-पैकर  पहले  एयर  फ्रेट  लिमिटेड  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें
 भारतीय  अस्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  में  खपाने की  मांग

 श्रीमती  वेजयन्तीमाला  बाली
 ह

 प्रादेशिक  प्रामोण  बेंक  विधेयक

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  सी०  माधव  रेह्टी

 श्री  पी०  नामग्याल

 पुष्ठ

 2

 5

 236

 2



 पृष्ठ

 196--199

 199--202

 202--204

 204--207

 207--209

 209--212

 212--216

 216--217

 218--220

 220--222

 222--223

 223--225

 225--227

 227--229

 229--230

 230--232

 232--234

 234--236

 337--252

 237--240

 240--244  और  248--252

 244

 245--246

 246

 246--248



 विशभशशनशशनशननननननननननिनि न  लीक  3-5  --  --

 बुधवा  25  1987/4  1909  )

 लोक  सभा  ||  बजे  म०  पू०  १२  समवेत

 महोदय  पीठासोन

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]
 राष्ट्रीय  जल  नीति

 +270.  श्री  भव्नेश्वर  तांती  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हाल  ही  में  स्वीकार  की  गई  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  अन्तगंत  सतह  जल  भूजल  की

 दरों  को  युक्तिसंगत  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  नीति  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  हितों  का  उचित  ध्यान
 रखा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  जल  संसाक्षन  संज्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास
 :  से  राष्ट्रीय  जल  नीति  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों

 के  हितों  का  पूरा  ध्यान  रखते  हुए  सतही  जल  और  भूजल  की  जल  दरों  को  युक्तिसंगत  बनाया  जाना

 चाहिए  ।

 श्री  भव्ेश्वर  तांती  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  सुस्पष्ट  जवाब  चाहता  लेकिन  दिये
 गये  उत्तर  सर्देव  लापरवाही  वाले  उत्तर  होते  मैं  कुछ  निश्चित  बातें  जानना  चाहता  लेकिन  एक
 वाक्य  में  उत्तर  दे  दिया  गया  सरकार  की  यह  काय॑  प्रणाली  कया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान
 सकता  हूं  कि  देश  में  जल  संसाधनों  और  वास्तविकताओं  के  विषय  में  एक  सुस्पष्ट  उत्तर  देने  किस  बात

 ने  उन्हें  रोका  देश  एक  हिस्से  मेंसूखा  और  दूसरे  हिस्से  में  बाढ़  का  सामना  कर  रहा  ब्रह्मपुत्र  नदी
 की  बाढ़  की  विभीषिका  के  हो  गये  उस  भाग  में  प्रतिवर्ष  विनाशकारी  बाढ़  आती  है  और  लोग

 मुसीबत  उठा  र  हे  हैं  ।  अब  मैं  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  कृपया  धंय॑  रखें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हमें  मंत्री  महोदय  से  भी  धैयं  रखने  को  कहना  चाहिए  ?

 भरी  भव्व  श्बर  तांती  :  ऐसा  लगता  है  जैसे  लगातार  टिप्पणियां  की  जा  रही  हों  ।
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 झौ  भागवत  झा  आजाद  :  अभी  तो  प्रश्न  पूछने  की  भूमिका  बांध  रहे  हैं  ।

 थी  भव्वेश्वर  तांती  :  कुछ  महीने  देश  में  हमने  जिस  असाधारण  परिस्थिति  का

 सामना  किया  था  जब  देश  के  एक  हिस्से  में  पानी  का  बाहुल्य  एबं  बाढ़  था  तथा  शेष  भाग  में  सूखा
 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मैं  सरकार  से  जान  सकता  हूं  कि  देश  के  समस्त  जल  संसाधनों  को  उचित

 एवं  संतुलित  उपयोग  के  लिए  वे  किस  प्रकार  मास्टर  प्लान  बनायेंगे  ?  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है  कि  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  बहुमूल्य  संसाधन  बर्बाद  न  हो  तथा  सिंचाई  और

 विद्युत  के  लिए  उनका  उपयोग  हो  ।

 भरी  राम  निवास  मिर्धा  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  प्रश्न  बहुत  छोटा  एवं  विशिष्ट

 है  हाल  ही  में  स्वीकार  की  गयी  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  अन्तगंत  सतह  जल  ओर  भूजल  की  दरों  को

 युक्तिसंगत  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  इसमें  बाढ़  का  कोई  उल्लेख  नहीं  इसमें  सामान्य
 नीति  का  कोई  उल्लेख  नहीं  इसमें  ब्रह्मपुत्र  का कोई  उल्लेख  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  ने  वहूं  पूछा
 होता  जो  बह  अब  पूछ  रहे  हैं  तो  मैंने  उन्हें  एक  विस्तत  जवाब  दिया  होता  ।  यह  मेरी  गलती  नहीं  है
 कि  मेरा  जवाब  बहुत  ही  विशिष्ट  है  क्योंकि  एक  बहुत  विशिष्ट  प्रश्न  किया  गया  था  तथा  जो  नीति  कहती
 बह  मैंने  बता  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  अनुमान  दूर  संवेदी  होना  चाहिए  था  ।

 श्री  राम  मिवास  मिर्धा  :  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  दस्तावेज  को  हमने  सभा  पटल  पर  रख  दिया  है
 तथा  इस  पर  चर्चा  का  मैं  स्वागत  करूंगा  ।  इस  पर  चर्चा  के  लिए  मैं  स्वयं  एक  संकल्प  लाने  की  सोच  रहा  हूं
 जिसमें  जलनीति  से  सम्बन्धित  सभी  मामले  तथा  उस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  क ेसामने  लाया  जा
 सके  ।  लेकिन  चूंकि  कुछ  मुद्दों  को

 अभी  उठाया  गया  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सूखे  ओर  बाढ़  की
 समस्या--एक  भाग  में  बाढ़  तथा  दूसरे  भाग  में  सूखा

 '**

 )

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  क्या  आप  प्रश्न  समझ  गये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पता  वह  मौखिक  प्रश्न  पर  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्घा  :  बहुत  लम्बे  समय  से  यह  प्रश्न  हमारे  समक्ष  मुद्दा  यह  है  कि  क्रुछ
 क्षेत्रों  और  कुछ  नदियों  में  बाढ़  के  स्तर  का  जल  जल  अभाव  वाले  क्षेत्रों  में  ले  जाया  जा  सकता  है  ।  हमार
 एक  राष्ट्रीय  संग्रठन  है  जो  कि  सब  बातों  का  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  तथा  सर्वेक्षण  कार्य  को  हमने  दो  विभिन्न
 पहलुओं  में  विभक्त  किया  है--एक  को  हिमालयीय  नदियां  कहते  हैं  तथा  दूसरे  को  प्रायद्वीपीय  नदियां
 कहते  अध्ययन  के  प्रथम  भाग  के  लिए  यह  प्रायद्वीय  नदियों  पर  ध्यान  केन्द्रित  कर  र  हे  हैं  हम  सभी
 प्रमुख्च  नदियों  के  थालों  और  उप-थालों  में  वहां  के  पानी  का  उपलब्धता  जानने  के  लिए  तथा  दक्षिण  के
 प्रायद्वीपीय  क्षेत्र  जहां  पानो  की  कमी  रहती  में  शीघ्र  सम्पर्क  द्वारा  पानी  को  ले  जाने  के  सर्वेक्षण
 कर  रहे  अध्ययन  हो  रहा  है  ओर  केवल  उसके  बाद  ही  हम  यह  जानने  की  स्थिति  में  होंगे  कि  किस
 तरह से  इसे  किया  जा  सकता  है  ।

 शो  भव्रश्वर
 ताती  :  राष्ट्रीय  जलनोति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  छोटे और  सीमान्त

 किसानों  के  हितों  का  उचित  ध्यान  रखकर  सतह  जल  भर  भतल  की  दरों  को  युव्तिसंगत  बनाया

 2



 4  1909  मौखिक  उत्तर

 लेकिन  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हमें  इस  बात  की  बहुत  चिंता  है  कि  देश  विशेषकर  सौराष्ट्र
 पिछले  लगातार  तीन  वर्षों  से पीने  तक  के  लिए  पानी  नहीं  है  तथा  हमारे  राज्य  आसाम  में  जब  आपको

 पानी  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  तब  आपको  प्रकृति  से  पर्याप्त  जल  मिलता  है  तथा  कृषि  के  लिए

 किसानों  को  जब  जल  तब  हमें  यह  मिलता  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महो  क्य  :  आप  उनके  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  पेश  कीजिए  ।

 श्री  भव्नेश्वर  तांती  :  अतः  हमें  पानी  नहीं  मिलता  है  और  यहां  तक  कि  किसानों  को

 पानी  नहीं  मिलता  है  ।  लेकिन  ब्रह्मपुत्र  नदी  के जल  का  सिंचाई  और  विद्युत  के  लिए  उपयोग  करने  के

 पर्याप्त  अवसर  हैं  और  इस  तथ्य  के  बावजद  कि  लोगों  को  हम  नैतिक  समर्थन  दे  सकते  लोगों  की

 समस्याओं  को  देखने  लिए  वहां  कोई  नहीं  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  है  और  वह  बोड्ड  बेकार

 यह  बिना  अध्यक्ष  के  बोर्ड  की  अध्यक्षता  करने  के लिए  कोई  अध्यक्ष  नहीं  इन  परिस्थितियों

 में  इन  सभी  परियोजनाओं  को  सरकार  कंसे  लागू  मुझे  नहीं  पता  यह  एक  बिना  अध्यक्ष  का  बोर्ड

 है  ।

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  देश  में  शायद  किसी  दूसरी  नदी  की  अपेक्षा  ब्रह्मपुत्र  पर  हमने  सर्वाधिक

 ध्यान  दिया  है  और  ब्रह्मपुत्र  जिसका  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  का  एक  अध्यक्ष  है  ।

 पर्वोत्तर  परिषद  का  सचिव  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  का  अध्यक्ष  अतः  यह  बात  नहीं  है  कि  कोई  अध्यक्ष  नहीं  है  ।

 क्री  भव्वे  श्वर  तांती  :  इस  समय  वहां  अध्यक्ष  कौन  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  पूर्वोत्तर  परिषद  का  सचिव  ब्रह्मपुत्र  बो्ड  का  अध्यक्ष  है ओर  यह  बोड

 यह  मास्टर  प्लान  तंगार  कर  रहा  है  कि  बाढ़  से  उत्पन्न  हुई  कठिनाइयों  को  कैसे  कम  किया  जाए  तथा

 पानी  के  बहाव  को  किस  प्रकार  सहायक  नदियों  की  ओर  किया  जाए  ।

 शी  वी  शोभनाव्रीश्वर  राष्ट्रीय  जल  नीति  ने  सतह  जल  और  भूजल  की  दरों

 की  सिफारिश  की  है  जिनको  कि  युक्तिसंगत  बनाया  जाना  जहां  तक  आपूर्ति  किये  जाने  वाले

 सतह  जल  का  सम्बन्ध  स्वयं  सरकार  जलाशयों  के  निर्माण  में  बहुत  धन  खर्च  कर  रही  जिसके

 पश्चात्  वे  किसानों  को  जल  आपूर्ति  करते  हैं  भूजल  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  स्वयं  किसान  छोटे  और
 सीमास्त  किसानों  के  अतिरिक्त-ट्यूबवेल  और  छिद्रकुओं  में  सम्पूर्ण  घन  लगा  रहे  इस  सम्बन्ध

 मैं  मंत्री  जी  स ेजानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  भूजल  क्षमता  के  अधिकतम  सीमा  तक  उपयोग  की

 प्रोत्साहित  करने  पर  विचार  करेगी  ।  किसानों  को  छिद्रकुओं  या  ट्यूबबेल  पर  जो  खर्च  करना  पड़ता  है
 उसमें  क्या  आप  कुछ  सहायता  देंगे  तथा  छोटे  और  सीमान्त  विशेषकर  रायलसीमा  और  महबूब
 तगर  जिलों  जैसे  सूखा  प्रवण  जो  कि  सूखे  से लगातार  प्रभावित  होते  को  वतंमान  सहायता  को

 मात्रा  में  वृद्धि  भी  करेंगे  ?  सहायता  की  मात्रा  को  क्या  आप  25--33%  से  बढ़ा  कर  35--50%
 करेंगे  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  किसी  व्यक्तिगत  किसान  जो  कुआं  खोदता  उपलब्ध

 सहायता  भिन्न-भिस्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  होती  है  और  यह  सही  है  कि  कुछ  विशेषकर
 प्रवण  क्षेत्रों  में  कुछ  सहायता  दी  आनी  चाहिए  ।  लेकिन  फिर  यह  राज्य  सरकारों  को  निर्णय  करना  है
 कि  अपनी  योजना  प्रक्रियाओं  में  उनकी  क्या  प्राथमिकतायें  उदाहरण  के  लिए  राजस्थान  सरकार  ने

 कहा  है  कि  किसान  को  कु  खोदने  के  लिए  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  रूप  में  यह  पहल ेही  10,000
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 ह०  दे  रही  है  और  यदि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  प्रबुद्ध  राजस्थान  सरकार  का  अनुसरण  करती  तो  वे

 ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  बी०  शोभनाव्री श्वर  राव  :  अन्य  किसानों  के  लिए  ।  )

 कचनडनक््

 थी  शांताराम  नायक  :  जब  कभी  एक  दिये  हुए  विषय  पर  हम  एक  रा
 ष्ट्रीय  नीति

 बनाते  हैं  और  यदि  वह  विषय  केन्द्र  सरकार  के  पूर्ण  नियंत्रण  में  नहीं  होता  तब  सामान्यतया  यह  होता
 है  कि  राज्य  सरकार  के  जिनको  कि  उस  राष्ट्रीय  नीति  को  लागू  करना  होता  अनुकूल  रूख  या

 आवश्यक  रूख  नहीं  अपनाते  हैं  और  परिणामस्वरूप  नीति  को  क्रियान्वित  न  करने  का  दोष  केन्द्र  सरकार

 पर  आता  इस  सन्दर्भ  में  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  जल  संसाधन  विषय  को  पूर्णरूप  से  केन्द्र  के

 हाथों  में  रखने  के  क्या  आपने  जल  संसाधनों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  कोई  विचार  किया  है  या

 विकल्प  में  जल  संसाधन  के  विषय  को  संघ  सूची  में  लाने  पर  कोई  विचार  किया  है  ?  क्या  इनमें  से  किसी

 बात  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  राज्य  का  अधिग्रहण  क्यों  नहीं  कर  लेते  ?

 क्री  रास  निधास  मिर्धा  :  सरकार  अभी  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही
 है  ।  बस्तुता  राष्ट्रीय  जल  नीति  इन  शब्दों  के  साथ  शुरू  होती  है  :

 प्रमुख  राष्ट्रीय  संसाधन  एक  मूलभूत  मानवीय  आवश्यकता  है  और  मूल्यवान
 राष्ट्रीय  परिसंपत्ति  जल-संसाधनों  सम्बन्धी  आयोजना  और  उनका  विकास

 राष्ट्रीय  संदर्श  में  किये  जाने  की  आवश्वकता

 ऐमे  अनेक  क्षेत्र  हैं  जिनके  लिए  नीतियां  निर्धारित  की  जाती  हैं  और  यह  नीति  राष्ट्रीय
 संसाधन  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  प्रधान  मंत्री  उसके  अध्यक्ष  हैं  तथा  सभी  मुख्यमंत्री  इसके  सदस्य हैं
 और  उन्होंने  एक  मत  से  इसका  अनुमोदन  किया  है  ।  अतः  हम  यह  मान  लेते  हैं  कि  वे  इसी  का  अनुपालन
 करना  वेहतर  समझ्ेंगे  |

 श्रीमती  बेजयन्ती  साला  बाली  :  यह  बताया  गया  है  कि  बडी  और  मध्यम  स्तर की
 विचाई  परियोजनाओं  का  कार्थान्वयन  अब  और  अधिक  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  इस  समय
 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  1961  से  शुरू  की  गई  246  बड़ी  सतही  जल  सिंचाई  परियोजनाओं  में

 रो  65  परियोजनायें  पूरी  कर  ली  गई  उनमें  से  शेष  अभी  तक  निर्माणाधीन  हमने  इन
 योजनाओं  पर  बहुत  ज्यादा  धनराशि  पानी  की  तरह  बहाई  है  किन्तु  अभी  तक  उससे  कोई  लाभ  प्राप्त
 गहीं  हुआ  पिछले  एक  वर्ष  से  तमिलनाडु  में  पेय  जल  की  अध्यधिक  कमी  के  कारण  लाखों
 लोगों  को  भूजल  पूर्ति  के  लिए  अत्यधिक  धनराशि  अदा  करनी  पड  रही  यहां  तक  कि  मद्रास  शहर  में
 और  उसके  आस-पास के  क्षेत्र  मे  भूजल  का  स्रोत  ही  समाप्त  हो  गया

 न  परिस्थितियों  मैं  माननीय  मंत्री  से यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  जल
 नीति  के  अधीन  ऐसे  कोई  योजना  तैयार  की  है  जिनके  अन्तगंत  भूमिगत  जल  का  बड़ी  सावधानी  और
 उचित  ढंग  से  उपयोग  किया  जा  सके  तथा  उसका  नाममात्र  4)  समरूप  दर  पर  रस  चाई  परियोजनाओं  के
 लिए  हो  नहीं  अपितु  पेयजल  के  रूप  में  भी  पूर्ति  करना  संभव  हो  सके  ।

 भी  राम  निवास  वस्तुतः  कुछ  क्षेत्रों  में पेय  जल  को  ्राथमिकटा  मिलनी  ही
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 चाहिए  और  वतंमान  राष्ट्रीय  जल  नीति  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  इसका  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि
 पेय  जल  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 जहां  तक  कुंओं  तथा  अन्य  लघु  सिंचाई  निर्माण  कार्यों  से भूजल  संसाधन  के  प्रयोग  का  सम्बन्ध
 वे  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ओर  हमारी  नीति  है  कि  उसे  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  प्रोत्साहन  दिया

 इस  समय  भी  लघु  सिंचाई  तथा  कंओं  से  बहुत  अधिक  सिंचाई  होती  है  और  हमारी  नीति  है  कि

 भूजल  संसाधनों  का  विवेकपूर्ण  ढंग  से उपयोग  किय्णग  मै  चाहता  हूं  कि  इस  संदर्भ  में

 उत्पन्न  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  करूं  और  वे  ये  हैं  कि  कुछक्षेत्रों  मे ंकंओं  से  बहुत  ज्यादा  पानी  निकाल
 लिया  गया  परिणामस्वरूप  अनेक  समस्याएं  खड़ी  हो  गई  वहां  पानी  में  खारापन  आ  गया  है  और

 आस-पास  के  कुछ  कुएं  सूख  भी  गये  भारत  सरकार  ने  कई  वर्ष  पहले  भूजल  के  उपयोग  को  विनियमित

 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  एक  नमूना  विधेयक  जारी  किया  था  किन्तु  किसी  भी  राज्य

 सरकार  ने  इसके  बारे  में  कोई  कानून  नहीं  बनाया  कुछ  राज्यों  ने  यदि  कानन  पास  किये  भी  हैं  तो

 उन्हें  लागू  नहीं  किया  अतः  कभी  न  कभी  तो  यह  किया  ही  जाना  था  कि  पानी  निकाले  जाने  तथा

 भू-जल  के  उपयोग  तक  को  भी  वैज्ञानिक  ढंग  से  विनियमित  किया  जाए  |

 क्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसके  द्वारा  ब्रह्मपुत्र  नदी  को  तीस्ता
 नदी  से  जोड़ा  जाये  कलकत्ता  पत्तन  को  फरक््का  से  ओर  अधिक  जल  दिया  जा  सके  ?

 श्रीमती  बेजयन्ती  माला  बाली  :  कृष्णा  नदी  के  बारे  में  आपकी  क्या  राय

 क्री  रास  निवास  मिर्धा  :  इसके  लिए  मुझे  पहले  से  सूचना  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  जी०  जी०  स्बेल  :  प्रश्न  तो  सतही-जल  तथा  भू-जल  के  युक्तिसंगत  वितरण  के

 बारे  में  मुझे  नहीं  मलूम  कि  आप  सतही  और  भू-जल  को  किस  तरह  युक्तिसंगत  बनाते  मैं  केवल
 जल  के  उपयोग  को  युक्तिसंगत  बनाने  की  बात  समझ्न  पाता  हूं  ।

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  आप  भू-जल  के  बारे  में  क्या  कर  सकते  हैं  जो  कि  सदृपयोग  या  दुरूपयोग
 किसी  के  लिए  भी  है  ।  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  उस  पानी  के  बारे  में  क्या  कर  रहे

 हैं  जो
 वर्षा  ऋतु  में  भारी  मात्रा  में  बिना  किसी  उपयोग  के  नदियों  से बह  जाता  क्या  आप  इस  प्रकार  के

 जल  पर  नियंत्रण  के  लिए  उसका  भंडारण  में  करने  या  उसका  उपयोग  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे
 हैं  या  आप  चाहते  हैं  कि  उसे  यं  ही  समुद्र  की ओर  बहने  दिया  जाए  ?

 क्री  रस  निवास  सिर्धा  :  प्रश्न  सतही  और  भू-जल  के  उपयोग  को  युक्तिसंगत  बनाने

 सम्बन्धी  नहीं  है  ।  यदि  प्रोफेसर  साहब  ने  इसे  ध्यान  से  पढ़ा  होता  तो  उन्हें  मालूम  होता  कि  पानी  की  दर

 को  युक्तिसंगत  बनाने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्रो  जो०  जो०  स्वेल  :  तो  जो  पानी  यं  ही  बहा  जा  रहा  उसके  बारे  में  आप  कया  कर  रहे  हैं

 श्री  राम  निवास  सिर्षा  :  अगला  प्रश्न  इस  तरह  के  पानी  के  बारे  में  ही  समस्त

 सिंचाई  कायंक्रम  उसी  श्रयोजन  से  जिसकी  प्रोफेसर  साहब  ने  चर्चा  की  अर्थात्  बिना  किसी  उपयोग
 के  समुद्र की ओर  बहने  वाले  पानी  के  सदुपयोग  के  लिए  ही  उक्त  सिंचाई  कार्यक्रम  प्रत्येक  बांध  इसी

 प्रयोजन  से  बनाया  गय  इस  प्रकार  की  जल-भंडारण  के  परिणामस्वरूप  ठस  पानी  का  भंडारण
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 TT  अध्यक्ष महोदय : डा० भोई बोलिए, आप तो बहुत दिनों के  बाद

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  भोई  आप  तो  बहुत  दिनों  के  बाद  सवाल  कर  रहे

 ]

 क्या  अब  आप  स्वस्थ  हैं  ?

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  जी  मैं  बिल्कुल  ठीक  हूं  ।

 माननीय  अध्यक्ष  मुख्य  प्रश्न  आधुनिक  जल  नीति  और  आधुनिक  सीमान्त  किसानों के
 बारे  में  भू-जल  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  भौगोलिक  दृष्टि  से  प्राचीन  अन्तंभौमिक  संरचनाओं

 का  पता  लगाने  लिए  सैसतिंग  सेटेलाइट  टैदराबादਂ  को  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  और

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कया  टाइटिक  लाइन  जोनਂ  की  रूपरेखा  तैयार  कर  ली  गई  है  ताकि  देश  के
 विभिन्न  भागों  में  भूमिगत  जल  क्षेत्रों  का  रेखांकन  किया  जा  सके  जिससे  यह  मंत्रालय  आवश्यक  काय॑वाही
 कर  सके  |  मैं  गह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  को  यह  अवगत  है  कि  सूखा  प्रवण  क्षेत्र
 क्रम  के  अन्तगंत  पिछले  वर्ष  तक  समस्त  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  में  उठाऊ  सिंचाई  के  माध्यम  से  सिंचाई  करने  के

 लिए  जो  अनुमति  प्रदान  की  गई  क्या  सरकार  ने  इंस  वर्ष  उन  क्षेत्रों  में  वह  अनुमति  देनी  वन्द  कर
 दी  है  जिसके  कारण  छोटे  और  सीमान्त  किसान  उठाऊ  सिंचाई  के  माध्यम  से  सिंचाई  की  सुविधा  से
 वंचित  रह  जायेंगे  ।

 थी  रास  निवास  मिर्धा  :  हम  भू-जल  का  पता  लगाने  के  लिए  दूरस्थ  संवेदी  तकनीक
 का  उपयोग  कर  रहे  हैं  भौर  इस  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  तथा  केन्द्रीय  भू-जल  बोड़  में  भी एक-एक
 निदेशालय  स्थापित  हैं  जी आकाश  से  भौर  सेटेलाइट  से  ली  गई  घरती  के  छविचित्रों  का
 विश्लेषण  करते  और  इसके  बारे  में  हम  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देले  रहे  हैं  और  हम  उन  चित्रों
 का  अपने  सर्वेक्षण  के  लिए  तथा  यह  पता  लगाने  के  लिए  भी  उपयोग  करते  हैं  कि  भू-जल  कहां-कहां
 उपलब्ध  किन्तु  इससे  पूरी  परिस्थिति  का  बाहरी  स्वरूप  ही  स्पष्ट  होता  है जबकि  इसके  लिए  उन
 स्थानों  पर  जाकर  बहुत  तरह  की  जांच  करनी  होती  है  और  अन्य  क्षेत्र  के  वैज्ञानिकों  जैसे  भू-बेझ्ानिक
 आदि  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाता  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  को  आश्वस्त
 करना  चाहता  हूं  कि  भू-जल  के  निरीक्षण  के  लिए  दूरस्थ  संवेदी  तकनीक  का  उपयोग  .  हमारे  सर्वेक्षण  का
 सबसे  महत्वपूर्ण  अंग

 श्री  सोममाथ  रथ  :  मैं  यह  जानमा  चाहता  हूं  कि  क्या  पूरे  देश  में  विभिन्न  प्रकार  की  नदी
 घाटियों  का  किसी  प्रकार  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  जिससे  इनको  सम्बद्ध  किया  जा  सके  और  बाढ़  के
 दौरान  नुकसान  पहुंचाने  वाले  पानी  का  िचाई  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 क्रो  राम  निषास  मिर्धा  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  हमारे  पास  पूरे  देश  में  जल  की
 उपलब्धता  के  सर्वेक्षण  हेतु  सुसंगठित  और  बहत्  कार्यक्रम  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  हमने  इस
 सर्वेक्षण  को  दो  भागों  में  बांट  दिया  है  एक  हिमालय  से  निकलने  वाली  नदियों  के  लिए

 है  और
 प्रायद्वीपीय  नदियों  के  लिए  है  ।  जब  ये  सर्वेक्षण  समाप्त  हो  जायेंगे  तभी  हम  यह  बता  पाएंगे  कि  इन  नदी
 घाटियों  में  कितना  अतिरिक्त  पानी  उपलब्ध  है  और  उसे  किस  तरह  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  भेजा  जा
 सकता
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 भी  रामाश्यय  प्रसाद  सिंह  :  मैं  मंत्रीजी  से जानना  चाहता  हूं  कि  नई  जल  नीति  के  अनुसार  जो
 गंगा  का  पानी  है  उसे  आप  सिंचाई  के  रूप  में  लेना  चाहते  क्या  ऐसी  कोई  योजना  है  जिससे  आप  गंगा
 जल  को  सिंचाई  के  काम  में  ला  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  जो  पानी  बाढ़  से  नदियों  में  आता  है  उसको

 कंट्रोल  करने  के  लिए  कोई  योजना  बना  रहे  हैं  ?  *

 भी  रास  निवास  मिर्धा  :  गंगा  के  पाती  का  ठीक  तरह  से  उपयोग  हो  इसके  लिए  कई  पुरानी
 व  नई  योजनायें  बाढ़  का  प्रकोप  किस  प्रकार  कम  रूया  जाये  इसके  बारे  में  भी  कई  योजनायें  हम
 कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  और  विभिन्न  राज्य  सरकारें  भी  इसमें  सहयोग  कर  रही  इस  क्षेत्र  में  काफी
 काम  किया  जा  रहा  है  ।

 ]
 स्वतन्त्रता  सनानियों  को  सुविधायें

 #271.  भ्री  जी०  भूपति
 भरी  सी०  सम्बु  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  स्वतन्त्रता  सैनानियों  को  पेंशन  मिल  रही  है  ;

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  इस  समय  पेंशन  के  अतिरिक्त  अन्य  कया  सुविधायें  उपलब्ध
 कराई  जा  रही  है

 क्या  स्वतन्त्रता  सैनानियों  को  कोई  अतिरिक्त  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :  से  एक  विवरण  संलग्न
 -

 विवरण

 से  स्वतन्त्रता  सैनानी  पेनशन  1972  जिसका  नाम  बदलकर  स्वतन्त्रता
 सैनिक  सम्मान  पेन्शन  योजना  रखा  गया  के  अन्तगंत  |  987  के  अन्त  तक  1,44,310
 व्यक्तियों  को  उनऊे  आश्रितों  समेत  पेन्शन  प्रदान  की  गई  है  ।

 सम्मान  पेन्शन  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  पेन्शन  लेने  वाले  स्वतन्त्रता  सैनानियों  को  अपने  पति/पत्नी
 अथवा  एक  परिचालक  के  साथ  प्रथम  श्रेणी  की  निशुल्क  रेलवे  कार्ड  की  सुविधा  19-11-1986  से  एक
 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  दी  जा  रही  पेन्शन  लेने  बाले  स्वतन्त्रता  सेनानी  केन्द्र  सरकार  के  श्रेणी

 के  अधिका  रियों  के  समान  केन्द्र  सरकार  के  सभी  भ्रस्पतालों  और  सावंजनिक  उपक्रम  ७  पूरो  के

 धीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  द्वारा  संचालित  अस्पताल  में  निशुल्क  चिकित्सा  प्राप्त  कर  सकते  पात्र

 मामलों  अखिल  भारतीय  स्तर  के  प्रख्यात  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  तैयार

 7
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 किए  गए  नियमों के  अनुसार  चिकित्सा  के  लिए  दो  बं  की  अवधि  तक  दिल्ली/नई  दिल्ज्ी  में  सामान्य  पूल
 से  आवास  आवन्टित  किए  जाते  सरकार  ने  अण्डमान  और  निकोबार  की  यात्रा  करने  के  लिए  निःशुल्क
 जलमार्ग  यात्रा  सुविधा  देने  का  हाल  में  निर्णय  किया  आवश्यक  रूप  रेखाएं  तैयार  की  जा  रही

 इसके  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  पेन्शन  योजना  तैयार  की  हैं  जिनमें  पेन्शन  के  अतिरिक्त

 नि:शुल्क  चिकित्सा  निःशुल्क  भूमि|भूखण्ड  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  बच्चों  के  लिए  निःशुल्क
 शिक्षा  इत्यादि  जैसी  सुविधाओं  का  प्रावधान  है  ।

 सरकार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  अतिरिक्त  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  सम्बन्धित  निकायों  से
 सम्पर्क  बनाए  रखती  है  |

 ]

 श्री  जो०  भूषति  :  अध्यक्ष  मैंने  मन््त्री  जी  के  वक्तव्य  को  पढ़ा  मैं  उन्हें  मुबारकबाद
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  बहुत  अच्छी  पेन्शन  देने  की  लेकिन  इसमें  एक
 समस्या  है  जिसकी  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  स्वतन्त्रता  सेनानियों  फेशशन  देने
 की  प्रक्रिया  या  तरीका  जो  है  वह  अभी  तक  ठीक  नहीं  इसमें  बहुत  से  ब्रोकस॑  भी  काम  करते  हैं  ओर

 वह  बोगस  सर्टिफिकेट्स  भरकर  सरकार  को  देते  वह  एक-एक  केस  का  पांच  हजार  से  दस  हजार
 रुपया  तक  लेते  हैं  और  पचास-साठ  केस  देखते  हैं  ।  यह  ब्रोकर्स  दिल्ली  में  अक्सर  पांच  सितारा  होटल्स  में

 ठहरते  हैं  और  न#ली  प्रमाण-पत्र  लोगों  कों  बनबाकर  देते  इससे  जो  असली  स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं
 उनको  पेन्शन  नहीं  मिल  पाती  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इसकी  जांच  करके  नकली  स्वतन्त्रता  सेनानी  जो  बने  हुए  हैं  उनको
 निकाल  दें  और  जो  ब्रोकर्स  हैं  उन्हें  भी  निकाल  पेन्शन  मन््जूर  करने  की  प्रक्रिया  को  बनाए  रखने  के
 लिए  सरका र  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 ]

 थ्री  चिन्ता  मणि  पाणिप्रही  :  हमने  विवरण  में  विस्तृत  जानकारी  दी  मैं  श्री  भूपति  का
 अभारी  हूं  कि  उन्होंने  कुछ  जाली  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बारे  में  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा
 है  कि  दलालों  द्वारा  5,000  रुपये  से  10,000  रुपए  तक  लिए  जा  रहे  पिछली  बार  भी  मैंने  सदन
 में  सभी  माननीय  सदस्यों  से  बार-बार  कहा  था  कि  जब  कभी  भो  कोई  शिकायत  आई  है  हमने  पेन्शन  के
 उन  मामलों  को  तुरन्त  अस्वीकृत  कर  दिया  सम्मक्तः  गत  सात-आठ  महीनों  में  जब  भी  हमें  सूचना
 मिली  है  तो  हमने  अनेक  मामलों  को  अस्वीकृत  किया  यदि  श्री  भूपति  के  ध्यान  में  कोई  विशेष  मामला
 है  और  यदि  वे  हमें  उसके  बारे  में  बता  दें  तो  हम  ऐसे  सभी  मामलों  की  जांच  करेंगे  और  यदि  यह  पाया
 गया  कि  वे  प्राथमिक  मामले  नहीं  हैं  तो  उन्हें  अस्वीकृत  कर  दिया  इस  बारे  में  हमारे
 विचार  स्पष्ट  हम  किसी  दलाल  को  महत्व  नहीं  देते  ।  केवल  हमारी  भिन्न-भिन्न  समितियां  इस  बारे
 में  जांच  करती  हैं  ताकि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेन्शन  के  मामले  शीघ्र  निपटाए  जा  सकें  ।  प  रन्तु  यदि
 किसी  व्यक्ति  की  यह  पता  चलता  है  कि  कोई  दलाल  यह  कार्य  कर  रहा  तो  आप  उनका  नाम  हमें
 बताएं  और  हम  यह  प्रयास  करेंगे  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  किसी  प्रकार  की  दलाली  न  मैं
 आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  हमें  उनके  नाम  बताएं  ताकि  उससे  हमें  अपना  जांच  कार्य  करने  में
 मदद  मिल

 ह
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 भरी  जी०  भूषति
 :  मेरा  निवेदन है  कि  इनमे ंमे  बोगस  फ्रिडम  फाइट्स  को  निकाल  बहार  करने

 के  लिए  डिस्ट्रिक््ट  लेबल  पर  एक  कमेटी  का  गठत  किया  जाना  मैं  मन्त्री  महोदय से  यह  भी
 जानना  चाहता  हूं  कि  अब  तक  आपके  पास  कितनी  एप्लीकेशन्स  पैन्डिग  हैं  और  आप  उन्हें कब  किस
 तिथि  संक्शन  प्रदान  कर  देंगे  ।

 ]

 क्री  बितामणि  पाणिप्रही  :  यह  केवल  उन  सुविधाओं  के  बारे  में  था  जो  हम  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 परन्तु  जहां  तक  मुझे  याद  हम  पहले  ही  1,44,310  सम्मान  पैंशन  मन्जूर  कर  चुके  यदि  माननीय

 सदस्य  हमें  योजना-वार  पृथक  नोटिस  देते  तो हम  लम्बित  पड़ें  आवेदन-पत्र  के  बारे  में  बता  सकते

 श्री  बसुवेब  क्षाचायं  :  सत्र  के  पहले  दिन  ही  गृह  राज्य  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  ने

 सम्मान  पेन्शन  के  लिए  कुछ  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  नामों  की  घोषणा  कर  दी  थी  ।

 क्या  मैं  मन््त्री  महोदय  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  चयन  के  मानदण्ड  के  बारे  में  पूछ  सकता  हू
 क्योंकि  चटगांव  शास्त्रागार  छापे  की  जिन्दा  श्री  गणेश  घोष  जेसे  सभी  जाने-माने  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  को  छोड़  दिया  गया  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  चयन  करने  का  क्या  मानदण्ड  था  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  यह  प्रश्न  कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  क्यों  छोड़  दिया
 गया  ?'  राज्य  सभा  में  भी  उठाया  गया  था  और  मैंने  उन्हें  बताया  है  कि  सम्पूर्ण  सूची  नहीं  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  के  बारे  में  हम  जो  कुछ  भी  जानकारी  एकत्र  कर  सकते  हमने  उसी  के  आधार  पर  नामों  की

 घोषणा  की  श्री  गणेश  घोष  का  नाम  हमें  पहले  ही  दे  दिया  गया  था  और  मेरे  विचार  से  हम  उनकी

 पेन्शन  मग्जूर  कर  रहे  हम  विभिन्न  सन्दर्भ  पुस्तकों  और  स्वतन्त्रता  सेनानी

 संगठनों  से  जानकारी  प्राप्त  करते  हैं  और  यदि  इसमें  कोई  कठिनाई  हो  तो  हम  छुट  गए  नामों  को  जानकारी

 प्राप्त  करने  के लिए  राज्य  सरकार  को  भी  लिखते

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  वे  नाम  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  कोई  चर्चा  न  करें  ।

 श्री  वे राले  :  मुझे  बहुत  खुशी  हे  कि  सरकार  ने  स्वतम्त्रता  सेनानियों  के  प्रति  सदा

 सहानुभूतिपूर्ण  रुख  अपनाया  इस  सन्दर्भ  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  संख्या
 कम  होती  जा  रही  है  ।  इस  समुदाय  के  लोगों  को  संख्या  अब  कम  होती  जा  रही  यह  अच्छी  बात  है
 कि  सरकार  उन्हें  रियायतें  दे  रही  रेल  पास  की  रियायत  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  दी  गई  थी  ।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भविष्य  में  यह  सुविधा  जारी  रहेगी  अथवा  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का

 यह  विचार  है  कि  एक  वर्ष  की  रियायत  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पूरे  जीवन  के  लिए  पर्याप्त  मैं  बल्कि

 यह  सुझाव  दूंगा  कि  यह  सुविधा  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेन्शन  में  बृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 उसका  कया

 तीसरी  बात  है
 '*

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं
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 णणणणणणातर  वन  «विस ओ  ञोोसा  को दी गई हैं जिन्होंने  रु

 भी  सधुसूदन  क्या  ये  सभी  रियायतें  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  दी  गई  हैं  जिन्होंने
 गोवा  मुक्ति  संघर्ष

 में  भाग  लिया  था  ?

 गृह  मस्त्री  बूटा  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  हमने  भली-भांति  सुन  लिया  है
 और  हम  उचित  समय  पर  इन  सुझावों  की  निश्चित  रूप  से  जांच  करेंगे  ।

 श्री  सुदर्शन  दास  :  क्या  यह  सच  है  कि  असम  सरकार  ने  24  को  असम  के
 करीमगंज  और  कछार  जिलों  के  केन्द्रीय  राजस्व  पेंशन  के  काफी  समय  से  निलम्बित  पड़े  TAY,  मामलों  की
 सिफारिश  की  थी  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  करने  की  सूची  में  से  23  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेन्शन  पुनः  शुरू  करने
 के  बाद  गृह  मन्त्रालय  शेष  38  मामलों  को  अभी  रोके  हुए  है  ?  ऐसा  क्यों  ?

 श्री  खितामणि  पाणिग्रही  :  जैसाकि  मैंने  पहले  यह  केवल  स्वतन्त्रता-सेनानियों
 को  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  व्यक्तिगत  मामलों  के  बारे  में  मैंने  सुन  लिया
 मैं  माननीय  सदस्य  को  पुनः  लिखकर  यह  बताऊंगा  कि  शेष  38  मामलों  का  क्या  हम  इस  पर
 विचार  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 भ्रो  ड्मर  लाल  बंठा  :  अध्यक्ष  अभी  यह  बताया  गया  कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन
 मंजूर  की  गई  उसमें  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  या  सरकार  को  जितनी
 जानकारी  मिली  उनके  नाम  ही  दिए  गए  होंगे  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  बात  पर  विचार  करेंगे
 कि  जो  जानकारी  सदस्यों  को  उससे  वह्  जानकारी  उसकी  देरीफिकेशन  क्या  उन
 नामों  को  भी  इस  लिस्ट  में  शामिल  करने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 |

 भरी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  वास्तव  में  हमने  उन्हें  यह  सूची  प्रस्तुत  की  माननीय  सदस्यों
 को  हमें  यह  अनौयचारिक  रूप  से  बताने  का  विशेषाधिकार  ओर  सुविधाएं  भी  प्राप्त  हैं  ।  मैंने  सभी
 माननीय  सदस्यों  से  पूछा  है  कि  यदि  उन्हें  ऐसे  प्रसिद्ध  स्वतन्त्रता  सेनानी  की  जान  कारी  जो  छट  गए

 तो  उसके  बारे  में  हमें  बताएं  ।  हमें  उनसे  नाम  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।
 का

 भरो  एस०  बो०  सिदनाल  :  मैं  मन्त्री  महोदय  को  स्वतन्त्रता-सेनानियों  को  मान्यता  देने
 के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  अनेक  सही  मामले  भारत  के  पाथ  मन्जूरी के  लिए  इस  आधार  पर  लम्बित

 पड़े हुए हैं कि उनकी सिफारिश किन्हीं ऐसे दो जाने माने स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा नहीं की गई जिन्होंने एक अथवा दो वर्ष से अधिक यातना झेली है । दूसरी बात यह है कि उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए । परन्तु उनका अनुमोदन कर दिए जाने ओर दो स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिए जाने के व भी उनके मामले अभी तक लम्बित पड़े बात यह है कि जब कभी प्रमाण-पत्रों के साथ अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं फिर भी केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पुनः प्रमाणीकरण के लिए भेजा है जिससे उस स्तर पर भ् ' की गं ५ कि न कदना का युजाइश ही गई इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में क्या हु
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 श्री  चिम्तामणि  पाणिप्रही  :  इसके  लिए  दिशा  निर्देश

 एक  सासनोय  सदस्य  :  कृपया  दिशा  निर्देश  पढ़कर  बताएं  ।

 श्री  के०  एस०  आप  इस  विषय  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  अनुमति  दें  ।

 कुरारी  समसता  इस  पर  पूर्ण  चर्चा  होनी  आधे  घंटे  की  चर्चा

 क्री  आशुतोष  लाहा  :  हमें  इस  विषय  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  कृपया
 इस  विषय  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  दें  ।  अनेक  मामले  अभी  लम्बित  पड़े

 अनेक  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  अपनी  पेंशन  नहीं  मिली  वे  कष्ट  उठा  रहे

 अध्यक्ष  महोवय  :  देखिए  ।  हम  एक  वहुत  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रहे  हैं  और  मैं  कुछ  प्रश्न  पूछने
 की  अनुमति  दे  रहा  मैं  जानता  हूं  कि  इस  पर  कुछ  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोबय  :  अब  आप  प्रश्न  पूछिए  |

 )

 क्री  के०  एस०  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखते  यदि  समय  मिला  तो  ।

 )

 झी  एस०  बी०  उन्होंने  मेरे  प्रश्ण  का  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  जी  उन्होंने  मुझसे  एक  प्रश्न  पूछा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शोर  मत  करिए  ।  धीरे-धीरे  सबकी  बारी  आएगी  ।  एक  बार  में

 ही  सबकी  बारी  आ  सकती  है  ।

 ]

 क्रपया  बैठ  जाएं  ।

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  आप  इस  विषय  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  दें  क्योंकि  यह

 एक  महत्वपूर्ण  प्रएन  अनेक  सदस्य  प्रश्न  पूछना
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  ऐसा  नहीं  सोचते  कि  मैं  इसे  महत्व  दे  रहा  हूं  ?  मैं  पहले  ही  इसे

 तरजीह  दे  रहा

 ु

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  उससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  पूरी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हो  रही  हमें

 सभी  जानकारी  प्राप्त  होनी  चाहिए  ।

 11
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 अध्यक्ष  महोदय  :  देखते  .

 श्री  चिम्तामणि  पाणिप्रहो  :  हमारे  मन  में  हमारे  देश  के  सभी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के

 लिए  श्रद्धा  तथा  सम्मान  की  भावना  है'*ਂ

 प्रो०  सैऊुद्दीन  सोज  :  इसी  विषय  पर  मेरे  नाम  से  एक  प्रश्त  है--प्रश्त  संध्या  इसके

 साथ  उसे  भी  ले  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपने  पहैले  कह्दा  होता  तो  मैं  उसको  भी  इसी  के  साथ  ले  लेता  ।  परन्तु
 अब  मै  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  आपके  साथ  सहानुभूति  मैं  आपकी  बात  को  भली-भांति  समझता

 परन्तु  अब  मैं  ऐसा  करने  में  असमर्थ  यदि  आपने  पहले  कहा  होता  तो  मैं  इसे  ले  लेता  |  अब  यह्
 सम्भव  नहीं है  ।

 श्री  खिन्तामणि  पाणिप्रही  :  मैं  एक  बात  में  एक  बात  निवेदन  करता  हूं  ।  हमारे  मन  में

 हमारे  देश  के  सभी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  श्रद्धा  और  सम्मान  है  तथा  कोई  भी  वास्तविक
 स्वतन्त्रता  सेनानी  हम  भरसक  प्रयास

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  असल  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  सम्मान  पेंशन  देने  का
 स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिशा  गांधी  जी  ने  स्वयं  अपने  लेवल  पर  लेकर  शुरू  किया  यह  बहुत  गौरव

 की  बात  स्वतन्त्रता  से  तानियों
 के  लिए  यह  कोई  कम्पंसेशन  नहीं  कहा  जा  यह  तो  सम्मान  की

 बात  थी  कि  राष्ट्र  उनके  प्रति  कृतज्ञ

 अध्यक्ष  महोवय  :  कम्पेंसेशन  तो  कहा  ही  नहीं  जा  सकता  ।

 ]
 उसकी  पति  आप  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  भगवत  झा  आजाव  :  कर्म्यंसेशन  हो  ही  नहीं  सकता  ।

 सरदार  बूष्टा  सिह  :  राष्ट्र  का  उनके  प्रति  आभार  उनके  प्रति  क्रुतज्ञ  था  ।  तो  सम्मान
 एक  टोकर  रंस्पेकट  करके  यह  शुरू  किया  था  ।  पूरे  देश  भर  में  यह  स्कीम  लागू  हुई  थी  ।  उससे  पहले  चन्द

 एक  स्टेट्स  में  पैंशन  का  थोड़ा-थोड़ा  चल  रहा  मगर  उसको  व्यापक  तौर  राष्ट्रीय  स्तर  पर
 दज्छोते  क

 नहोंने  शुरू  किया  ।

 दिक्कत  य  ह  जब  रुल्स  स्कीम  बनी  गयनंमैंट  आफ  इण्डिया  तो  उस  समय  स्टेट्स
 को  चाहिए  था  कि  हर  जिले  जो  कोई  भी  स्वतन्त्रता  सेनानी  उसकी  पूरी  सूचना  वह  सरकार  को
 देते  लौर  वहां  की  सरकार  उस  सूचना  को  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजती  ।  नत्  जीजा यह  हुआ  कि  बहुत  से
 इण्डी  विजुअल्स  कुछ  एसोसियेशन्ज  ने  मिलकर  रिप्रैजेन्टेशन  शुरू  उसमें  नेचु रली  वैरीफिकेशन
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 नी

 की  जरूरत  पड़ी  ।  अगर  वह  शुरू  से  जिला  स्तर  पर  शुरू
 होकर  आ  जाते

 नहीं  पड़ती  ।  इसलिए  वैरीफिकेशन  की  जरूरत  पड़ी  ।  *

 पहले  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  जो  कुछ  राज्य  सरकारों  को  लिखा  उस

 ब्यवहार  में  भी  बहुत  लम्बा  समय  लग  यह  सही  है  कि  जो  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कई-कई

 जगह  5,  5  और  3,  3  साल  से  रिप्रैजेन्टेशनज  चली  जा  रही  जब  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ऐसी  बात  चले

 तो  कुछ  ऐसी  एप्लीकेशन्ज  भी  जिनके  फैक्ट्स  नही  मिले  और  जिन  को  कहा  गया  कि  यह  सच्ची

 एप्लीकेसन  नहीं  हम  अपनी  तरफ  से  ऐसा  नहीं  कह  क्योंकि  जिन्होंने  एप्लीकेशन्ज  दी  उनके
 पास  कोई  न  कोई  रिकार्ड  होगा  ।  बहुत  से  रिकाइंज  उपलब्ध  नहीं  फिर  उसमें  संशोधन  किया  गया  कि
 यदि  उनके  पास  उस  वक्त  के  डाब्युमैंट्स  नहीं  जेल  से  डाक्युमैंट्स  नहीं  मिलते  क्योंकि  बहुत  सी
 जेलें  पाकिस्तान  में  रह  जिसमें  बहुत  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  बड़े  लम्बे-लम्बे  समय  तक  जेल

 तो  उसको  सामने  रखते  हुए  फिर  यह  प्रावधान  किया  गया  कि  यदि  उनके  उनके  साथ
 वाले  स्वतन्त्रता  सेनानी  जिनके  पास  डाक्युमैंट्स  हैं  या  जिनको  पैंशन  मिल  चुकी  यदि  दो  स्वतन्त्रता
 सेनानी  मिलकर  उसको  वेरीफाई  कर  दें  तो  उनका  भी  डाक्युमैंट  सही  माना  जा  सकता  इस  तरह  की
 लाखों  एप्लीकेशन्ज  पे  हिंग  पडी  हुई

 फिर  मुझे  याद  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  पिछले  वर्ष  हमें  यह  आदेश  दिया
 कि  इतने  बड़े  बेकलाग  को  तुरन्त  क्लोयर  कर  देना  चाहिए  ।  हमने  होम  मिन्निस्ट्री  में  स्पेशल  सेल  बनाकर
 हजारों  को  मेरे  पास  उनका  नम्बर  आन  दी  स्पाट  हमने  |5  1986  तक  को
 क्लीयर  सबसे  ज्यादा  एक  टाइम  में  हुआ  है  तो  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  के  आदेश  से  उनको  हमसे
 क्लीयर  किया  है  ।

 उसके  साथ  ही  जो  बाकी  एप्लीकेशन्ज  रह  गई  बहुत  सारी  ऐसी  ही  जिनके  बारे  में
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  रिपोर्ट  भेजने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 मगर  बात  तो  यह  है  कि  आज  जो  परिस्थिति  बहुत  से  माननीय  सदस्य  जो  बंठ  हुए  हैं  जो

 फ्रीढम  फाइटरी  के  लिए  बड़ी  लम्बी-चौड़ी  बात  कर  रहे  मुझे  कहना  तो  नहीं  लेकिन  उनके

 वक्त  में  लार्ज  स्केल  पर  पोलिटिकल  +ीजन्स  पर  पेंशन  बन्द  कर  दी  गई  थीं  और  उनकी  फैसिलिटीज  खह््म
 कर  दी  गई  उनको  दोबारा  रिवाइब  किया  गया  आज  जो  बहुत  से  अपोजिशन  के
 सदस्य  समर्थन  कर  रहे  उस  वक्त  उन्हीं  फ्रोडम-फाइटसे  का  मुकाबला  कर  रहे  दूसरी  ओर
 लड़  रहे  थे  ।  फिर  भी  हम  तो  यह  सोच  रहे  हैं  कि  जिनकी  एप्लीकेशन्ज  पेंडिग  ज्ञेसा  हमने  प्रयास  भी

 किया  मैंने  मन्त्रालय  में  आदेश  दे  रखे  हैं  कि  हमारे  आफिससं  स्वयं  राज्य  सरकार  के  कैपिटल्स  में

 जाकर  वहां  बाकायदा  मीटिंग  को  और  आन  दी  स्पाट  फैसला  करें  ताकि  किसी  भी  फ्रीडम  फाइटर  के
 मन  में  यह  न  हो  ।  यह  बहुत  खुशी  है  कि  आज  सारा  सदन  इसमें  दिलचस्पी  दिखा  रहा  हम  नहीं
 चाहते  हैं  कि किसी  भी  फ्रीडम  फाइटर  को  पेंशन  न  मिले  ।

 जो  अंडेमान  और  असम  की  बात  कही  गई  इन  सारे  केसेज  को  हम  बड़ी  सीरियसली
 देख

 रहे

 है
 भरी  ए०  चाह्स  :  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  के  बारे  में  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?
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 सरदार  कटा  हमने  यह  निर्णय  किया  है  कि  विघवाओं  का  ध्यान  रखा

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या
 उनका  धयान  हस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  उन  97  प्रसिद्ध  स्वतन्त्रता  जिन्होंने  पेंशन
 के  लिए  वास्तव  में  आवेदन  भी  नहीं  किया  को  सम्मान  पेंशन  देने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  के  माध्यम

 से  इस  सभा  में  की  गई  घोषणा  के  बाद  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पूर्व  राष्ट्रपति  नीलम  संजीवा  रेड्डी  ने
 भारी  चिन्ता  ठयक्त  करते  हुए  एक  सावंजनिक  बक्तव्य  जारी  किया  था  कि  इन  97  व्यक्तियों  के  नामों
 की  घोषणा  करने  से  पूर्व  उनके  जैसे  जिनके  नाम  शामिल  किए  गए  हैं  स ेकम  से  कम  पूछने  तक
 की  शालीनता  तक  नहीं  दिखाई  गई  ?  तथा  क्या  यह  भी  सच  है  कि  97  व्यक्तियों  की  उस  सूची  में  बहुत
 से  ऐसे  प्रसिद्ध  स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं  जिन्हें  आजतक  यह  सूचित  नहीं  किया  गया  कि  हमने  उन्हें  पेंशन  देना

 मन्जूर  किया  साथ-साथ  आपको  मैं  एक  बात  बताऊंगा  जो  आज  सुबह  मुझे  प्रसिद्ध  स्वतन्त्रता

 श्री  एन०  जी०  गौरे  से  पता  चली  है--जिन्होंने  कहा  कि  '  समाचार  पत्रों  से  ही  पता  चला  है  कि
 मेरा  नाम  शामिल  किया  गया  परन्तु  आज  तक  भी  मुझे  कोई  सूचना  प्राप्त  महीं  हुई  है  ।

 इस  बारे  में  सैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  इन्दिरा  जी  इतनी  कृपालु  थीं  कि  इस  सभा  में  मेरे  प्रश्न
 का  उत्तर  देते  हुए  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  1949  के  रायल  इण्डियन  नेवी  विद्रोह  की  स्वतन्त्रता  सेनानी
 भी  पेंशन  प्राप्त  कर्ताओं  में  शामिल  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  श्री  दत्त  जिन्होंने  1946  के
 विद्रोह  के  स्वतन्त्रता-सेनानियों  का  नेतृत्व  किया  था  तथा  जिन्होंने  एक  बहुत  अच्छी  पुस्तक  आफ
 दी  इन्नोसेंट्सਂ  लिखी  क्या  पेंशन  के  लिए  उनके  आवेदन  पर  भी  विचार  नहीं  किया  गया  है  ?  मैं  मंत्री
 महोदय  से  यह  जानना

 सरवार  बूटा  अध्यक्ष  मान्यवर  सदस्य  ने  इस  बारे  में  जो  कुछ  कहा  हमें  उस  पर
 बड़ा  गये  इसमें  आपको  शर्म  हम  तो  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  बहुत  अच्छी  सेवा  कर  रहे  हैं  ।

 जो
 शेम-शेम  कह  रहे  हैं  उनको  इसमें  शर्म  होगी  क्योंकि  वे  न  तो  उस  समय  स्वतन्त्रता  सेनानी  ये  और  न

 ही  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  साथ  थे  ।  खैर  ऐनी  जो  प्रोफेसर  साहब  ने  कहा  है  कि  हमारे  भूतपूर्व
 इंट  श्री  संजीव  रेड्डी  जी  ने  कुछ  वक्तव्य  दिया  इस  बारे  में  मैं  उनसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तो
 एक  ऑफर  सरकार  की  तरफ  से  थी  ।  जब  कोई  ऑफर  करता  है  या  किसों  महान  पुरुष  के  सामने  प्रसाद
 लेकर  जाता  है  तो  यह  पूछ  कर  वह  प्रसाद  नहीं  देता  है  कि  हम  आपको  यह  प्रसांद  दे  रहे  हमने  तो
 ऑफर  किया  था  |  अगत  उनको  अच्छा  नहीं  लगा  तो  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी
 होते  हैं  जिन  के  अपने  विचार  रहते  हम  तो  सभी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  इसी  भावना  के  साथ
 सत्कार  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  बुरा  नहीं  यदि  हमने  महान  विभूतियों  का  सम्मान
 करने  के  लिए  तुच्छ  सी  चीज  भेंट  की  है  तो

 ]

 हम  अपने  अधिकारों  का  सदुपयोग  करते  हैं  तथा  करतंव्यों  का  पालन  करते

 जिन  दो  केसिज के  बारे  में  प्रोफेसर  साहब  ने  कहा  उनके  बारे  में  मैं  उनसे  यह  कहना  चाहता
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 हूं  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जो  ने  जो  कुछ  भी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  कहा  उसका  एक-एक
 इम्पलीमेंट  किया  )

 प्रो०  सेफुद्दीन सोज
 :  यह  बहुत  ही

 संगत  प्रश्न  मुझे  अनुपूरक  प्रश्त  उठाने
 का अवसर  मिलना

 अध्यक्ष  महोवय  :  पहले  कहते  तो  करवा  अब  तो  हो  गया

 ]

 प्रो०  संफुह्टीन  सोज  :  हम  पहले  ही  सरकार  को  97  स्वतन्त्रता  सेनानियों!को  अपने  आप  पेंशन
 देने  के लिए  बधाई  दे  चुके  यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  योजना  यह  जारी  रहनी  मैं  अपने
 प्रश्न  के  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि--पता  नहीं  यह  बनती  भी  है  या  नहीं  जहां  तक  जम्मू  तथा
 कश्मीर  का  सम्बन्ध  है  मैं  नहीं  जानता  कि  वहां  समिति  गठित  करने  के  क्या  मानदण्ड थे  ?  क्या

 मन्त्री  जी  को  यह  पता  है  कि  कुछ  ऐसे  असल  स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं  जिन्हें  पेंशन  नहीं  मिली  है  तथा

 ऐसे  भी  लोग  हैं  जिनके  बारे  में  मुझे  पहले  ही  पता  है  कि  उन्हें  यह  अनुचित  रूप  से  मिली  है  ?  क्या  मन्त्री
 जी  को  इस  सचाई  का  पता  है  कि  कुछ  ऐसे  असल  स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं  जिन्हें  यह  नहीं  मिली  ?

 नि

 अध्यक्ष  महो दय  :  इसका  उत्तर  पहले  बता  दिया  गया  है  ।

 ]

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  कई  बार  दिया  जा  चुका  इसका  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  तथा  इस  पर
 उचित  विचार  किया  जा  सकता  उन्होंने  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  मैं  इसका  उत्तर  दे  सकता  जहां  तक  जम्मू  तथा  कश्मीर  का

 सम्बन्ध  है  3,143  आवेदन  प्राप्त  हुए  )

 प्रो०  सेफुद्दोन  सोज  :  यह  बात  नहीं  मैंने  अनुपूरक  प्रश्न  पूछा  बह  प्रश्न  अलग  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  समिति  गठित  करने  के  क्या  मानदण्ड  थे  ।  और  क्या  आप  यह  जानते  हैं  कि उन

 लोगों  को  पेंशन  नहीं  मिली  जो  पात्र  थे  बल्कि  उन  लोगों  को  मिली  जो  पात्र  नहीं  थे  ।

 क्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  आवेदनों  को  जांच
 के  लिए  हमने  एक  विशेष  समिति  गठित  की  थी  तथा  जो  भी  एकमत  से  की  गईं  सिफारिशें  थी  वह  हमने
 मान  ली

 विदेशी  घन  का  दुरुपयोग

 #272.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  में  हुई  घटनाओं  ने  स्पष्ट  रूप
 से  यह  सिद्ध कर  दिया  है  कि  प्रत्यक्षतः

 स्ययंसेवी  एजेंसियों के  सामाजिक और  ऐसे  अन्य  कायंत्रमों को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  देश  में  भा
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 नम  की  न  गतिविधियों

 रहे  विदेशी  घन  से
 और  अन्य  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  की  सहायता  की  जा  रही  है  ;

 और

 यदि  तो  सरकार  का  भारत  में  ऐसे  विदेशी  धन  के  आने  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  लगाने

 और  उसका  विनियमन  करते  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  बिचार  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  गृह  सन्जालय  में  राज्य

 मन््त्री  पी०  :  और  ऐसी  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  है  कि  स्वयंसेवी  ऐजेंसियों

 द्वारा  प्राप्त  किए  गए  विदेशी  अभिदाय  को  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  फिर

 विदेशी  अभिदाय  1976  को  अधिक  कारगर  बनाने  के  उद्देश्य  से  इसमें  कुछ
 संशोधन  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  जगध्ताथ  पटनायक  :  सरकारी  सूत्रों  के  अनुसार  हमारे  देश  के  विभिन्न  संगठनों  को  माननीय

 धामिक  क्रियाकलापों  के  नाम  पर  विदेशों  से  प्रतिवर्ष  230  करोड़  रुपये  प्राप्त  होते  उन  सभी  को

 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्:गंत  पंजीकरण  कराना  आवश्यक

 माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उनकी  गतिविधियों  पर  निगरानी  तथा  उनके

 खर्च  की  जांच  करने  के  लिए  क रने  वाले  क्रियाकलापों  पर  घन  न  खर्च  हो  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  तथा  निषिद्ध  क्रियाकलापों  अथवा  इस  देश  को  अस्थिरकोन  सी  विधियां  अपनाई  गई  हैं  और

 कौन  सी  संस्थाएं  कार्यरत  हैं  ।

 श्री  पी०  खिदम्बरम  :  आज  हमारे  रिकार्ड  में  1,1000  संगठन  हैं  जो  विदेशी  अभिदाय
 अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  इन  संगठनों  को  गत  छह  महीनों  के  दो  रान  उनके  द्वारा  प्राप्त

 किए  गए  विदेशी  अभिदाय  का  ब्यौरा  दिखाना  पड़ता  उन्हें  सनदी  लेखपाल  द्वारा  लेखा  परीक्षित
 वार्षिक  लेखों  का  विवरण  भी  दिखाना  पड़ता  है  ।

 इन  विवरणियों  को  जांच  करने  के  लिए  गृह  मन्त्रालय  के  विदेशी  अभिदाय  प्रभाग  में  योग्य
 कामिक  हसे  अपने  अभिकरणों  से  भी  विवरणियां  प्रत्त  होती  हैं  तथा  यदि  हमें  छमाही  लेखों  या
 वार्षिक  लेखों  में  कोई  कमी  या  अधिनियम  के  किसी  उपबन्ध  का  उल्लंघन  दिखाई  देता  है  या  अनुपालन
 नहीं  किया  जाना  लक्षित  होता  तो  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती  रही

 क्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  गृह  मन्त्रालय  ने  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाए  हैं
 तथा  कुछ  संगठनों  को  विदेशों  से  पैसा  प्राप्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  हालांकि  उन्होंने  कोई  पूरा
 प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  है  ?  कम  से  उन्होंने  कुछ  संगठनों  को  विदेशों  से  पैसा  प्राप्त  करने  की  तो

 अनुमति  नहीं  दी  क्योंकि  वे  संस्थाएं  घ्म  के  नाम  पर  विदेशों  से  पैस्ता  इकट्ठा  करती  हैं  तथा  इसे  राष्ट्र
 बिरोधी  गतिविधियों  पर  खच  करती  मैं  यह  जातना  कि  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई
 है  ओर  य  गई  है  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ।

 भी  पो०  चिदस्थरम्  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  संकेत  उस  श्रेणी  की  ओर  है  जिसे
 निषिद्ध  संगठनों  तथा  व्यक्तियीं  की  संज्ञा  दी  गई  यह  सच  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  तथा  संगठनों  को  इस
 अधिनियम  की  धारा  के  अन्तगंत  निषिद्ध  श्रेणी  में  रखा  गया  है  तथा  उनके  द्वारा  किसी  प्रकार
 के  अभिवाय  लेने  पर  रोक  लगी  हुई  है  ।

 थो  रत्०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  मन्त्रा  को  यह  पता  है  कि  कोई  निगरानी  तस्त्र  नहीं  है  ?
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 अधिनियम  के  अन्दर्गंत  जो  अपेक्षित  है  वह  यह  है  कि  इन  संगठनों  को  जो  ये  अभिदाय  प्राप्त  करती
 विवरणी  देनी  पड़ती  है--इस  समय  जो  व्यवस्था  है  वह  अत्यन्त  दोषपूर्ण  कितु  आपके  पास  कोई  ऐसा
 तन्त्र  नहीं  है  जिसके  माध्यम  से  आप  खर्चे  की  जांच  कर  सके  ।

 मन्त्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्हें  इस  धनराशि  के  दुरुपयोग  के  बारे  में
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  यदि  तो  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ।

 ओऔी  पी  ०  चिदम्बरम  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हमारे  पास  निगरानी  करने  वाला  कोई  तन्त्र

 नहीं  निगरानी  तन्त्र  होने  क ेकारण  हम  कुछ  लोगों  ओर  संगठनों  को  निषिद्ध  श्रेणी  में  रखने  में  समर्थ

 हुए  निगरानी  तंत्र  होने  क ेकारण  ही  हम  कुछ  अन्य  लोगों  को  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  श्रेणी  में  रखने  में
 समर्थ  हुए  शायद  माननीय  सदस्य  के  मन  में  कोई  विशेष  संगठन  उन्होंने  मुझसे  इसके  बारे  में

 पूछा  था  और  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  मैं  उन्हें  इसका  उत्तर  दूंगा  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आप  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  यही  बात  कह  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  वह  वही  बात  दोहराते  रहे

 करी  पी०  जिस  संगठन  को  बात  उनके  मन  में  है  उसे  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  श्रेणी  में

 रखा  गया  जहां  भी  हमें  पता  लगता  है  कि  वहां  कानून  का  उल्ल॑घन  हुआ  हमने  कार्यवाही  की  है  ।
 मैं  सलाहकार  समिति  को  इस  बारे  में  बता  चुका  हूं  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  मैं  उस  संगठन  का  न|म  जान  सकता  हूं  ?

 भ्री  पी०  चिदम्बरम्  :  हमने  कुछ  मामलों  में  आरोप-पत्र  दाखिल  किए  कुछ  मामलों  में  प्रथम

 सूचना-रिपोर्ट  भी  दर्ज  हो  चुकी  है  और  कुछ  मामले  जांच  पड़ताल  के  बाद  अभियोग  चलाने  के
 राज्य  सरकारों  के  पास  भेजे  गए  निगरानी  तंत्र  मौजूद  निस्संदेह  €से  बेहतर  बनाया  जा  सकता
 और  हम  अपने  निगरानी  तंत्र  में  सुधार  लाने  के  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  कानून  का  उल्लंघन  करने  सम्बन्धी
 तकनीकी  कमियों  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  इस  बात  के  निरन्तर  आरोप  लगाये  जाते  रहे  हैं  कि
 स्वैच्छिक  ऐजेंसियां  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  क ेलिए  विदेशी  घन  का  दुरुपयोग  करके  साम्प्रदायिक
 एकता  के  विरुद्ध  अत्यन्त  दूषित  वातावरण  उत्पन्न  कर  रही  अतः  सरकार  का  यह  सरसरी  उत्त  र  कि
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  मेरे  विचार  से  बहुत  ही  कष्टदायक

 यदि  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  उर्दू  का  एक  शेर  सुना  दूं  और  तत्पश्चात  एक  प्रश्न  इस
 प्रकार  का  सरसरी  उत्तर  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  बहुत  ही
 दायक  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  वह  शेर  क्या  है  ?

 श्री  जो०  एम०  बनातबाला  :  शेर  है  :

 जालिम  यह  खामोशी  बेजा  एकरार  नहीं  इनकार  तो
 एक  आह  तो  निकले  तोड़ के  नगमा  न  सही  झनकार  तो  हो  ।
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 PID  PAA  Alen  (५  (*#  ५
 / हे

 Ex  INOS >>  (2  Or  श््जो  jek  कि  ०  _८;

 अध्यक्ष  महोदय  :  होम  मिनिस्टर  तो  समझेंगे  ।

 |

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विषय  की  गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  भी  सुदृढ़  बनाया  क्या  सरकार  इस  बात  का  भी  उपबन्ध  करेगी

 कि  जो  व्यक्ति  इस  प्रकार  के  आरोप  लगाए  वह  इन  आरोपों  को  सिद्ध  भी  करे  अन्यथा  उसके  विरुद्ध  इस

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  सोच-विचार  के  लगाए  गए  आरोपों  के  लिए  कारंवाई  की  जाएगी  ?

 विधि  और  न्याय  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  एच०  आर०  महोदय  इसका

 उत्तर  यह

 मशवरे  होते  हैं  शेख  व  बरहमन  के

 रिन्द  जान  लेते  हैं  बैठे  हुए  मयखाने

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  यही  उनका  उत्तर  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  भी  उर्द  के  शेर  में

 अपना  विनिर्णय  दीजिए  ।

 गृह  सन्त्रो  बूटा  माननीय  सदस्य  ने  सर्वप्रथम  उपबन्धों  में  अनेक

 काननी  त्रुटियों  के  बारे  में  अपने  विच्ञार  व्यक्त  किए  है  जिन्हें  मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री  चिदम्बरम  ने

 अभी-अभी  पढ़ा  हम  अधिनियम  के  उन  कुछ  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  के  लिए  पहले  ही  विचार

 कर  चके  हैं  जिनका  दृर्पयोग  किया  जा  रहा  सरकार  शीघ्र  ही  इन  संशोधनों  को  सभा  में  पेश

 करेगी  ।  हम  इन  संशोधनों  का  समर्थन  चाहेंगे  ।

 उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  उन  लोगों  पर  भी  कुछ  जिम्मेदारी  डाली  ज।ए  जो
 शिकायत  करते  हैं  यह  एक  सुझाव  है  ।  संशोधन  लाते  समय  हम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 ]

 श्री  बालकवि  बरागी  :  अध्यक्ष  बनातवाला  साहब  ने  एक  शेर  पढ़ा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बनातवाला  साहब  ने  बढ़िया  शेर  पढ़ा

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  जी  बहुत  बढ़िया  शेर  था  ।

 मुझे  तो  बनातवाला  साहब  से  अर्ज  करना  है  कि

 झनकार  वहां  से  क्या  पायल  की  निन््हें  पहचान  नहीं  ।  )

 बूटासिंह  जी  का  पायल  से  रिश्ता  क्या  मैं  समझ  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  बैरागी  आप  यह  बात  मत  हसारे  पंजाबी  में  एक  कहावत
 दी  मुछछां  ते  तोता  पेया  बोलदा
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 श्री  बालकवि  बेरागी  :  मुझे
 अपना  कपलैट  पूरा  कर  लेने  दीजिए  :

 वहां  से  क्या  पायल  की  जिन्हें  पहचान
 खामोश  इनको  रहने  जिनमें  अब  तक  कोई  जान  नहीं  ।”

 '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  राम  स्वरूप  राम  जी  आप  करेंगे  कुछ  दो  हाथ  ।  डबल  राम

 इसलिए  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  आपको  हमारे  लिए  इस  शेर  का  अनुवाद  करने  की  कुछ  व्यवस्था

 अध्यक्ष  महोदय  :  करवा  देते  हैं  ।

 श्री  राम  स्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  कुछ  ऐसी  एजेंसियां  जिनका  काम

 सांस्कृतिक  और  धामिक  कार्य  करना  इनको  विदेशों  से  डायरेक्ट  पैसे  मिलते  इसी  परिवेश  में  मैं

 माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  अपने  क्षेत्र  में  बौद्धयया  समन्वय  आश्रम  के  सम्बन्ध  में  आकषित  करना  चाहता
 जिसकी  स्थापना  स्व०  जयप्रकाश  जी  द्वारा  की  गई  वहां  लाखों  रुपए  डायरेक्ट  समन्वय  आश्रम

 को  दिए  जाते  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मन््त्री  जी  को  चिट्ठी  भी  लिखी  कि  वहां  पैसे  का  बड़े  पैमाने  पर

 दुरुपयोग  हो  रहा  राजनीतिक  पार्टियों  को  चन्दा  दिया  जाता  जबकि  उसका  मुख्य  उद्देश्य  गरीब

 और  अपाहिज  बच्चों  को  पढ़ा  लिखाकर  सही  रास्ते  पर  लाना  है  ।  लेकिन  वहां  पैसे  का  दुरुपयोग  हो  रहा
 मैं  माननीय  मन्त्री  से जानना  चाहता  पिछले  दो  वर्षो  में  बौद्धयया  समन्वय  आश्रम  जो  कि

 बिहार  में  कितनी  राशि  मिली  और  सही  तरीके  से  लोगों  में  इसका  कितना  इस्तेमाल  हुआ  है  ?  मैं  यह
 भी  जानना  चाहता  समन्वय  आश्रम  के  श्री  द्वारको  जिसने  बड़े  पैमाने  पर  पंसे  का

 दुरुपयोग  किया  उनके  खिलाफ  क्या  केस  करना  चाहते  हैं  या  नहीं  ?

 ]

 श्री  पो०  चिदम्बरम्  :  क्षमा  कीजिए  महोदय  ।  मैं  चाहता  हूं  कि आप  इस  विशेष  संगठन  के  बारे

 में  अलग  से  सूचना  दें  |  सूचना  मिलने  पर  ही  मैं  उत्तर  दे  दूंगा  ।

 शिशु  बलि

 +2174.  श्री  एच०  एस०

 श्री  मानिक  रेड्डो

 क्या  गृह  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कई  भागों  में  शिशुओं  की  बलि  दी  जा  रही  है  ;
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 हा

 कर्नाटक  और  पश्चिम  बंगाल  में  पिछले दो  वर्षों  क ेदोरान  ऐसी  कितनी

 घटनाएं  होने  के  समाचार  मिले  हैं  ;

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  ऐसी  कोई  घटना  होने  का समाचार  मिला  है  ;  और

 यदि  तो  शिशुओं  के  अपहरण  और  उनकी  बलि  दिए  जाने  को  रोकने  के  लिए  कया

 उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेसशन  सम्जालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  सन्जभालय  में  राज्य
 मन्त्री  पी०  :  से  शिशु  बलि  देने  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा

 एकत्र  और  सारणबद्ध  नहीं  की  जाती  ।  फिर  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  क ेबाद  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  अध्यक्ष  अनेक  शिशुओं  की  बलि  के  संबंध  में  सरकार  क्या  कदम
 अथवा  व्यावहारिक  उपाय  करने  जा  रही  है  ?  आप  इस  बात  से  परिचित  हैं  कि  शिशु  बलि  की  घटनाएं
 घट  रही  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  अनेक  घटनाओं  की  जानकारी  हो  सकता  है  कि  सभी  घटनाओं
 की  जानकारी  मेरे  पास  न  हो  लेकिन  यह  सच  है  कि  समय-समय  पर  ऐसी  घटनाएं  घटती  रहती  हैं  भोर
 इनके  समाचार  भी  अखबारों  में  छपते  रहते  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  कभी  इस  पर  विचार  किया  है  ?  यदि  हां
 तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  ठोस  कदम  उठाने  जा  रही  हैं  ?

 भरी  पी०  विदस्वथ  हम  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  हैं  और  हम  इसे  सभा
 पटल  पर  रख  एकत्रित  की  गई  जानकारी  के  आधार  पर  हम  निश्चित  रूप  से  इस  बात  पर  विचार

 कि  इस  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 तर
 5

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 सई  विल्ली  मगर  पालिका  में  सस्टर  रोल  पर  रखे  गए  श्रेणो  तोन  के  कमं  चारो

 +269.  ञआ»री  विलास  सुलेमवार  :  क्या  गृह  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  में  मस्टर  रोल  पर  रखे  गए  श्रेणी  तीन  कर्मचारियों  की
 सेवाओं  को  नियमित  करने  की  कोई  नीति  हैं  ;

 यदि  तो  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  में  मस्टर  रोल  पर  श्रेणी  तोन  के  कितने  कर्मचारी
 हैं  और  इनमें  में  कितने  करमंचारियों  ने  तीन  वर्ष  की  सेवावधि  और  कितने  कर्मचारियों  ने  दो  वर्ष  की
 सेवावधि  पूरी  कर  ली  और

 इनकी  सेवाओं  को  नियमित न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इनकी  सेवाएं  कब  तक
 नियमित  कर  दी  जाएंगी  ?

 गृह  मन््त्री  बूढ़ा  ः  से  एक  विवरण  सभा  पदल  पर  रखा  जाता
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 विवरण

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  में  मस्टर  रोल  पर  कार्यरत  श्रेणी  तीन  के  क्मंचारियों  की  संख्या

 109  उनमें  से  26  ने  3  वर्ष  की  और  30  ने  2  वर्ष  स ेअधिक  की  सेवा  पूरी  कर  ली  उनकी
 सेवाओं  को  सेवानिवृत्ति  त्यागपत्र  अथवा  मृत्यु  क ेकारण  हुई  नियमित  रिक्तियों  अथवा  सीधी  भर्ती
 द्वारा  भरे  जाने  बाले  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन  से  नियमित  किया  जाता  निश्चित  रूप  से  यह  बताना
 सम्भव  नहीं  है  कि  इनकी  सेवाओं  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया  जाएगा  ।

 ]

 विषय  परक  परीक्षा  प्रणाली

 #273,  भी  प्रताप  राव  थी०  भोसले  :  कया  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  विषय  परक  परीक्षा  प्रणाली  शुरू  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  योजाना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  प्रणाली  किन-किन  परीक्षाओं  में  शुरू
 की  जाएगी  ;  और

 इस  नई  परीक्षा  प्रणाली  के  उद्देश्य  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्री  पी०  :  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  1976  में  एक  प्रयोगात्मक
 आधार  पर  तथा  1979  से  बड़े  पैमाने  पर  वस्तुपरक  परीक्षा  प्रणाली  लागू  की  सिविल  सेवा
 रक्षा  तथा  अवर  सचिवों  की  समिति  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा  छोड़कर  आयोग  द्वारा  ली  जाने
 वाली  लगभग  सभी  परीक्षाओं  के  प्रश्न  पत्र  या  तो  आंशिक  रुप  में  या  पूर्णतया  वस्तुपरक  स्वरूप  के  होते

 इस  प्रकार  की  परीक्षा  से  वस्तु  निष्ठता  बनाए  रखते  हुए  उस  स्थिति  में  जहां  उम्मीदव।र  भारी  संख्या
 में  परीक्षा  में  बेठते  वहां  तत्काल  मूल्यांकन  सुनिश्चित  हो  जाता  इससे  जिस  विषय  की  परीक्षा
 ली  जा  रही  होती  है  उसकी  विषय  वस्तु  भी  व्यापक  रूप  में  शामिल  हो  जाती

 जोधपुर  जेल  में  नजरबन्द  लोगों  के  मामलों  को  समोक्षा

 #275.  श्री  इख्रजीत  गुप्त  :

 थी  विजय  कुमार  यावव  :

 क्या  ग्रह  मस्त्री  जोधपुर  जेल  में  नजर  बन्द  लोगों  के  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  बारे  में  7
 1987  के  आन्तरिक  प्रश्न  संख्या  1834  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  मामले  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  और  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पृह
 सस्ती

 बूटा  :  और  (७).  मामला  विचाराधीन
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 अश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 नर्मदा  घाटी  विकास  परियोय  नाओं  के  लिए  खीय  सहायता

 #976,  भी  विलोप  सिंह  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  नमंदा  घाटी  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  मध्य

 प्रदेश  सरकार  को  कितनी  घनराशि  दी  है  ;

 क्या  सरकार  का  अगामी  वर्षो  में  इन  परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  उपलब्ध

 कराने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  भम्त्री  शाम  लिवास

 और  वतंमान  नीति  के  अनुसार  सिंचाई  क्षेत्र  में  परियोजना  ओं  का  वित्त  पोषण  राज्य

 योजनागत  संसाधनों  में  से  किया  जाता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सिचाई  क्षमता  का  उपयोग

 *277.  श्री  खुझार  क्या  जन्न  संसाधन  मम्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  उपलब्ध  सिंचाई  क्षमता  और  उसके  वास्तविक  उपयोग  के  बीच  अन्तर  रहने  से

 सम्बन्धित  समस्याओं  को  पता  लगाने  तथा  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  हेतु  उपयुक्त  उपचारात्मक

 उपायों  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिए  गठित  किए  गए  सलाहकार  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  दल  ने  क्या  कया  सुझाव  दिए  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  प्रतिवेदन  के  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्रो  तथा  जल  सेसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राम  तिवास
 से  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  इस  सलाहकार  दल  का  मुख्य  कार्य  सुजित  सिंचाई

 क्षमता  तथा  इसके  उपयोग  के  बीच  अन्तर  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देना  तथा  सृक्ष्म-स्तर  पर
 नैदानिक  अध्ययनों  का  संचालन  करना  अब  मार्गदर्शी  आधार  पर  एक  सूक्ष्म-स्तरीय  अध्ययन
 आरम्भ  किया  गया

 ]
 भूमिगत  जल  स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  अस्तरिक्ष  पर  आधारित  प्रौद्योगिकी

 +278.  भरी  बक्कस  पुरषोफ्तमम  :  क्या  जल  संसाधन  यंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 बा  कि  जज

 क्या  कुछ  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  उपग्रह  से  प्राप्त  सुदूर  संवेदन  आंकड़ों  क ेआधार  पर  भूमिगत
 जल  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्त्रन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  अन्तरिक्ष  पर  आधारित  इस  प्रौद्योगिकी  का  कुछ  ओर  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों
 में  जल  श्लोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयोग  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  लथा  जल  संसाधन  मन्श्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राम  निवास
 और  उपग्रह  आधारित  सुदूर  संवेदन  आंकड़ों  का  आंध्र  केरल

 मध्य  राजस्थान  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  में  बहुत  से  सूखा  प्रवण  ओर  सूद्षे  से
 प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंपूजल  आगे  और  अन्वेषण  हेतु  उपयुक्त  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  तथा
 छिद्गन  स्थलों  के  निरूपण  के  परिचायक  चित्रण  लक्षणों  के  लिए  सफलतापूर्वक  उपयोग  किया  गया  है  ।

 और  आंध्र  मध्य  राजस्थान  तथा  गुजरात  में  भूजल
 सर्वेक्षणों  तथा  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  भेदन-छिद्रनों  के  स्थलों  के  लिए  इस  प्रौद्योगिकी  का  त्वरित  प्रयोग

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बक्षता  रोध  के  समय  बेतनवृद्धि  दी  जाना

 #279,  क्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  प्रधान  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  मूल  नियम  54  के  अन्तर्गत  निलम्बन  की  अवधि
 माफ  कर  दिए  जाने  के  बाद  दक्षता  रोध  के  समय  सरकारी  कमंचारियों  को  वेतन  वृद्धि  दिए  जाने  के
 बारे  में  निर्णय  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 न्यायालय  के  आदेशों  को  लागू  करने  के  लिए  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  ब्योरा  क्या

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  ऐसे  किसी  मामले  जहां  किसी  सेबानिवुत्त  सरकारी  कमंचारी

 के  सम्बन्ध  में  उसके  सेवानिवृत्त  हो  जाने  पर  भूतलक्षी  प्रभाव  से  दक्षतारोध  पार  किए  जाने  पर  विचार

 किया  उच्चतम  न्यायालय  ने  3-9-1987  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  यह  अभिमत  व्यक्त  किया

 है  कि  जब  किसी  सरकारी  कर्मचारी  को  किसी  पूर्बाग्रह  युक्त  आदेश  द्वारा  उसकी  सेवानिवृत्ति  के  बाद

 दक्षता  रोध  स्तर  के  बाद  भूतलक्षी  प्रभाव  से  उसकी  वेतनवृद्धियों  से  वंचित  कर  दिया  गया  था  तो  ऐसा
 आदेश  जारी  करने  से  पहले  उसे  अपना  पक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  अवप्तर  दिया  जाना  चाहिए
 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  सिद्धान्त  नैसगिक  न्याय  के  नियमों  पर  आधारित  एक  सुस्थापित
 सिद्धान्त  है  और  प्रत्येक  प्रशासनिक  प्राधिकारी  को  हसका  पालन  करता  चाहिए  ।  इस  निर्णय  के  अनुसरण
 में  कोई  निदेश  जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
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 नताख।ा  ता  ता  5  का

 समान  नागरिक  संहिता

 +280,  थी  हांता  राम  नायक  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन््त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  जिस  सभान  नागरिक  संहिता  को  अधिनियमित  करने  का  विचार  है
 उसके  प्रारूप  विधेयक  को  अन्तिम  हुप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  देने  में  सरकार  के  सपक्ष  ऐसी  कौनसी  विशेष
 समस्याएं  जिनके  कारण  इसमें  विलम्ब  हो  रहा  और

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  अस्थायी  तौर  पर  अथवा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित
 रखने  का  निर्णय  लिया  है  ?

 योजना  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्री  तथा  विधि  और  ग्याय  मम्त्री  पी०
 :  से  सरकार  एक  समान  सिविल  संहिता  बनाए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  सरकार  की  राय  है  कि  ऐसा  विधान  लाए  जाने  के  लिए  आवश्यक  वातावरण  पृवपिक्षित

 बेंक  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  कदम

 +28],  |,  डा०  वी०  बेंकटेश

 थी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :

 क्या  गृह  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  अपराध  विज्ञान  प्रयोगशाला  ने  बैक  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  विशिष्ट
 कदम  उठाने  का  सुझाव  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मन्जी  क्षूटा  :  जी  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  ओर  कश्मोर  से  प्राप्त  हुए  स्वतन्त्रता  सेनालियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  मामले

 ४282.  प्रो०  संफुहीन  सोज  :  क्या  गह  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  से  स्वतन्त्रता  सैनानियों  को  पेंशन  की  मंजूरी  के  लिए  बड़ी
 संख्या  में  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ;

 क्या  इन  आवेदन  पत्रों  की  जांच  करने  क ेलिए  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और  इन  मामलों  को  कब  तक  निपटा  दिया
 जाएगा  ?

 गृह  सस्त्री  बूटा  :  आवेदनों  की  प्राप्ति  के  लिए  निर्धारित  अन्तिम  तारीख
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 तक  स्वतन्त्रता  सेनिक  सम्मान  योजना  के  अधीन  पेंशन  प्रदान  करने  के  लिए  जम्मू  तथा  कश्मीर  से
 3143  भावेदन  प्राप्त  हुए

 जी  श्रीमान्  ।

 उस  समय  लम्बित  1398  आवेदनों  को  ।  1-10-83  0-83  को  गठित  की  गई  समिति  को
 गया  इनमें  से  समिति  द्वारा  आयोजित  अपनी  कुल  4  बैठकों  में  733  मामलों  की  सिफारिश  की

 इनमें  से  583  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  थी  और  शेष  150  मामलों  को  अर  वीकृत  कर
 दिया  गया  था  क्योंकि  या  तो  समिति  की  सिफारिश  सवंसम्मति  से  नहीं  की  गई  थी  अथवा  किसी  विशिष्ट
 मामले  में  प्रमाणकर्ता  पात्र  नहीं  था  क्योंकि  उसके  द्वारा  साबित  की  गई  अपनी  जेल  यातना  एक  वर्ष  से
 कम  शेष  मामले  जिनकी  समिति  द्वारा  सिफारिश  नहीं  की  अस्वीकृत  कर  दिए  गए  हैं  ।

 मारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  सस्वम्धों  को  सुधारने  के  लिए  बातचीत

 +283.  श्री  एच  ०  एस०  नस्जे  गोडा

 भी  एस०  बी०  सिदनाल

 क्या  बिवेश  मम्स्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  ने  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  में  ओर  सुधार  करने  के  लिए
 अधिकारी  स्तर  पर  बातचीत  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 सरकार  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर
 रही  है  ;  और

 दोनों  देशों  के  बीच  किन  मुद्दों  पर  अब  भी  मतपेद  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सग्जी  के०  मटवर  से  दोनों  देशों  के  बीच
 सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  भारत  पाकिस्तान  के  साथ  बराबर  बातचीत  करता  रहा  इस  सन्दर्भ  में
 उम्मीद  है  कि  द्विपक्षीय  और  आपसी  हित  के  अन्य  मसलों  के  बारे  में  विच।र-विमश  करने  के  लिए  भारत
 और  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  निकट  भविष्य  में  मिलेंगे  ।

 पाकिस्तान  की  ओर  से  कई  नकारात्मक  कारंबाइयों  से  मंत्रीपृर्ण  सम्बन्धों  में  बाधा  भाई
 जसे  अस्त्रोन्मुख  नाभिकोय  कार्यक्रम  का  आक्रामक  और  चोरी-छिपे  अत्याधुनिक  अस्त्रों  के

 लिए  इसकी  बेतहाशा  कोशिश  ;  भारत  विरोधी  उम्रवादी  गतिविधियों  में  इसकी  भागीदारी  और  दोनों
 देशों  के  लोगों  के  बीच  सम्पर्कों  के  बढ़ाने  की  अनुमति  देने  के लिए  इसकी  अनिे्छा  ।

 भुवनेश्वर  में  साफ्टवेयर  निर्माण  सुविधाएं

 #284.  भीमतो  जयम्ती  पठमायक  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बषा  उड़ीसा  सरकार  भुवनेश्वर  में  साफ्टवेयर  निर्माण  की  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  के

 बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  और  इस  बारे  में  कोन  से

 कदम  उठाये  गए  हैं  ?
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 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मरत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तपा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :

 भुवनेश्वर  में  साकंटवेयर  प्रौद्योगिकी  के  कार्य-कलापों  की  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  उड़ीसा

 सरकार
 8!

 5  से  भारत  सरकार  से  अनुरोध  कर  रही

 इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  निम्नलिखित  प्रारम्भिक  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तर्गत  आने  वाले  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  भुवनेश्वर
 में  एक  बहुत  बड़े  मेन  फ्रेमकम्प्यूटर  की  प्रतिष्ठापना  की

 (ii)  चार  भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  स ेएक  संस्थान  भुवनेश्वर  में  स्थापित
 करने  की  एक  योजना  उड़ीसा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  पूर्ण  सहयोग  से  तंयार  कर
 ली  गई  संस्थान  के  लिए  भूमि  का  चयन  कर  लिया  गया  है  ।

 (it)  संयुक्य  राज्य  अमेरिका  के  छः  शहरों  में  साफ्टवेयर  निर्यात  अभियान  के  लिए
 हलेक्कट्रॉनिकी  विभाग  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमण्डल  के  साथ  उड़ीसा  कम्प्यूटर
 प्रयोग  केन्द्र  नामक  उड़ीसा  सरकार  के  एक  उद्यम  के  निदेशक  संयुक्त  अमेरिका  गए

 उक्त  अधिकारी  ने  भुवनेश्वर  के  साफ्टवेयर  निर्यात  के  लिए  अनेकों  भावी
 सहयोगकर्ताओं  के  साथ  चर्चा  की  ।

 उपर्युक्त  के  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  केन्द्र  सरकार  का
 |

 की स्थापना भी की है| सरकारिया आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन +$285. श्री बलबन््त सिह रामृबालिया : डा० जिस्ता मोहन : - कया गृह स्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग द्वारा की मई सिफारिशों से राज्य सरकारों को अवगत कराने का है ; यदि तो कब ; क्या इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कायंवाही योजना तेयार करने का भी विचार और क्या उक्त आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का भी विचार है ; यदि तो कब ? | गृह स्त्री ( सरवार बूटा : से सरकारिया आयोग ने हाल में ही सरकार को कह है की है ! इसमें केन्द्र के सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार को नही अपनाया रिफो्ट को बाग पभा पट वर ढक परे कप बी सभा पटल पर रखने के बारे में विचार किया 26
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 जा  a  कक  जिक्र

 लहुरियावार  पंकिण  उद्योग  को  सहायता

 #286.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  योजना  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  योजना  आयोग  ने  देश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  लहरियादार  पैकिंग  उद्योग  को  प्रोत्साहित
 करने  हेतु  कुछ  विशेष  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कोई  प्रावधान  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर्वतीय  राज्य  और  क्षेत्र  का  क्या  नाम

 है  जहां  यह  सुविधा  अब  तक  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ;

 क्या  उनके  मन््त्रालय  का  उपर्युक्त  सुविधाओं  को  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्र  में  प्रदान
 करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 सुख  :  कोई  अलग  प्रावधान  नहीं  किया  गया  हिमाचल  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 की  गई  है  ताकि  वह  फलों  की  पैकिंग  क ेलिए  लहरीदार  फाइब  र-बोर्ड  डिब्बा  परियोजना

 की  स्थापना  के  वास्ते  परियोजना  के  लिए  सामान्य  पंजी  की  व्यवस्था  कर  सकें  ।

 हिमाचल  प्रदेश  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  कारखाने  में  आयातित  क्राफ्ट  लाइनर  से

 प्रतिवर्ष  20,000  मीट्रिक  टन  लहरीदार  सीटों  के  उत्पादन  की  क्षमता  प्रतिवर्ष  5  मिलियन

 डिब्बों  के  निर्माण  के लिए  एक  केस  मेकर  की  स्थापना  भी  की  जाएगी  |  परियोजना  पर  13.70  करोड़

 रुपए  की  लागत  आएगी  ।

 तथा  योजना  आयोग  अन्य  राज्यों  से  परियोजना  रिपोर्टों  के  प्राप्त  होने  पर उनकी
 जांच  जम्मू  व  कश्मीर  से  हाल  ही  में  प्राप्त  एक  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  की  आ  रही
 उत्तर  प्रदेश  से  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 बो् करछ  विकास  थोड़े

 रे  कह  ।
 *287.  भीमती  उधा  ठक्कर  :  कया  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;  वह  कक  हर्ष

 कया  सरकार  का  कच्छ  विकास  बोड्ड  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  on  ne  ॥  व

 गृह  सन्त्री  बूटा  और  कच्छ  के  लिए  विकास  बोर्ड  की  स्थापना

 करना  सामान्यतਂ  गुजरात  सरकार के  क्षेत्राधिकार  में  फिर  भी  यदि  विकास  बोर्ड  की  सन्दर्भ
 संविध।न  के  अनुच्छेद  371(2)  से  है  तो  गुजरात  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  '  क्र  होने  के

 कारण  इस  समय  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  किहीं  '  |  ।।  |+  ':

 ]  Prog  4.  -।।
 ७  11-51

 पुलिस  से  न्यायिक  शक्तियां  वांपसे  लेने  को  भा
 |

 288.  प्रो०  सधु  बयां  गृह  लस्त्री  यह  बताने  की  कृपो कै  रंगे  कि  /  |  *
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 कया  सरकार  ने  बिल्ली  वार  एसोसिएशन  द्वारा  पुलिस  से  समस्त  न्यायिक  अधिकार

 वापस  लिए  जाने  सम्बन्धी  हाल  ही  में  की  गई  मांग  पर  विचार  किया है  और  यदि  तो  इस  पर

 सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (ex)  क्या  दिल्ली  में  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ?

 लिखित  उत्तर

 गह  मन््त्री  बूटा  :  दिल्ली  प्रशासन  को  हाल  में  की  गई  किसी  ऐसी  मांग  के

 बारे में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 दिल्ली  में  इस  समय  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  विचार  नहीं

 समुद्र  में  जलमग्न  हवारिका  नगर  की  खोज

 2736.  डा०  बी०  एल  ०  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  गुजरात  में  द्वारिका  की  प्राचीन  बन्दरगाट  में  समुद्र  में  भगवान  श्रीकृष्ण
 के  पोराणिक  नगर  द्वारिका  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  क्या  कुछ  विशेषज्ञों  ने  इस  प्राचीन  नगर  के  भग्नावशेषों  और  यहां  के  समुद्र
 तल  की  स्थलाकृतिक  विशेषताओं  का  अध्ययन  किया  है  और  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;

 कया  पोतों  के  कुछ  शिल्पकलापूर्ण  अवशेष  भी  पाये  गए  हैं  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 (a)  इन्हें  तथा  थुदाई  के  दौरान  पाई  गई  अन्य  वस्तुलों  को  किस  प्रकार  असुरक्षित  रखने  का
 विचार  है  ;  और

 क्या  राष्ट्रीय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  इस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कराने  का
 विचार  है  और  यदि  तो  कब  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  हां  ।

 महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं--पथरीले  शिलाखण्हों  के  जलमग्न
 वशेष  जो  शताब्दी  ईसा  पूर्व  के  &  मीटर  की  गहराई  में  मिले  हैं  और  बाद  के  समय  के  2  अन्य
 4  5  मीटर  गहरे  पानी  में  मिले  छिद्वित  पथरीले  एक  प्राचीन  इण्डस  प्रकार  की  मुद्रा  और  एक
 अभिनेश्वित  जार  तथा  मिट्टी  के  बतंन  जो  |5वीं  शताब्दी  के  मिले  हैं  ।

 काठ  की  नाव  के  कुछ  हिस्ऐे  जो  द्वारका  के  अन्तिम  भाग  में  ध्वस्त  हुए  दो
 लाहै  के  धातु  की  एक  प्लेट  और  मिट्टी  के  बतेनों  सहित  पाए  गए  हैं  ।

 वहनीय  पुरावशेष  गुजरात  सरकार  को  सौंप  दिए  जायेंगे  जब  उक्त  सरकार  द्वारा
 प्रस्तावित  समुद्री  पुरातत्वीय  संप्रहालय  द्वारका  में  बना  दि

 (=)  अपेक्षित  सुविधाएं  प्राप्त  होने  पर  इस  क्षेत्र  का  सोनार  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ता  व

 या  जाए at  जज

 ३8
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 महानगरों  की  जनसंख्या

 2737.  भ्री  खेद  ससृदल  हुसेत
 :  क्या  गह  सन््म्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  के  प्रत्येक  महानगर  की  जनसंख्या  कितनी
 भर

 वर्ष  1981  की  जनगणना  अनुसार  देश  के  अन्य  प्रमुख  शहरों  को  जनसंख्या  कितनी

 गृह  मन्त्ी  बूटा  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  में  महानग  रों/नगर  समूहों
 जनसंत्या  10  लाख  और  अधिक  की  जनसंख्या

 ऋर०  सं०  यू०  ए०/शहूर का  नाम  जनसंख्या  (1981)

 1  2  3

 1.  कलकत्ता  9,194,018

 2  ग्रेटर  बम्बई  8,243,405

 3...  दिल्ली  5,729,283

 4  मद्रास  4,289,347

 5.  बंगलोर  2:921,751

 6.  अहमदाबाद  2,548,057

 7  हैदराबाद  2,545,836

 8  पूर्ण  1,686,109  9

 9.  कानपुर  1,639,064

 10.  नागपुर  To)  1,302,066

 11.  जयपुर  1,015,160

 12.  लखनऊ  1,007,604

 यू०  ए०  नगर  समूहों  और  एम०  सी०  नगर  निगम  के  लिए  है  ।
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 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  वेश  के  अस्य  शहरों  जनसंख्या  एक  साख
 तथा  अधिक  और  10  लाख  से  कम  को  जनसंख्या

 यू०  ए०/शहर का  नाम  जनसंख्या  (1981) )

 2...  ्््

 कोयम्बटूर  920,355

 पटना  918,903

 सूरत  913,806

 मदुरे  907,732

 इन्दौर  829,327

 वाराणसी  797,162  62

 जबलपुर  757,303

 आगरा  747,318

 बड़ौदरा  744,881

 कोचीन  685,836

 धनबाद  678,069

 भोपाल  671,018

 जमशेदपुर  669,580

 इलाहाबाद  650,070

 उल्लासनगर  648,671

 तिरिच्रपल्नई  609,548

 लुधियाना  607,052  ..

 श्रीनगर  606,002

 विशाखापत्तनम  603,630

 594,844
 नी  नीयत»
 अमृतसर  को  ०)

 ++3+कफकफ9>फफस्अस्+ चार  _  ने  स्न््क्े__७कक्३ई_फ--३इ७ु-७__ेंे
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 2  *  3

 21.  ग्वालियर  555,862

 22...  कालीकट  547,058

 23...  विजयवाड़ा  543,008

 24...  मेरठ  536,615

 25.  हुबली-धारवाड़  527,108

 26...  तिवेन्द्रम  520,125

 27...  सैलम  518,615

 28.  सोलापुर  514,860

 29...  जोधपुर  506,345

 30...  रांची  502,771

 31...  दुर्ग-भिलाई  नगर  490,214

 32.  मैसूर  479,081

 33.  बरेली  (qo Go)  449,425

 34...  राजकोट  445,076

 35.  नासिक  429,034

 36...  चण्डीगढ़  422,841

 37:  जालंधर  408,196

 38...  ठाणे  289,801

 39.  अजमेर  375,593

 40...  गंदूर  367,699

 41...  आसनसोल  366,424

 42...  कोटा  368,241

 43...  कोल्हापुर  351,392

 44...  मुरादाबाद  345,350.

 45...  हाखपुर  338,245

 31
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 2  2  3

 46.  वारंगल  335,150

 47...  फरीदाबाद  कप्लेक्स  प्रशासन  330,884

 48...  कटक  327,412

 49...  तिख्नेलवल्ली  323,344

 50.  रुरकेला  322,610

 51.  अलीगढ़  320,861

 52.  जामनगर  317,362

 53.  औरंगाबाद  316,421

 54...  दुर्गापुर  311,798

 55.  भावनगर  308,642

 56.  गोरखपुर  307,501

 57...  मंगलौर  306,078

 58...  बेलगांव  300,372

 59...  सहारनपुर  295,355

 60...  देहरादून  293,010

 61.  बीकानेर  287,712

 62.  गाजियाबाद  287,170

 63...  झांसी  284,141.

 64.  उज्जन  282,203

 65.  इरौद  275,991

 66.  सांगली  ००)  268,988

 67...  राजामुंदरी  268,370

 68...  बोकारो  स्टील  सिटी  264,480

 69.  अमरावती  261,404

 70.  पाएण्डेचेरी  251,420
 जज  अं  *  ++5++++
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 2  3  ॒

 71.  टूटीकोरीन  250,677

 72.  गया  247,075

 73.  बैल्लौर  247,041

 74...  मालेमाँव  245,883

 75.  नैल्लौर  237,065

 76...  उदेपुर  232,588

 77...  बड़गपुर  232,575

 78...  का्किदा  226,409
 79.  अकोला  225,412

 80.  भागलपुर  225,062

 81.  जम्म्र  223,361

 82...  गुलबर्ग  221,325

 83.  भुवनेश्वर  (wage)  219,121

 84...  तिरुपुर  215,859

 85.  वठलले  210,759

 86...  सागर  ९०)  207,479

 87...  कुरनूल  206,362

 88...  पटियाला  206,254

 89...  शाहजहांपुर  205,095 5
 90.  रामपुर  204,610

 91...  फिरोजाबाद  202,338

 92.  बेल्लरी  201,579

 93.  देवांगेरे  196,621

 94...  नांदेड़  191,269

 95.  मुजफ्फरपुर  190,416
 का  ता  जि
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 96...  विलासपुर

 97...  तंजावुर

 98...  निजामाबाद

 99...  अहमदनगर

 100...  दरभंगा

 101...  शिलोंग

 102...  मुजफ्फरनगर

 103...  नगरकोईल

 104.  त्रिचुर

 105.  अआलेपाई

 106.  इल्लुरु

 107.  क्यूलोंग

 108.  वर्धमान

 109...  रोहतक

 110...  दिन्दिगल

 111.  ब्रह्मापुर
 112...  सम्मलपुर

 113...  फरुखाबाद कम  फतेहगढ़

 114...  यमुनानगर

 115.  मथुरा

 116.  कन्नानोर

 117.  इम्फाल

 118...  रत्लाम

 119...  सिलीगुडी

 120...  शिमोगा

 34

 235  987

 3

 187,1  04

 184,015

 183,061

 181,210

 176,301

 174,703

 171,816

 171,648

 170,122

 169,940

 168,154  54

 03

 162,214

 160,796

 160,424

 159,498

 157,797  8

 ््जज॒षनेकट
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 2  9

 121...  बिहार  151,343

 122...  बीजापुर  147,313

 123...  हरिद्वार  145,946
 '

 124...  अलवर  145,795

 125.  जलगांव  145,335

 126.  .  कांचीपुरम  145,254

 127...  कोलारगोल्ड  फील्ड  144,385

 128...  फैजाबाद  143,167

 129...  नादियाड  142,689

 130...  कुम्बाकोनम  141,794

 131...  बुरहानपुर  140,986

 132.  मछलीपटनम  138,530

 133...  पानीपत  137,927

 134...  हिसार  137,369

 135...  एकहालकरनजी )  133,751

 136.  पोरबन्दर  133,307

 137.  अगरतल्ला  132,186

 138...  भुसावल  132,142

 139.  करनाल  132,107

 140...  भद्गावती  130,606

 141...  वधावन  130,602

 142...  नावाद्वीप  129,800

 143.  हावड़ा  129,610

 144...  नवसारी  129,266

 145.  ..  मुंगेर  129,260
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 146...  मिजोपुर कम  विध्याचल
 127,787

 147...  कुडलोर
 127,625

 148...  भटिण्डा  127,363

 149...  आराह  125,111

 150...  राईचूर
 124,762

 151...  गंगानगर  123,692

 152.  मुरवारा
 123,0i7

 153.  भीलवाड़ा  122,625

 154...  झालना  122,276

 155...  कटिहार  122,005

 156.  अम्बाला  121,203

 157...  जुनागढ़
 120,416

 158...  अनंतापुर
 119,531

 159...  तेनाली  119,257

 160...  रानीगंज  119,101

 161...  पालघट  117,986

 162...  गंडग-बेतिगिरि  117,368

 163.  .  चंद्रापुर  115,777

 164.  बालपराई  115,452

 165.  हसपत

 ,
 115,351

 166...  भिवांडी  111,298

 167...  तिरुपती  115,292 2

 पोलाची  114,971

 169.  विजीयानगरम  114,805

 170.  खण्डवा  114,725
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 उ्कनक

 175.

 179.

 182.

 184.

 193.

 194.

 2

 अमरोहा

 बालूषाट

 वारुच

 इटावा

 लटूर

 छपरा

 पठानकोट

 पूर्णनिया

 सोनीपत

 परभानी

 ओष्डल

 आदोनी

 टुम्कुर

 सम्भल

 प्रोदातूर

 पाठटन

 भरतपुर

 जौनपुर

 अम्बाला

 बुलंदशहर  बी०  )

 कुड्टापाह

 सीकर

 हापुड़

 बहरामपुर

 बटाला

 लिखित  उत्तर

 3

 112,68  2

 112,621

 112,524

 112,174

 112,986

 111,564

 110,039

 109,875  5

 37
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 196.  बेरमो  101,946

 197...  भीमावाराम  101,894

 198...  राजापलैयाम  101,640

 199...  भिवानी  101,277

 200...  सीतापुर  101,210

 201...  पुरी  100,942

 202...  गुरगांव  100,877

 203...  रीबां  100,641

 204...  गोंदिया  100,423

 205...  माण्डया  100,285

 206...  कारेक्कुडी  100,141

 एम०

 एम०  बी०

 टी०  एस

 एन०  ए०

 टिप्पणी  :  *असम  में  1981

 ee  कक  वी  है  ता  अओना+  ++

 प्रयोग  किये  गये  संक्षिप्त  अक्षर

 --.  नगरसमूह
 न  नगर  निगम

 न  नगर  पालिका

 --.  म्युनिसिपलिटी  बोर्ड

 on  टाऊप  शिप

 —  नोटिफाईड  एरिया  कमेटी

 की  जनगणना  के  समय  विक्षुब्ध  परिस्थितियां  होने  के कारण  जनगणना

 नहीं  हो  सकी  इसलिए  इसमें  असम  के  शहर/यू  ०  ए०  शामिल  नहीं

 बेकों  से  पेंशन  निकालने  को  सुविधा

 2738.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  को  दिल्ली में
 स्थित  अनुसूचित  बैंकों से

 अपनी  पेंशन  लेने  की  सुविधा  दी  गई  है  ;

 38
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 यदि  तो  यह  सुविधा  किस  तारीख  से  दी  गई  थी  ;

 क्या  यह  सुविधा  अन्य  राष्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों
 को  भी  दी  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपभम्त्री  बीरेन  सिह  :  जी
 पेंशन  के  भुगतान  की  सुविधा  भारतीय  स्टेट  इसके  सहायक  बैंकों  तथा  चौदह  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों

 के  माध्यम  से  उपनब्ध  जिन  छह  बकों  का  1980  में  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  उन्हें  भी  पेंशन
 का  भुगतान  आरम्भ  करने  के  लिए  सूची  में  रखा  जा  रहा

 से  यह  सुविधा  पहली  1976  से  चरणों  में  लागू  की  गई  थी  ओर  पूरे  भारत

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  व  तार  से  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  को
 को  उपलब्ध

 अण्डमान  और  निकोबार  होप  समूह  के  लिए  सचिव|विशेष  सचिव  के
 पदों  का  सुजन

 2739.  भरी  सनोरंजन  मक्त  :  क्या  गुह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र

 अण्डमान  और  निकोबार  दीपसमूह  में  प्रशासन  के  लिए  1987  तक  सचिव  ओऔर  विशेष  सचिव
 के  कितने  पदों  का  सृजन  किया  गया  ?

 शृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्तामणि  :  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डेमान  तथा

 निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  में  31  1987  को  मुख्य-सचिव  तथा  विकास  आयुक्त  के  पदों

 समेत  सचिवों  के  पांच  पद  विद्यमान  थे  ।  विशेष  सचिव  का  कोई  पद  नहों  था  ।

 जांच  आयोगों  की  नियुक्ति

 2740.  भी  पूर्ण  चला  सलिक  :  कया  गृह  संत्री  जांच  आयोगों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  7

 1987  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1750  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जानकारी  एकत्र  कर  ली  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 पी०  :  अभी  नहीं  श्रीमान्  ।

 प्रश्नही  नहीं  उठता  ।

 बक्फ  संस्थाओं  को  ऋण

 2741.  भी  जो  ०  एम०  बनातवाला  :  क्या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  वकफ  सम्पत्तियों  क ेविकास  के  लिए  बक्फ

 संस्थाओं  द्वारा  केन्द्रीय  वकफ  परिषद्  से  कुल  कितनी  ऋण-राशि  की  मांग  की  गई  ;
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  तथा

 कितनी  योजनाएं  स्वीकृत  की  गईं  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  वक्फ  परिषद्  ने  उपर्युक्त  कुल  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  किन्हीं  योजनाओं

 पर  विचार  किया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  !

 कन्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेस  कुमारी
 :  केन्द्रीय  वकफ  परिषद्

 द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 रुपयों

 राज्य  का  नाम  1984-85  1985-86  5-86  1986-87

 —  +  +»+7++-  3  3 भपप:पपभप्:ि:्:क्:क्स्:3्भपभ/मडहएश/ण ////णथणथण/्ू/ू/
 कक

 आन्ध्र  प्रदेश  13.00  7.50  10.00

 बिहार  6.34  4.41  5.64

 कर्णाटक  5.00  27.15  32.98

 केरल  3.00  _

 मध्य  प्रदेश  _  0.94  4.00

 राजस्थान  5.00  न  न+

 तमिलनाडु  19.15  22.56  42.04

 जोड़  51.49  62.56  94.66

 ठिप्पणी  :  उपर्युक्त  अनुमोदित  योजनाओं  के  अन्तगंत  वक्फ  संस्थाओं  द्वारा  मांगे  गए  ऋणों  को

 दर्शित  करते

 केन्द्रीय  वक्फ  परिषद्  ने  मिम्नलिखित  सूचना  प्रस्तुत  की  है  :--

 रुपयों

 राज्य  का  नाम  1984-8  5  1985-86
 1986-87

 1 2 1 2 1 7

 2  4  2  6  2

 ATT प्रदेश  2  3  4  5  6  7

 आन्प्र  प्रदेश  3.00  गा  7.20  न  9.30  3

 बिहार  6.34

 5.64 2
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 1  2  3  4  5  6  7

 कर्णाटक  5.00  न  19.15  4  38.38  5

 केरल  3.00  —  त+  न  न  --

 मध्य  प्रदेश  —  _  0.94  4  4.00  न

 राजस्थान  5.00  जा  ता
 न  न  गा

 तमिलनाडु  16.54  -.  14.16  3.  13.62  4

 जोड़  38.88  न+  43.02  12...  70.94  14

 नई/चालू  स्कीमों  हेतु  स्वीकृत  ऋण  राशि

 2.  वर्ष  में  स्वीकृत  योजनाओं  की  संख्या

 नहीं  ।  परिषद्  के  वर्तमान  संसाधनों  को  इसकी  वर्तमान  प्रतिबद्धताएं  पूरी  करने  के

 लिए  पर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  के  उम्मोदवारों  के  पृथथ-बत्त  को  जांच

 2742.  भ्री  मुल्लापलली  रामचन्व्रत  :  कया  प्रश्नात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  दोहरी  जांच  जिसमें  केन्द्रीय  सेवाओं  में  पश्िचमी  बंगाल

 और  त्रिपुरा  से  आये  उम्मीदवारों  के  चरित्र  और  पृव॑-बत्त  की  विशेष  जांच  अपेक्षित  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  से  पूर्व  कितने  उम्मीदवारों  को  नौकरियां  नहीं  दी  गईं  ;

 क्या  इस  नीति  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  बाद  भी  उक्त  दोहरी  नीति  के  अन्तर्गत
 उम्मीदवारों  को  परेशान  किये  जाने  की  घटनाएं  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  थीं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बोरेन  सिह  :
 जन  उम्मीदव।रों  को  अतिरिक्त  सत्यापन  रिपोर्टों  सहित  प्रतिकूल  पुलिस  रिपोर्टों  क ेकारण  नौकरियां

 नहीं  दी  गई  उनके  ब्यौरे  केन्द्रीकृत  रूप  में  समेकित  नहीं  किये  जाते  भौर  इसलिए  वे  उपलब्ध  नहों

 हैं  ।

 तप

 एक  उम्मीदवार  को  नियुक्ति  के  प्रस्ताव  से  कथित  रूप  से  वंचित  किए  जाने  का  एक
 मामला  1987  में  इंडियन  एक्सप्रेस  में  दिया  गया  था  ।

 और  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  फिर  अखबार  में  दी  गई  रिपोर्ट  के

 ताधार  पर  मामले  को  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मन्त्रालय  के  साथ  उठाया  गया

 a
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 छोटा  नागपुर  में  सिचाई  सुविधाएं

 2744.  भ्रीमती  सुमति  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू
 पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  में  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  सिंचाई  परियोजना  के  द्वारा  सिंचाई
 धाओं  में  सुघार  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसके  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 बस्च  मरत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  तथा  जल  संसाधन  भसनन््त्रालय  के  राज्य  मसन्त्रो  राम  निवास
 लिफ्ट  सिंचाई  स्कीमों  समेत  लघु  सिंचाई  स्क्रीमों  का  वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य

 सरकारें  करती  केन्द्र  सरकार  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करती  कृषि
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  को  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  इत्यादि
 केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तगंत  सम्पूर्ण  लघु  सिंचाई  घटक  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ना  कि
 कार्य  वार  ।

 पाक-जासूसों  को  गतिविधियां

 2745.  श्री  पी०  क्या  गह  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाकिस्तान  के  जासूस  सीमा  क्षेत्रों  पर औषधियों  और  चरस  की  तरस्करी  करने  में

 क्या  देश  में  इन  जासूसों  और  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  के  बीच  कोई  सम्पर्क  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गह  सम्जभालय  में  राज्य
 सन्त्री  पो०  :  से  पंजाब  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  एक
 1987  से  जासूसी  के  आरोपों  पर  गिरफ्तार  किए  गए  13  अ्यक्तियों  ने  औषधों  की  तल््करी  से  अंतग्रेस्त
 होना  स्वीकार  किया  लेकिन  उनमें  से  किसी  ने  भी  चरस  की  तस्करी  में  शामिल  होना  स्वीकार  नहीं
 किया  |  जम्मू  तथा  राजस्थान  और  गुजरात  के  सम्बन्ध  में  अभी  सूचना  की  प्रतीक्षा  है|

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध

 2746.  श्रीमतो  विभा  धोष  गोस्वामी  :

 झीमती  ऊषा  चोधरी  :

 क्या  धृह  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  महिलाओं  के  प्रति  किए  गए  अपराधों  का  राज्यवार  संघ  राज्य
 क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  ने  हन  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 सस्त्री  पी०  :  बर्ष  1987  के  दौरान  महिलाओं  के  प्रति  किए  गए  अपराधों  के
 राज्य|पंष  शासित  क्षेत्रवार  ब्यौरों  का विवरण  संलग्न  44--45)  है  ।
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 सिर  कसी

 )  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  के  बारे  में  कानून  को  कड़ा  बनाने  के  लिए  दहेज  निषेध
 1961  को  1984  और  1986  में  संशोधित  किया  गया  भारतीय  दण्ड  दण्ड

 प्रक्रिया  1973  और  भारतीय  साक्ष्य  1872  में  भी  दहेज  के  कारण  हुई  मौत  के

 मामलों  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  विवाहित  महिलाओं  के  प्रति  करता  के  मामलों  से  भी  कारगर  ढंग  से

 मिपटने  के  लिए  संशोधन  किए  गये  महिलाओं  के  प्रति.अन्य  आपराधिक  मामलों  अर्थात  देह-व्यापार

 के  लिए  लड़कियों  की  अवैध  बिक्री  से  बेहतर  ढंग  से  निपटने  के  लिए  तथा  लड़कियों  में

 अनैतिक  देह-वब्यापार  दमन  अधिनियमਂ  में  संशोधन  किया  गया  है  ओर  संशोधित  अधिनियम  अनैतिक

 देह-ब्यापार  1986  के  नाम  से  ज्ञात  को  रोकने  के  लिए  भी  केन्द्रीय

 विधायन  शीघ्र  ही  सदन  के  समक्ष  लाने  का  प्रस्ताव

 अमुकम्पा  के  आधार  पर  सरकारी  नोकरो  देना

 2747.  भी  जनक  राज  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  सरकारी  कर्मचारी  की  मृत्यु  के  पश्चात्  उसकी  पत्नी  को  अनुकम्पा  फे  आधार

 पर  सरकारी  नौकरी  दो  जाती  है  ;

 क्या  अनुकम्पा  के  आधार  पर  सरकारी  नौकरी  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  कोई  विधवा  महिला

 पुनः  शादी  कर  सकती  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  नियम  हैं  और  कितने  समय  के  बाद  वह  शादी कर  सकती

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  उपमम्त्री  बीरेम  सिह

 जी  बशर्तें  कि  परिवार  दीनहीन  अवस्था  में  हो  और  वह  कर्मचारी  की  भर्ती  नियमों

 के  अनुसार  अहंता  प्राप्त  हो  ।

 तथा  इस  विभाग  के  दिनांक  30  1987  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 14014/6/86-eaTo  के  पैरा  8  के  करुणामूलक  आधार  पर  नियुक्त  विधवा  पुनविवाह
 के  बाद  भी  सेवा  में  बनी  रह  सकती  शापन  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रघी  जाती  है  में  रखी

 गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-5160/87  ]  अनुदेशों  में  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं;उठता  ।
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 लअिनुबाद ]
 ड्यूटी  करते  हुए  मारे  गए  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  को  मुआवजा

 2748.  भरी  के०  एस०  राब  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  ड्यूटी  करते  हुए  पुलिस  के  कितने  सिपाही  तथा  अन्य
 अधिकारी  मारे  गए  ;

 ड्यूटी  करते  हुए  भारे  गए  प्रत्येक  पुलिस  कर्मी  के  परिवार  को  कुल  कितनी  घनराशि  का

 मुआवजा  दिया  गया  ;  और

 क्या  सरकार  का  ड्यूटी  करते  हुए  मारे  गए  पुलिस  करमियों  के  परिवारों  को  दी  जाने  वाली

 मुआवजे  की  राशि  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  म्न्त्नी  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 मन््त्री  पी०  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 पिछले  3  बषं  अर्थात्  1  1984  से  3  1987  के  दोरान  ड्यूटी  देते  समय
 मारे  गए  दिल्ली  पुलिस  के  काभिकों  के  मामलों  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  परिवारों  को  दिए  गए

 मुआवजे  की  राशि  भी  प्रत्येक  मामले  के  सामने  दी  गई  है  :

 (1)  4  1985  को  जब  कान्स्टेबल  जगमाल  सिंह  हवलदार  चांद  राम  को  पकड़ने
 के  लिए  चांदपुर  गांव  गए  तब  मारे  गए  ।  चांद  राम  ने  पहले  नरेला  पुलिस  स्टेशन
 के  एक-निरीक्षक  पर  आक्रमण  किया

 कान्स्टेबल  जगमाल  की  विधवा  को  उनके  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  वेतन  के  बराबर
 पेन्शन  दी  गई  है  ।  दिल्ली  पुलिस  पारस्परिक  लाभ  निधि  शोक  संतप्त  परिवार  को
 15,000  रु०  की  राशि  भी  दी  गई

 (2)  4  1985  को  कान्स्टेबल  विजेन्द्र  सिह  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए  जब
 वे

 श्री  अर्जुन  सदस्य  महानगर  परिषद  के  बैयक्तिक  सुरक्षा  अधिकारी  के  रूप  में
 डयटी  दे  रहे  थे  ।

 कान्स्टेबल  विजेन्द्र  सह  की  विधवा  को  उनके  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  वेतन
 वे

 बराबर
 पेंशन  दी  गई  अनुग्र  ह  के  रूप  में  50,000  रु०  की  राशि  भी  स्वीकृत  की
 इसके  अतिरिक्त  दिल्ली  पुलिस  पारस्परिक  लाभ  निधि  में  से  15,000  रु०  की

 राशि  दी  गई  है  ।

 (3)  कान्स्टेबल  राजेन्द्र  सिह  पुलिस  दल  के  साथ  फोजदारी  मामले  में
 एक  अभियुक्त को

 पकड़ने  के  लिए  जिला  बुलन्दशहर  में  गांव  पूरणनगर  गए  थे  जहां  उन  पर  गोली
 चलायी  गयी  और  धावों  के  कारण  2  1986  को  उनकी  मृत्यु  हो  गयी  ।

 उनके  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  वेतन  के  बराबर  पेंशन  मंजूर  की  गयी  शोक  संतप्त

 al
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 परिवार  को  दिल्ली  पुलिस  पारस्परिक  लाभ  निधि  में  से  15,000 ₹०  की  राशि  भी
 दी  गयी

 (4)  25  1986  को  उप-निरीक्षक  मानर्सिह  और  कान्स्टेबल  देसराज  एक
 फौजदारी  मामले  की  जांच-पड़ताल  करने  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  गांव

 पुर  गए  थे  जहां  उन  पर  हमला  किया  गया  और  परिणामस्वरूप  उन  दोनों  की  मृत्यु
 हो  गयी  ।

 शोक  संतप्त  परिवारों  को  उनके  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  वेतन  के  समान  पेंशन  स्वीकृत
 की  गयी  प्रत्येक  शोक  संतप्त  परिवार  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  पारस्परिक  लाभ
 निधि  में  से  15,000  रु०  की  राशि  भी  मंजूर  की  गयी

 (5)  कान्स्टेबल  महेन्द्र  सिह  को  क्षगड़ा  कर  रहे  दो  युवकों  को  पकड़ते  हुए  छूरा  बौंपा  यया
 ओर  परिणामस्वरूप  28  1986  को  उनकी  मृत्यु  हो  गयी  ।

 उनके  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  वेतन  के  समान  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  दिल्ली  पुलिस
 पारस्परिक  लाभ  निधि  में  से  15,000  रु०  की  राशि  भी  दी  गई

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  है  कि  ड्यूटी  देते  समय  मारे
 गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  कोई  कठिनाई  न  इसके  ड्यूटी  वेते

 हुए  दुर्घटनाओं  में  दिल्ली  पुलिस  के  21  काभिकों  की  मृत्यु  हुई  ।

 ]
 दिल्ली  में  हाऊस  टंक्स  की  नई  प्रणाली

 2749.  श्रीमतो  विद्यावतो  चतुर्वेदी  :  क्या  गह  मन््त्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  ने  हाऊस  टैक्स  की  एक  नई  प्रणाली  शुरू  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  प्रणाली  किस  तारीख  से  लागू  की  गई  है  और  कितने  मूल्य  तक  के  मकानों  को  हाऊस
 टैक्स  से  छूट  दी  गई  है  ?

 गह  सन्त्रासय  में  राज्य  मस्त्री  चिस्तामणि  100  रुपए  के

 बजाय  1000  तक  के  कर  योग्य  मूल्य  क्री  सभी  आवासीय  सम्पत्तियों  को  1-4-1985  5  से  सम्पत्ति  कर
 और  शैक्षिक  उप  कर  की  अदायगी  से  मुक्त  कर  दिया  गया  ग्रामीण  क्षेत्र  में  ।  1986  से

 निजी  कब्जे  की  सभी  आवासीय  सम्पत्तियां  को  सम्पत्ति  कर  से  मुक्त  कर  दिया  गया

 ]
 उत्तर  प्रवेश  के  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंअलग  पबतीय  राज्य

 2750.  भ्री  संयद  शाहबुह्ोन  :  क्या  गृह  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरी  क्षेत्र  में  एक  अलग  परबेतीय  राज्य  बनाने  के  लिए
 आरम्भ  किए  १ए  भान्दोलन  की  जानकारी  है  ;
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 इस  आंदोलन  को  चलाने वाले  संगठन  का  क्या  नाम है  और  नए  राज्य  में  कौन-कौन से
 जिले  मिलाने की  मांग  की  जा  रही  है  ;

 क्या  इस  मांग  को  मनवाने  के  लिए  दबाव  डालने  हेतु  इस  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  एक  सभा  का
 आयोजन  किया  गया  था  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  ने  इस  अन्दोलन  के  नेताओं  के  साथ  कोई
 चीत  की

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्तामणि  से  उत्त  राखण्ड  क्रांति
 दल  नाम  के  एक  संगठन  ने  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पव॑तीय  जिलों  अर्थात

 पौड़ी  उत्त  रकाशी  और  देहरादून  को  मिलाकर  एक  पृथक  पव॑तीय  राज्य  बनाने
 के  लिए  एक  आंदोलन  शुरू  किया  उत्त  राखंड  क्रांतिदल  द्वारा  1987  में  एक
 जित  किया  गया  ।  पृथक  राज्य  जंसी  मांगे-आर्थिक  असंतुलन  के  कारण  उत्पन्न  होती  भारत  सरकार
 का  विचार  है  कि  किसी  राज्य  अथवा  क्षेत्र  विशेष  में  ऐसे  असन्तुलनों  को  योजनाबद्ध  तरीके  से  दूर  किया
 जाना  चाहिए  और  पृथक  राज्व  की  स्थापना  का  कोई  हल  नहीं

 केख्तीय  रिजव  पुलिस  बल  की  सहिला  बटालियने

 2751.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  गृह  मन्द्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  तथा  कानून  ओर  व्यवस्था  खागू  करने  वाली  केन्द्रीय

 एजेन्सियों  की  महिला-विंग  में  कर्मियों  की  संख्या  कितनी  और

 कानून  ओर  व्यवस्था  की  विभिन्न  स्थितियों  में  महिला-विंग  ने  कितनी  बार  काये  किया  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  ससत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्री  पी०  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  83  संचलनात्मक  बटालियनों  में
 से  एक  महिला  बटालियन  हैं  जिसमें  6  कम्पनियां  महिला  क्टालियन  1987  में  परिचालन
 में  प्रत्येक  कम्पनी  की  स्वीकृत  संझया  में  एक  अधिकारी  है  तथा  123  अन्य  रेक  के
 कमंचारी  असम  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  भारतीय  तिब्बत  स्रीमा  पुलिस  में  कोई  महिला
 बटालियन  नहीं  है  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गईं

 विवरण

 87  से  1987  तक  को  अवधि  के  वोरान  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 में  कानून  तथा  व्यवस्था  को  ड्यूटी  के  लिए  तेगात  के०  रि०  पु०  ब०  की

 सहिला  बटालियन

 बिल्लो  ड०  प्र०  बिहार  मेधालय

 1987  987  4  कम्प ०  —  न  —

 1987  3  कम्प०  3  कम्प ०  _  न+
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 बिल्ली  उ  प्र०  बिहार  सेघालय

 1987  2  कम्प०  3  कम्प०  ]  कम्प०  _

 1987  3  कम्प०  3  कम्प ०
 न

 1987  3  कम्प०  3  कम्प०  न  _

 1987  4  कम्प०  2  कम्प०  --  _

 1987  4  कम्प०  --  |  कम्प०

 1987  5  कम्प०  —  रत  १  कम्प०

 राष्ट्रीय  डेरो  विकास  बोर्ड  पर  केखीय  प्रशासमिक  स्थायाधिकरण  की  अधिकारिता

 2752.  डा०  जी०  विजय  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडे  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने

 के  लिए  राष्ट्रीय  डंरी  विकास  बोडं  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  की  अधिकारिता  के  अन्तगंत

 लाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  बीरेन  सिह  :  ऐसा
 कोई  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जिसमें  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  के  कर्मचारियों  को  प्रशासनिक

 अधिकरण  अधिनियम  1985  की  अधिकारिता  के  अन्तगंत  लाए  जाने  के  प्रयोजन  से  एक  अधिसूचना
 जारी  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  हो  ।

 औौर  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  अथवा  उसके  नियन्त्रणाधीन  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  डेरी  विकास  बोर्ड  निगमों  को  प्रशासनिक
 अधिकरण  की  अधिकारिता  में  लाए  जाने  के  प्रशासनिक  अधिकरण  अधिनियम  1985  की  धारा

 14  (2)  के  अन्तगंत  तब  तक  अधिसूचना  जारी  नहीं  की  जः  सकती  जब  तक  कि  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 अधिक  रण  की  न्यायपीठें  अतिरिक्त  कार्यभार  सम्भालने  के  लिए  पूरी  तरह  तैयार  नहीं  हो  जाती  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  को  बीना  नदी  परियोजना  को  लागत  में  बढ्ि

 2753.  भी  नन्द  लाल  चोधरी  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  स्थापित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  बीना  नदी  परियोजना
 की  बढ़ी  हुई  लागत  कितनी  है  ;

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कितने  एकड़  भूमि  की  सिंचाई का  प्रस्ताव  और

 इस  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  लिए  अभी  जो  कार्यवाही  अथवा  जांच  की  जानी
 उसका  ब्योरा  क्या  है  ?
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 वस्त्र  मनत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  रास
 निवास  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  बीना  परियोजना  की  बढ़ी  हुई  लागत  का  कोई  अनुमान

 प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 66,500  हेक्टेयर  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मगर  पालिका  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  के लिए  पिछली  सेवा  को  मातना

 2754.  भरी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  गृह  मस्त्री  नगरपालिका  कर्मचारियों  के  मामले  में
 वरिष्ठता  के  लिए  पिछली  सेवा  को  माने  जाने  के  बारे  में  14  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 3552  के  उत्तर  में  दिए  गए  भाश्वासन  को  कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वे  प्रशासनिक  तथा  वैधानिक  कारण  क्या  हैं  जिनके  कारण  उन  कुछ  जूनियर  इंजीनियरों
 की  वरिष्ठता  के  मामलों  पर  पुनः  विचार  करना  भम्भव  नहीं  है  जिनकी  वरिष्ठता  उनकी  पिछली  उस
 संगठन  की  सेवावधि  का  लाभ  देकर  निर्धारित  की  गई  है  जहां  से  वे  त्यागपत्र  देकर  आए  हैं  और  उन्हें
 बड़ी  संख्या  में  उनसे  वरिष्ठ  जूनियर  इंजीनियरों  की  सेवावधि  का  अधिक्रमण  करके  पदोन्नति  प्रदान  की
 गई  है  ;

 क्या  इन  कारणों  की  विधि  संगत  उपबन्धों  और  संगत  प्रशासनिक  अनुदेशों  को  जिनमें  स्पष्ट
 रूप  से  ऐसे  लाभ  देने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच  की  गई

 क्या  पिछली  सेवावधि  का  लाभ  दिए  जाने  का  इस  प्रकार  भी  एकतरफा  कायंवाही  के
 णामस्वरूप  इन  लोगों  से  अन्यथा  वरिष्ठ  बड़ी  संख्या  में  जूनियर  इंजीनियरों  की  सेवावधि  का  अधिक्रमण
 हो  रहा  है  ;

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कषे  निकले  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  से  दिल्ली  नगर
 निगम  फो  यह  पहले  ही  कहा  जा  चुका  है  कि  दि०  न०  निभ्में  सेवा  शुरू  करने  पर  उनके  कुछ  कम  च।रियों
 को  वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों/राज्य  सरकारों/स्थानीय  निकायों  के  अधीन
 की  गई  पिछली  सेवा  का  लाभ  देने  की  प्रथा  नियमों  के  अनुसार  नहीं  उन्हें  भविष्य  में  नियमों  का
 सख्ती  से  पालन  करने  के  निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 जहां  तक  1963  में  भर्ती  किए  गए  2  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  का  सम्बन्ध  प्रशासनिक  रूप  से
 इतने  समय  के  बाद  तनके  मामलों  पर  का  रंवाई  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उद्यम  स्थापित  करने  के  इच्छक  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  विशेष  कक्ष

 2755.  श्री  प्रताप  मानु  हार्मा  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  उद्यम  स्थापित  करने  के  इच्छुक  अनिवासी  भारतीयों  की  सहायता  के  लिए
 स्थापित  किया  गया  है  ;
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 का  न  ++  ——  कक  जपपपनायपय  ये  पप:िप/प५प०+५८69त/ैणण]/तहतहताख |

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सुविधा  के  अब  तक  क्या  प्रभाव  रहे  हैं  ?

 विजशान  और  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रामिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  )  वित्त

 लय  कार्य  के  अधीन  भारतीय  निवेश  केन्द्र  को  अनिवासी  भाश्तीयों  को  भारत  में
 निवेश  से  सम्बन्धित  सभी  प्रकार  की  सूचना  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  अभिकरण  के  रूप  में

 नामित  किया  गया

 और  इसका  मुख्यालय  नई  दिल्ली  में  स्थित  है  तथा  छः  कार्यालय  विदेश  में

 अनिवासी  भा  रतीय  निवेश  नीति,औद्योगिक  लाइसेन्प  आयात-निर्यात  नीति  आदि  से  सम्बन्धित

 सूचना  सेमिनारों  और  कार्यंशालाओं  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराई  जाती  इस  सुविधा  का

 प्रभाव  काफी  उत्साहपूर्ण  रहा  है  ।

 उड़ोसा  में  निर्माणाधीत  सिचाई  परियोजनाएं

 2756.  भी  चिन्तामणि  जैना  :  क्या  जल  संसाधन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  इन  परियोजनाओं  का  निर्माण  बहुत  ही  घीमी  गति  से  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इन  परियोजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  जिनके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  पूरा  करमे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  सथा  जल  संताधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राम  सिवास
 उड़ोसा  में  7  बृहद  तथा  31  मध्यम  स्कीमें  क्रियान्वयनाधीन  हैं  ।

 ओर  कुछ  मामलों  में  सीमित  संसाधनों  का  बहुत  सी  परियोजनाओं  में  बंट  श्रम
 तथा  सामग्री  की  लागत  में  भूमि  अधिग्रहण  में  कई  बार  भवन  निर्माण  सामग्री  की

 कार्यान्वयन  चरण  पर  परियोजना के  क्षेत्र  में  परिवर्तन  आदि  के  कारण  निर्माण  की  प्रगति
 घीमी

 2  बहद  परियोजनाओं  आनन्दपुर  बराज  तथा  पोट्टेरू  परियोजना  और  23
 मध्यम  परियोजनाओं  के  1985  स्तर  पर  आगे  ले  जाए  जाने  वाली  सम्पूर्ण  लागतों  का  प्रावधान
 सातबीं  योजना  परिश्यय  में  किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  से  कहा  गणा  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुकूलतम  अ/बंटन  के  लिए
 योजनाओं  की  प्रायमिकताएं  निर्धारित  की  जाएं  तथा  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  पर  बल
 दिया
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 शम्बल  नदो  पर  जलाशय  का  निर्माण

 2757.  थी  मोहन  माई  पटेल  :  क्या  जल  संसाधन  भन््त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंचाई  के  लिए  चम्बल  नदी  के  पानी  को  एकत्र  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कया  जलाशयों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  जल  संसाथम  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  रास  निवास
 :  पहले  से  निर्मित  की  जा  चुकी  परियोजनाओं  के  अलावा  चम्बल  नदी  के  जल के  संरक्षण  के

 लिए  कोई  नए  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सुर्य  सिचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  घीसी  गति

 2758.  भ्री  अमर्रासह  राठवा  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  नि  माणाघधीन  मुख्य  सिंचाई  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  ;

 कया  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  गति  धीमी  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;

 निर्माण  की  घीमी  गति  के  कारण  लागत  में  हुई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  तथा  जल  संसाधन  सन्श्रासय  के  राज्य  सनन्त्रो  राम  मिवास
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  तथा  में  दी  गई

 और  अधिकांश  निर्माणाधीन  परियोजनाएं  समय-अनुसूची  से  पिछड़  रही  इसके

 मुख्य  कारण  हैं  ;  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का  फलतः  सीमित  संसाधनों  का  थोड़ा-थोड़ा
 बंट  श्रम  तथा  सामग्री  लागत  में  भूमि  अधिग्रहण  में  कई  बार  भवन  निर्माण
 सामग्री  की  कार्यान्वयन  चरण  में  परियोजनाओं के  क्षेत्र  में  परिवर्तत  आदि  ।

 इस  प्रकार  के  अलग  अनुमान  नहीं  रखे  जाते  ।

 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुकूलतम  आबंटन  के  लिए
 परियोजनाओं  की  प्राथमिकता  निर्धारित  की  जाए  तथा  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  पर
 बल  दिया  जाए  ।  जहां  भी  सम्भव  होता  है  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बाह्य  सहायता  की  व्यवस्था
 भी  की  जा  रही
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 1...  नागार्जुनसागर

 2...  श्री  रामसागर-चरण-एक

 तुंगभद्रा  उ०स््त०  नहर  जरण-दो

 3  बम्बधारा  चरण-एक  न

 4  बम्बाधारा  चरण-दो

 5  गोदावरी  बराज

 6.  सोमासिला  चरण-एक  तथा  दो

 7  निजाम  सागर  चरण-एक  का  सुधार

 8...  धिंगुर

 9...  येलेरू  जलाशय

 10.  श्री  सेलम  दायां  तट  नहर

 11.  श्री  सेचम  बांया  तट  नहर

 12.  तेलुगुगंगा

 13...  पोलावरम  बराज

 14...  जुराला

 बस
 बे

 15.  घनसिरी

 16:  चम्पामती

 बिहार

 17.  पश्चिमी  कोसी  नहर
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 18.  बागमती

 19.  ..  सुबर्ण  रेखा

 20.  उत्तरी  कोइल  जलाशय

 21...  दुर्गावती  जलाशय

 22.  वारनेर  जलाशय

 23.  अपर  को इल  जलाशय

 24...  कोनार  कपवतंन

 25...  तिल्लेया  व्यपवतंन

 26...  बतेश्वर-स्थान पम्प  सोपान-एक  बाण  सागर  )

 27...  अजय  बराज  सिकतियां

 गुजरात

 28...  दसनगंगा

 29...  पानम

 30.  साबरमती

 माही  बजाजसागर

 31.  करजन

 32...  सुखी

 33...  हेरन

 34.  सिपू

 35.  बातरक

 36.  नमंदा

 37.  जुखारी

 38...  सिधुम्बर

 हरियाणा

 39...  ५०  य०  नहर  का पुनंरूपेण

 गुड़गांव  नहर  ०)

 38
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 41...  लोहारू  लिफ्ट

 42.  ज०  ला  ने०  लिफ्ट

 43.  नया  ताजे  वाला  बराज
 नया  ओोखला  बराज  (  अन्त  ०)

 44.  स०  य०  लिक  नहर  ०)

 45...  कोटला  ओटू  तथा  मसानी  बराज  पर  जल  भण्डारण

 46.  मेवाड़  तथा  पटोदी  क्षेत्र  को  सिंचाई  तथा  फरीदाबाद  तथा  नया  औद्योगिक

 काम्पलेक्स  को  जल  आपूर्ति  स्कीम  प्रदान  करना

 47.  नहर  लिफ्ट  तथा  प्रणाली  पर  1500  नए  छिड़काव  सिंचाई  सेट
 प्रतिष्ठापित  करके  संरक्षण  उपाय

 48.  रावी  तवी  लिफ्ट  सिचाई  काम्पलेक्स

 रावी  नहर

 सबिसीडियरी  लिफ्ट  सिचाई  स्कीमें

 तवी  लिफ्ट  नहर  पर  खालों  का  निर्माण

 कर्माटक

 49...  तुंगभद्रा  बांध  बांया  तट  नहर

 तुंगभद्रा-दांया  तट  नहर  ०)

 50...  भादा
 ह

 51.  मालप्रभा

 52.  हेमावती

 53.  तुंगभद्रा  ०  स्त०  नहर-चरण-दो  ०)

 54. अपर कृष्णा चरण-दो 55... काबिनी 56... हरंगी 57. घटप्रभा चरण-तीन 58 करंजा
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 59.  बेनीथोरा

 60.  हिपारगी  बराज

 61.  बरूणा

 दूधगंगा

 केरल

 62.  पेरिसार  घाटी

 63«  पम्बा

 64...  चितरपुझा

 65...  कुटिट्याडी

 66...  कनिहारपुप्ता

 67.  पजासी

 68...  कलाडा

 69.  भुबतुपुन्चा

 70...  चिमोनी

 71.  इृदमलियार

 सध्य  प्रदेश

 72.  महानदी  जलाशय

 73.  कोलार

 74...  पैरी

 75...  सिध-सोमान-एक

 76.  रंगवान  उ०  स्त०  नहर

 77.  जोंक

 राजघाट  ०)

 यूनिट-एक

 यूनिट-दो
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 79.

 58

 नमंदा  सागर

 सिध-सोपान-दो
 बावन  थाड़ी
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 96.  अपर  गोदावरी  चरण-एक

 97.  वर्णा

 98...  अपर  तरापी  चरण-एक  एवं  दो

 99.  पेंच

 100.  अपर  पेनगंगा

 101...  अपर  वर्धा

 102...  मंजरा

 103.  .  दृधगंगा

 104...  वगूर

 105.  जायकवाडी-चरण-एक

 106.  जायकवाडी-चरण-दो

 107.  अपर  प्रावरा

 109...  अस्कमान

 110...  नमदूर  भधमेश्वर

 है  है|  लोअर  दूधना

 112...  भत्स

 113.  ..  सूर्या

 114...  बावनथाड़ी

 115...  हस्थापुरी

 116...  तिल्लारी  ०)

 नीरादेवधर

 लेंडी

 लोअर  पेनगंगा

 59



 139.

 घोसी  खुर्द

 लोअर  वर्दा

 लोगर  बुना

 हुमन

 कृष्णा  लिफ्ट  स्कीम

 लोकतक  लिफ्ट  सिंचाई

 लिंगदा  सिंचाई

 थौबल

 ख़गा

 अपर  इन्द्रावती

 बांघ

 सिंचाई

 रेंगाली

 बांघ

 सिचाई

 आनन्दपुर  बराज

 25  1987
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 महानदी  बीरूपा  बराज

 अपर  कोलाब

 बांघ

 सिंचाई

 सुब्रण  रेखा  ०)

 यू०  वी०  डी०  सी  ०  ट्रेक  में  क्षेत्र  को  गैर  पेरिनियल  सिंचाई  का  विस्तार

 थीन  बांघ

 रावी  व्यास  के  अधिशेष  जल  का  उपयोग

 एस  वाई  एल  नहर

 राजस्थान  नहर

 राजस्थान  नहर

 जाखम

 गुड़गांव  नहर

 माही  बजाज  सागर

 यूनिट-ा  मूल  कमान

 अतिरिक्त  कमान
 नई  ओखला  बराज

 कोटा  बराज  को  ऊपर  उठाना
 4

 चम्बल  लिफ्ट शपफर जन्बल'।लफ्ड

 सरदार  सरोवर

 परम्बीकुलम  अलियार

 पेरियार  वेगई  प्रणाली  चरण-दो  का  आधुनिकीकरण

 परम्बीकुलम  अलियार  परियोजना  अयाकर  विस्तार
 नमन  लिननननीनानाीी  ू०
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 लखबर  स्यासी  बांध

 मध्य  गंगा  नहर

 सरजू  नहर  तट  धाघरा

 नई  ओखला  बराज

 पूर्वी  गंगा  नहर

 सुहेली

 भीमगोडा  शीर्ष  कार्य  का  पुनेरूपेण

 राजघाट  ०)

 बांघ

 नहर

 शाहजद  बांध

 जामरानी  बांघ

 उमिल  बांध  ०)

 नारायणपुर  पम्प  नहर

 सोन पम्प नहर माधों टांडा मोडादा बांध जमानिया पम्प नहर
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 177.  मेजा  बांध  को  ऊंचा  उठाना
 बाणसागर  ०)

 बांध

 म०  प्र०  में  फीडर  की  बाहक  प्रणाली

 उ०  प्र०  में  वाहक  प्रणाली

 पश्चिमी  बंगाल

 178...  दामोदर  घाटी  निगम  के  बराज  तथा  सिंचाई  प्रणाली  तथा

 179...  कैम्सबती

 180.  80.  गीस्ता  बराज

 दादरा  तथा  मागर  हथेली

 दमन  गंगा  )
 गोवा  दमन  तथा  दीव

 दमन  गंगा  ०)

 सलोली

 तील्लारी  ०)
 न

 अस्त  ०-अन्तर्राज्यीय  परियोजनाएं  केवल  एक  राज्य  में

 2.  गंडक

 3...  कोसी  पूर्वी  नहर  सोपानना
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 मासन  बांध

 ओरंगा  जलाशय

 6...  पुनासी  जलाशय

 हरियाणा

 7  बदवा  सिंचाई

 8...  नलवी  सिंचाई

 हिमाचल  प्रदेश

 9...  शाहनहर  ०)
 कर्माठक

 वराही

 क्ेश्ल

 ककक््काडावू

 पुझा

 सध्य  प्रदेश

 ओमकारेशए्वर

 उड़ीसा

 बांध  को  अतिरिक्त  स्पिलवे

 पंजाब

 शाहनहर  ०)
 नदी  के  तलवारा  दायी  ओर  के  नीचे  एच  पी  क्षेत्र  को  सिंचाई  प्रदान

 उत्तर  प्रवेष्

 15...  किशऊ  बांध
 पश्चिम  बंगाल

 बराज

 चरण  Il

 17...  सुब्र॒णेरेखा  बराज
 18.  कंगसाबती

 सुब्रणेरेखा  ०)

 ..  टिप्पणी--अन्ते  ०-अन्तराज्यीय  परियोजनाएं  केवल  एक  राज्य  में
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 नी  तीन  न  ति  घन  तभी  २  भा

 पंजाब  में  आतंकुबाव  का  मुकाथला  करने  के  लिए  सर्वदलीय  समिति

 2759.  श्री  मारायण  चोबे  :  कया  गह  मसत्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  आतंकवाद  एवं  विघटनकारी  शक्तियों  स ेमुकाबला  करने  के  लिए
 दलीय  समिति  गठित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  दल-वार  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 यह  समिति  कब  गठित  की  गई  ;

 समिति  के  गठन  के  समय  से  इसके  द्वारा  क्या  कार्य  क्रम  तेयार  किए  गए  ;  और

 इनके  कार्यक्रम  के  प्रति  पंजाब  के  लोगों  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन््त्राखय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  पो०  :  से  राज्य  में  आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  ओर  शांति

 बहाल  करने  तथा  विकास  की  गति  बढ़ाने  के  अभियान  में  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  हेतु  बनाई  गई

 ग्राम  शांति  और  विकास  समितियों  की  स्थापना  और  कार्य-प्रणली  की  समीक्षा  करने  के  लिए  पंजाब  के

 राज्यपाल  की  अध्यक्षता  में  14  1987  को  एक  राज्य  स्तरीय  प्रबोधन  समिति  गठित  की  गई
 है  जिसमें  सभी  राजनेतिक  दलों  और  पंजाब  के  सभी  मतों  के  प्रतिनिधि  समिति  के  19  गैर-सरकारी

 सदस्य  दल-वार  ब्यौरा  निम्नलिखित  हैं  :--

 कांग्रेस  4

 अकाली  दल  4

 यू०  ए०डी०  2

 सी०  पी०  आभाई०  2

 सी०  पी०  आई०  2

 बी०  जे०पी०  2

 जनता  पार्टी  2

 रिपब्लिकन  पार्टी  ॥

 समिति  ने  ग्राम  शांति  और  विकास  समितियों  के  का  में  गांवों  से  भारी  संख्या  में  लोगों  को

 शामिल  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  के  विभिन्न  जिलों  में  बैठकें  आयोजित  करने  का  निणंव

 किया

 कार्यक्रम  के  परिणाम  उत्साहजनक  रहे  हैं  तथा  अधिकाधिक  लोग  राज्य  में  आतंकवाद  का

 मुकाबला  करने  के  कार्य  में  प्रशासन  को  सहयोग  देने  हेतु  आगे  आ  रहे
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 पूर्षोत्तर  क्षेत्रीय  राजनंतिक  पार्टियों  से  ज्ञापन

 2760.  भी  सो०  जंगा  रेड्डी  :

 शी  जी०  एस०  बसबराज  :

 कया  गृह  सम्त्री  यह  बताने  को  हछुपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  राजनैतिक  पार्टियों  द्वारा  कोई  ज्ञापन  दिया  गया  है  ;

 उस  ज्ञापन  में  कया  मांगें  की  गई

 इन  राज्यों  में  सीमापार  से  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  तथा

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 घो  इन  राज्यों  में  भारतीय  नागरिकों  पर  भीतरी  सीमा-रेखा  सम्बन्धी  पाबन्दी  की  मांग  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियाएं  हैं  तथा  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  शाज्य  सन््त्री  चिस्तामणि  :  जी  श्रीमान  ।

 ज्ञापन  में  की  गई  मांगे  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पार  से  घुसपठ  को  रोकना  ;

 (ii)  सभी  विदेशी  घुसपठियों  को  बाहर  निकालना  ;

 (iii),  बाहरो  ब्यक्षितयों  की  घुसपेठ  को  रोकने  और  नियमित  करने  के  लिए  समस्त  क्षेत्र
 के  लिए  आन्तरिक  रेखा  प्रतिबन्ध  लागू  करना  ;

 बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  भूमि  हस्तान्तरण  और  अधिग्रहण  को  रोकने  के  लिए
 उपयुक्त  कानून  बनाना  ;

 1...)  बाहरी  व्यक्तियों  के  लिए  व्यवसाय  तथा  रोजगार  के  अवसरों  को  प्रतिबन्धित
 करना  ;

 (vi)  अन्तर्राष्ट्रीय  आप्रवासन  का  प्रतिबन्धित  और  नियमित  करने  के  लिए  ऐसे  अन्य

 कानून  बनाना  जिनकी  हमारे  संविधान  की  केन्द्रीय  सूची  की  प्रविष्टी  81  के  तह
 परिकल्पना  की  गई

 इसके  अतिरिक्त  पूर्वेत्तर  क्षेत्रीय  राजनैतिक  दलों  के  मंच  ने  समस्त  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  पर  अनुच्छेद
 लाग  करने  और  सभी  अव॑ध  प्रवेशकों  को  वापिस  बंगला  देश  भेजने  के  लिए  कदम  उठाने  का

 अनुरोध  किया  है  ।  ज्ञापन  हा  गया  है  कि  परिषद्  के  कार्य  को  प्रजातन्त्रीय  बनाने  और  परिषद  के

 प्रबन्ध  तथा  संचालन  में  पूर्वोत्तर  व्यक्तियों  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  की आवाज  और  अधिक  बुलन्द  करने

 के  लिए  उत्त  रपूर्वी  परिषद  अधिनियम  को  संशोधित  करने  की  तुरन्त  आवश्यकता  मंच  ने  मांग  की  है

 कि  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  सीमांकन  किया  जाए  अं  कसी  विलम्ब  के

 चुनाव  कराए  जाएं  ।  उन्होंने  यह  भी  मांग  को  कि  सशस्त्र  विशेष  शक्तियां  तथा  नागालैंड

 1958  को  मणिपुर  राज्य  से  तुरन्त  समाप्त  किया  जाए  ओर  मणिपुर  के  सेनापति  जिले  में
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 सेना  द्वारा  आम  लोगों  पर  किए  गए  कथित  अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  मणिपुर  पीपल्स  पार्टी  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  ज्ञापन  पर  विचार  किया  जाए  ;

 सीमा  पार  से  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  को

 तैनात  कर  दिया  गया  भारत-बंगलादेश  सीमा  की  बार-बार  गश्त  लगाकर  तथा  विशेष  नाकों  और

 पर्यवेक्षण  बुजों  से  निगरानी  रखकर  की  जाती  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  राज्य  प्राधिकार

 द्वारा  चालू  वर्ष  1987  में  बंगलादेश  के  सीमावर्ती  राज्यों  में  पकड़े  गए  तथा  वापिस  भेजे  गए

 घुसपैठियों  की  संडया  और  राज्य  पुलिस  को  जांच-पड़ताल  तथा  अभियोजन  के  लिए  सौंपे  गए  थ्यक्तियों

 की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इस  समय  आल्तरिक  रेखा  विनियव  अरुणाचल  मिजोरम  नागालेंड
 हिस्सों  को  में  लागू  उल्र  पूर्वी  राज्यों  के  अन्य  हिस्सों  में  इन  विनियमानों  के  लागू  करने
 पर  समग्र  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  दखते  हुए  विचार  किया  जाना

 विवरण

 -------  नली  गगन  33.  -  कक

 सीमावर्ती  सीमा-सुरक्षा  +ज्य  पुलिस  वापिस  भेजे  राज्य  एजेंसियों  वास्तव  में

 राज्य  बल  द्वारा  को  सौंपे  गए  गए  द्वारा  सीमा  वापिस  भेजे

 पकड़े  व्यक्तियों  व्यक्तियों  सुरक्षा  बल  को  गए  व्यक्तियों

 गए  अवैध  संख्या  की  संख्या  वापिस  भेजने  की  संख्या
 2  2  लिए  सौंपे  गए  5

 कर्ताओं  में  ब्यक्तियों  की  में

 संख्या  संख्या

 असम  157  39  118  814  814

 मेघालय  85  36  49  139  13

 त्रिपुरा  2826  152  2674  572  572

 पश्चिम  बंगाल  15804  633  15171  9482  9482

 मिजोरम  23  23  —  _

 टेलीविजन  सेटों  के  लिए  लीक्विड  क्विस्टल  डिसप्ले  स्क्रीन  का  विकास

 2761.  श्री  श्रीवह्लम  पाणिप्न ही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  को  टेलीविजन  सेटों  के  लिए  लीक्विड  क्रिसटल  डिसप्ले  स्क्रीनों  के  सम्बन्ध  में

 इलेक्ट्रानिक  कम्पोनेण्ट  इण्डस्ट्रीग  एसोसिएशन  के  दृष्टिकोण  की  जानकारी  है  ;

 क्या  लीक्विड  क्रिस्टल  डिसप्ले  स्क्रीनों  पर  विश्व  में  कहीं  भी  अनुसन्धान  और  विकास

 काये  नहीं  किया  जा  रहा है
 ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  किया  है  और  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  जी

 यह  पता  चला  है  कि  विश्व  की  कुछ  बड़ी  कम्पनियां  दूरदर्शन  के  लिए  तरल  क्रिस्टल  प्रदर्श
 पर्दों  के  क्षेत्र  मे ंअनुसन्धान  तथा  विकास  काय॑  में  लगी  हुई  हैं  ।

 सरकार  इस  समय  कैथोड-किरण  पिक्चर  ट्यूव  की  प्रोद्योगिकी  पर  आधारित  दूरदर्शन
 रिसीयरों  का  विनिर्माण  करने  की  नीति  पर  अमल  कर  रही  १रल  क्रिस्टल  प्रदर्श  पर्दों  पर  अधारित
 जो  दूरदर्शन  रिसीवर  विश्व  बाजार  में  उपलब्ध  उनके  पर्दे  का आकार  5  से  7  से०मी  ०  (2  से

 यह  पता  चलता  है  कि  बहुत  से  विकसित  देशों  में  बड़े  आकार  के  तरल  क़्िस्टल  प्रद्श  पर्दों  के  दूरदर्शन
 रिसीवरों  का  विकास  करने  के  प्रयास  अभी  अनुसन्धान  तधा  विकास  के  चरण  तक  ही  सीमित  लेकिन
 अभी  कुछ  वर्षों  तक  इन्हें  वास्तविक  रूप  दिए  जाने  की  सम्भावना  नहीं  हैं  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  लि:शुल्क  चिकित्सा  सुविधाएं

 2762.  थ्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  का
 प्रस्ताव

 ,

 क्या  ये  प्रस्तावित  सुविधाएं  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  कर्मचारियों
 को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  समान  होंगी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मन्तालय  में  राज्य  मन््त्री  चिल्तामणि  :  से  सरकार  स्वतन्त्रता
 मानियों  और  उनके  आश्रितों  को  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मन्श्नालय  के  नियन्त्रणाधीन  केन्द्रीय

 सरकारी  अस्पतालों  और  सार्वजनिक  उद्यम  ब्यूरो  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  केन्द्रीय  सावंजनिक
 उपक्रम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  अस्पतालों  और  औषधालयों  में  समूह  अधिकारियों  के  समान  बहिरंग
 अन्तरंग  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधाएं  पहले  ही  उपबब्ध  करा  रही  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मन्त्रालय  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके  आश्षितों  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेबाएं  योजना  की  सुविधाएं
 उपलध्ध  कराने  में  अपनी  असमथंता  जाहिर  की  है  ।

 सामान  की  उठाईगिरी  के  मामले

 2763.  भ्रो  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  12  महीनों  में  नई  दिल्ली  और  हजरत  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशनों  और

 राज्यों  की  राजधानियों  के  रेलवे  स्टेशनों  से  सामान  की  उठाईगिरी  के  मामलों  की  स्टेशनवार  सख्या  क्या

 इस  प्रकार  के  मामलों  में  बृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;.

 इनमें  से  कितने  मामले  हल  किए  गए  हैं  तथा  अभी  हल  किए  जाने  वाले  मामलों  की  संद्या
 क्या  है  ;  ओर
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 तो  चित ---

 इन्हें हल  करने  एवं  रेलवे  स्टेशनों  पर  सुरक्षा  प्रबन्ध  को  मजबूत  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  ,
 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री तथा गृह  मन्त्रालय में  राज्य

 मन््त्री  पी०
 है  दिल्ली

 में  तीन  रेलवे  स्टेशनों  के  बारे में  से

 तक  की
 अवधि  और  इसके  समकालीन

 5
 से  से  तक

 की  अवधि  की
 अपेक्षित सूचना  नीचे  दी  गई  है

 3 मम  न

 से  5  से

 कर लिए गए हैं, तथा 119 लापता दर्ज किए गए हैं। 3 मामलों  तक  जांच-पड़ताल अभी पूरी  तक

 थाना  दिल्ली  मेन  48

 थाना  नई  दिल्ली

 थाना  हजरत  निजामुद्दीन  9

 जोड़

 राज्यों  की  राजधानियों  के  रेलवे  स्टेशनों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है

 इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 से  की  अवधि  के
 दौरान  सूचित  किए  गए  36  मामले  हल

 कर  लिए  गए  तथा  ।  लापता  दर्ज  किए  गए  3  मामलों  की  जांच-पड़ताल अभी  पूरी  नही की
 गई  है  ।

 प्लेटफार्मों  और  यात्री  कक्षों  में  वर्टी  घारी  पुलिस  कामिकों  द्वारा  ओर  सादे  कपड़ों  में  भी
 गएत  कड़ी  कर  दी  गई  है  ।

 स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  विदेशी  धल  का  सरणिकरण

 2764.  भरी  उत्तम  राठोड़  :

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी

 क्या  गृह  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  स्वयंसेवी  संगठनों  को  मिलने  वाले  विदेशी  धन  का  केवल  सरकारी

 एजेंसियों के  माध्यम  से  सरणिक्रण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेम्शन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य
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 1976  के  अन्तर्गत  आने  वाली  एसोसिएशनों  को  प्राप्त  होने  वाले  विदेशी

 दान  को  नियन्त्रित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इसमें  व्यवहारिक  कठिनाईय॑

 बजट  में  की  गई  कटोती  का  कार्यक्रम  पर  प्रभाव

 2766.  भरी  एस०  एम०  गुरह्ढी  :

 श्री  एज ०  एन०  नन््जे  गोडा  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन््त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  सूखे  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  बजट  में  कटोती  करने  ओर  ्यय  में

 कमी  करमे  के  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  निदेशों  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  कमजोर  वर्गों  के

 कल्याण  के  लिए  आरम्भ  की  गई  कुछ  महत्वपूर्ण  योजनाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  व्यय  में  कमी  किए  जाने  के  अभियान  से  कौन  कौन-सी  योजनाएं  प्रभावित

 हुई  और

 योजनाओं  पर  किस  सीमा  तक  भारी  प्रभाव  पड़ा  है  और  ये  योजनाएं  कब  तक  आरम्भ
 की  जाएंगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सुख
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 तुंगभव्रा  बांध  से  जल  निकालना

 2767.  भी  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  : क्या  जल  संसाधन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तुंगभद्रा  बोर्ड  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  कर्नाटक  द्वारा-.तथा-कथित  अनधिक्ृत  रूप
 से  अधिक  जल  निकालने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 किसी  राज्य  को  निर्धारित  मात्रा  में  अधिक  जल  उपयोग  करने  से  रोकने  के  लिए  बोर्ड  की
 शक्तियां  कया  हैं  ;

 कया  निर्धारित  मात्रा  से  अधिक  जल  उपयोग  करने  के  मार्मलों  से  निपटने  क ेलिए  सरकार
 का  तुंगभद्रा  बोर्ड  को  पर्याप्त  शक्तियां  प्र  दान  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?  दि

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  सन्त्रालय  के  राज्य  भस्त्रो  राम  निवास
 हाँ  ।

 से  कृष्णा  जल  विवाद  अधिकरण  द्वारा  किए  गए  आवंटनों  के  अनुसार  तुंगभद्रा  बोर्ड

 सम्बन्धित राज्यों  को  जल  की  आधूर्ति  का नियमन करता  बोड़ं  के  अधीन  मुख्य  नहर  से  जल  आपूर्ति
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 को  कम  करके  तथा  समय-समय  पर  अधिक  उपयोग  के  समायोजन  द्वारा  अधिक  जल  के  उपयोग  को

 रोकने  के  बोर्ड  को  अधिकार

 लघ  उद्योग  क्षेत्र  में  पसंगल  कम्प्यूटर  उद्योग

 2768.  भी  कृष्ण  सिंह  :

 शी  सी०  साधथ  रेड्डी  :

 कया  प्रधान  मरज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  समक्ष  यह  सुझाव  है  कि  पसेनल  कम्प्यूटर  उद्योग  को  संगठित  उद्योग  क्षेत्र

 से  लेकर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  कर  दिया  जाए  ;

 यदि  तो  इस  औद्योगिक  कार्य-क्षेत्र  को  किस  आधार  पर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के लिए
 आरक्षित  करने  का  प्रस्ताव  और

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  निर्णय  लिया  गया  तो  वह  क्या  है

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकार  द्वारा  चनाव  खर्च  वहन  करता

 2769.  भी  के०  प्रधानी  :

 भरी  सी०  सस्खु  :

 क्या  विधि  ओर  स्याय  मन््त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  चुनाव  दर्ज  वहन  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 धीन  है  ;  भोौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विधि  और  स्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  एच०  आर०  :  और
 निर्वाचन  आयोग  ने  निर्वाचन-सुधार  के  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्तावों  के  भागरूप  यह  सिफारिश  की  है  कि
 घन-शंक्ति  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  एक  ऐसी  सकी  म  विकसित  की  जाए  जिसके
 अधीन  विधि  सम्मत  सभी  निर्वाचन  व्यय-भार  राज्य  सरकारों  पर  डाल  दिया  आयोग  ने  इस
 सम्पूर्ण  विषय  का  गहन  अध्ययन  किए  जाने  का  भी  सुझाव  दिया  है  ।

 बविभिस्न  वेशों  की  जेलों  में  सजा  भोग  रहे  भारतोय  राष्ट्रिक

 2770.  डा०  ए०  के०  पहेल  :  क्या  बिवेश  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  देशों  की  जेलों  में  देश-वार  कितने  भारतीय  राष्ट्रिक  इस  समय  सजा  भोग  रहे  है
 ओर  वे  कब  से  सजा  भोग  रहे  हैं  ;
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 का

 सरकार  ने  उनकी  रिहाई  के  लिए  सम्बन्धित  देशों  के साथ  देश-बार  कितने  मामले  उठाए
 ओर

 प्रत्येक  देश  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  ओर  चालू  वर्ष  में  अब  तक  कितने

 भारतीय  राष्ट्रिक  रिहा  किये  हैं  ?

 विदेश  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सटबर  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  इसे  ययाशीध्र  सभापटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 लेह  में  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  के  भवन  परिसरों  में  पोधा-धरों  का  निर्माण

 १771.  श्री  पो०  नामग्याल  :  कया  गृह  मन््तजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  '

 क्या  भारत-तिब्वत  सीमा  पुलिस  के  भवन-परिसरों  में  अनेक  पोधा-घरों
 का  निर्माण  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इन  पौधा-घरों  को  विशेष  पूरा  होने  की  पौधा-घर
 पर  ब्यय  की  गई  कुल  लागत  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  इन  पौधा-घरों  के  निर्माण  का  क्या  प्रयोजन
 और

 कया  इन  पौधा-घरों  से  कोई  आय  हुई  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्ज्रालय  में  राज्य
 मम्त्री  पो०  :  जी  श्रीमान्  ।

 200'  ८  20'  आकार  के  तीन  सौर  पौधा-घर  |  इनमें  से  तथा  कि०मी०  प्रतिघन्टा  की
 तेज  वायु  की  गति  और  2  फीट  तक  बफं  के  बोझ  को  सहने  की  क्षमता  इसमें  25  डिग्री  सेन््टीग्रेड  की
 5  डिग्री  का  तापमान  बना  रहता  है  चाहे  बाहर  का  तापक्रम  डिग्री  सेन्टीग्रेड  तक  गिर
 जाये  ।

 पूरा  होने  की  रहता है  6

 पौधा  घरों  पर  किया  गया  कुल  लाख  रुपये

 पौधा  घर  का  ऊंची  ढलानों  पर  सब्जियां  उगाना  इन  सोर  पौधा  घरों का  निर्माण  भारत

 सरकार  के  गैर-पा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  विभाग  प्रथोगात्मक  आधार  पर  किया  ताकि  दूर-दराज
 की  सीमा  बाह्य  चौकियों  में  सुविधाएं  देने  क ेलिए  सौर  ऊर्जा  का  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  सके  ।  भा०

 ति०  सी०  पु०  द्वारा  कोई  व्यय  नहीं  किया

 पौधा  घरों  के  काम  का  निरीक्षण  किया  जा  रहा  अतिरिक्त  सु  विधाएं  अभी  दी  जानी

 अभी  तक  कोई  आय  नहीं  हुई  है

 ब्रिटेस  के  साथ  प्रत्यर्प  ण  संबंधी  फरार

 2772.  भी  कसल  नाथ  :  कया  विदेशा  सम्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्रिटेन  के  साथ  प्रत्यरपण  सम्बन्धी  करार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  और
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 जयਂ

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  ससतालय  में  राज्य  मम्त्री  एडआड्डो  :  नहीं  ।
 १

 यूनाईटिड  किगड़म  में  भारत  विरोधी  आतंकवादी  ओर  उमग्रवादी  कारंवाईयों  से  निपटने
 के  उद्देश्य  से  किसी  ठोस  कानूनी  प्रबन्ध  पर  समझौते  के  लिए  भारत  और  यूनाईटिड  किंगडम  के  विशेषज्ञों
 की  1986  से  चार  बार  बंठक  हो  चुकी  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रत्यपर्ण  सन्धि  के  मसौदे  पर
 विचार-विमश  चल  रहा  है|

 इस  प्रत्यपर्ण  सन्धि  के  मसोदे  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच  मतभेद  यद्यपि  कुछ  कम  हुए  हैं  लेकिन
 अभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  हुआ

 आतंकवादी  ओर  विध्यंसकारोी  क्वियाकलाप

 अधिनियम  के  अस्तगंत  गिरफ्तारियां

 2773.  भ्री  अरुण  कुमार  नेहरू  :  क्या  गृह  मन्ह्रोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 विभिन्न  राज़्यों  में  विशेषकर  जम्मू  और  कश्मी  गुजरात  और  तमिलनाडु  में  आतंकवादी

 ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियक  के  अन्तगंत  कित॑ने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकारों  को  इस  अधिनियम  के  दुरुपयोग  किए  जाने  और
 इसके  अन्तगंत  राजनैतिक  कार्यकर्ताओं  और  मजदूर  नेताओं  को  परेशान  किये  जाने  तथा
 नजरबन्द  किये  जाने  के  बारे  में  उनसे  शिकायतें  प्राप्त  की  और

 (1)  केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकारों  का  जनता  को  अनुचित  रूप  से  तंग  किये  जाने  को  रोकने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन्त्री  पी०  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 ओर  भारत  सरकार  को  गुजरात  सरकार  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मामले  को  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  कि  आतंकवादी  और

 कारी  क्रियाकलाप  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  कोई  दुरुपयोग  न  हो  ।

 विवरण

 राज्य  का  नाम  अब  तक  आ०  और  वि०  क्रि०  अ०  के  अधीन  गिरफ्तार

 किए  गए  ब्यक्तियों  की  सं०

 1  2  ह  3

 +आन्ध्र  प्रदेश

 2.  असम  43  1987)
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 2  3

 अरुणाचल  प्रदेश  शून्य

 4:  गुजरात  2234  1987)

 5.  गोवा  7  1987)

 6

 7.  हिमाचल  प्रदेश  8  1987)

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  274  1987)

 9  कर्नाटक  शून्य

 10.  महाराष्ट्र  92  1987)

 11.  मणिपुर  83  1987)

 12.  पंजाब  2837  1987)

 13.  राजस्थान  25  1987)

 14.  तमिलनाडु  शून्य  1987)

 15.  उत्तर  प्रदेश  49  1987)

 +आम्प्र  प्रदेश  तथा  हरियाणा  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 सूखा  प्रथण  क्षेत्रों  मे ंजब  संसाधनों  का  विकास हो

 2774.  भरी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूखा  प्रवण  घोषित  जिलों  में  जल  स्रोतों  के  बिकास  और  उत्पादनकारी  प्रयोग  के  लिए
 तयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  योजनाओं  को  किन-किन  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किया  गया  है  और  योजनाओं  का
 समस्या  पर  पढ़े  प्रभाव  का  ब्योरा  कया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  तथा  जल  संसाधन  सल्त्रालय  के  राज्य  भरत्री  राम  निवास
 और  सूखा  प्रवण  जिलों  सहित  जल  संसाधनों  के  विकास  तथा  उत्पादक  प्रयोग

 को  वित्त  पोषण  ओर  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  लगभग  सभी  सूखा
 प्रवण  जिलों  के  भागों  में  सिंचाई  स्कीमें  काम  में  ली  गई  हैं  तथा  ऐसी  स्कीमें  उनके  कमान  क्षेत्रों  क ेलिए
 लाभप्रद  सिद्ध  हुई  हैं
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 विधि

 विधि  आयोग की  सिफारिशे

 2775.  ञओऔरी  टी०  बशोर  :  क्या  विधि  और  न्याय  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विधि  आयोग  से  हमारी  न्यायिक  व्यवस्था  का  अध्ययन  करने  तथा  इसमें

 अवश्यक  सुधारों  का  सुझाव  देने  के  लिए  कहा  है  ;

 क्या  सरकार  को  विधि  आयोग  से  कोई  सिफारिश  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 विधि  और  स्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  आर०  हां  ।

 से  विधि  आयोग  ने  सरकार  को  अभी  तक  निम्नलिखित  आठ  रिपोर्टें  प्रस्तुत  की

 (1)  न्यायालयਂ  सम्बन्धी  रिपोर्ट  ।

 (2)  न्यायालयਂ  सम्बन्धी  11  रिपोर्ट  ।

 (3)  भारतीय  न्यायिक  सेवः  का  सुजनਂ  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 (4)  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के लिए  एक  अकादमी  की  स्थापनाਂ  सम्बन्धी
 रिपोर्ट  ।

 (5)  न्यायालयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्त  की  पद्धतिਂ  सम्बन्धी

 1]  रिपोर्ट  ।

 (6)  मोटर  दुृषंटना  के  शिकार  व्यक्तियों  के  लिए  यान  1939
 के  अधीन  अनन्य  निकायਂ  सम्बन्धी  रिपोर्ट  ।

 (7)  प्रणाली  में  जनशक्ति-आयोजनः  एक  रूपरेखाਂ  सम्बन्धी  रिपोर्ट  ।

 (8)  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  एक  नया  निकायਂ  सम्बन्धी  |2वीं
 रिपोर्ट  ।

 से  लेकर  रिपोर्ट  तक  की  प्रतियां  सदन  के  पटल  पर  रखी  जा  चुकी
 कुछ  रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  को  निर्देशित  की  गई  हैं  ओर  उन  पर  उनके  विभार  मांगे

 गए  हैं  |

 भारत  के  महासरवेक्षक  के  कार्यालय  से  आंकड़ा  पुस्तिका  का  लो  जाना

 2776.  शोमती  बेजयंती  माला  क्या  प्रधान  मन्त्री यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  के
 महासर्वेक्षक

 के  कार्यालय  से  सामरिक  महत्व  की  आंकड़ा

 पुस्तिका  के  कथित  रूप  से  खो  जाने की  जांच की  है  ;
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 यदि  तो  जांच  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इनके  गुम  हो  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई
 और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावत्ति  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  !

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  सहासागर  परमाण
 इलेक्ट्रालिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्रो  फे०  आर०  :  और
 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  पास  विभिन्न  श्रेणियों  के  स्थलाकृतिक  हवाई  चित्रों  और  आंकड़ा
 पत्रों  का  बहुत  बड़ी  संख्या  में  स्टाक  उपलब्ध  समय-समय  पर  स्टॉक  की  पड़ताल  की
 जाती  है  और  यदि  कोई  विसंगतियां  हों  तो  निर्धारित  कार्याविधि  के  अनुसार  ही  उनको  दूर  किया  जाता

 पिछली  स्टॉक  जांच  के  दौरान  कुछ  विसंगतियां  पाई  गई  थीं  और  उनमें  से अधिकांश  को  ठीक  कर
 लिया  गया  बाकी  विसंगतियों  को  दूर  करने  की  कार्यवाही  निर्धारित  कार्यविधि  के  अनुसार  की  जा
 रही  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  रिकार्ड  के  अनुसार  82  पैम्फलेट  पिछले  महासर्वेक्षक  के  नाम  पर
 जारी  किए  दिखाए  गए  इनमें  से कोई  भी  पैम्फलेट  गुप्त  अथवा  अति  गुप्त  की  श्रेणी

 का  नहीं  इस  मामले  पर  उनसे  बात  की  जा  रही

 और  बाकी  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  प्रयास  अभी  भी  जारी  सुरक्षा  उपायों  को
 और  अधिक  कड़ा  किया  गया  है

 मतवाताओं  के  लिए  वाहन

 2777.  भरी  एन०  डेनिस  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन््त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उम्मीदवारों  द्वारा  मतदाताओं  को  खुले  रूप  में  मतदान  केन्द्रों  पर  लाने
 लिए  वाहनों  की  व्यवस्था  करने  की  प्रथा  की  जानकारी  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विधि  और  स्पाय  मंन्तालय  में  राज्य  भसत्रो  एचं०  आर०  :  और
 किसी  मतदान  केन्द्र  तक  या  वहां  से  उसके  कुटुम्ब  के  सदस्य  या  उसके  अभिकर्ता  से
 किसी  निर्वाचक  के  मुफ्त  प्रवहण  के  लिए  किसी  यान  को  अभ्यर्थी  या  उसके  अभिकर्ता  द्वारा  या  अभ्यर्थी
 अथवो  उमके  निर्वाचन  अभिफर्ता  की  सम्मति  से  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  भाड़े  पर  लेना  या  उपाप्त
 करना  अथवा  उपयोग  लोक  प्रततनिधित्व  1951  की  घारा  12:  (5)  के  अधीन
 भ्रष्ट  आचरण  है  |  राजनैतिक  जनसाधारण  और  अभ्यर्थियों  से  लगातार  प्राप्त  हो  रही  इस
 शिकायत  को  देखते  हुए  कि  विधि  के  पूर्वोक्त  उपबन्धों  का  उल्लंघन  बिना  किसी  भय  के  किया  जा  रहा

 निर्वाचन  आयोग  ने  मतद/न  के  दिन  यान  चलाने  और  उनके  विनियमन  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  सचिवों
 और  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  को  विस्तृत  स्थायी  अनुदेश  जारी  किए  राजनेतिक  दलों  को  भी  इसके
 सम्बन्ध  में  सूचित  कर  दिया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  वरमाण  ऊर्जा  एकंक  को  स्थापना

 2778.  भी  संईयगोपाल  क्या  प्रधान  मन््त्नी  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  परमाणु  ऊर्जा  एकक  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 हलेक्ट्रानिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्त्री  के०  आर०  :  से

 परमाण्  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति  ने  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  का

 पुर  जिला  भी  शामिल  स्थलों  का  अध्ययन  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  के  लिए  उनकी  उपयोगिता  का
 पता  लगाने  की  दृष्टि  से  किया  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन

 आन्श्र  प्रदेश  को  केक्लीय  सहायता

 2779.  श्रीमती  एन०  पौ०  झ्लांसी  लक्ष्मी  :

 थ्री  गुरवास  कासत  :

 क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  आतंकवादी  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए
 दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  वया  है  ;

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  मांगी  गई  सहायता  का  ब्योरा  क्या
 है  ;  और

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  सहायता  न  दिए  जाने  के
 क्या  कारण  हैँ  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्दन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन््त्री  पी०  :  से  उम्रवादियों  के  आतंक  को  रोकने  के  लिए  के०  रि०  पु०
 बल  को  तैनात  करने  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  1985  में  अनेक  बार  और  1987  में  एक
 बार  अनुरोध  प्राप्त  हुए  थे  लेकिन  केन्द्रीय  वल  उपलब्ध  न  होने  के कारण  इनकी  व्यवस्था  नहीं  की  जा
 सकी  ।  फिर  उप्रवादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  पुलिस  को  बेहतर  हथियारों  से
 लेंस  किया  गया  है  ।

 उच्च  शक्ति  वाले  कम्प्यूटर  की  सुविधा  से  युक्त  केन्द्रीय
 संसाधन  एकक  की  स्थापना

 2780.  भी  के  ०  राममूति  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक  उच्च  शक्ति  वाले  कम्प्यूटर  की  सुविधा  से  युक्त  केन्द्रीय  संसाधन  एकक  की  स्थापया

 में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  जिसकी  स्थापना  से  वेश्ञानिक  पत्रिकाओं  के  फारमेट  क ेमानिकीकरण  और

 मशीन  द्वारा  पठनीय  प्रपत्र  में  मुद्रित  सूचना  पर  पूर्ण  नियन्त्रण  रखने  में  सहायता  मिलेगी  ;  और
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 विज्ञान  और  प्रथोगिकी  में  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  सहयोग  से  सम्बन्धित  सभी  प्रकार  के
 आंकड़ों

 >>  ६;
 आंकड़ों  के  लिए  एक  समेकित  सूचना  प्रणाली  की  स्थापना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  ससत्रो  के०  आर०  :  विज्ञान
 ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  उच्च-शक्ति  प्राप्त  कम्प्यूटर  वाली  एक  ऐसी  केन्द्रीय  संसाधन  इकाई  की
 स्थापना  करने  की  कोई  योजना  नहीं  जिससे  वेज्ञानिक  पत्र-पत्रिकाओं  के  फार्मेट  के  मानकीकरण  में
 ओर  मशीन  पठनीय  रूप  में  मुद्रित  सूचना  पर  पूर्ण  नियन्त्रण  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 भारत  सरकार ने  यूनेस्को  से  प्राप्त  एक  अनुरोध के  प्रत्युत्तर  में  वैज्ञानिक  और

 गिक  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  भारतीय  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  प्रलेखन  केन्द्र  को  1985  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 पुंखला  आंकडा  प्रणाली  के लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  केन्द्र  के  रूप  में  पदनामित  किया  था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय
 अआूंखला  आंकडा  ज्ञान  के  सभी  क्षेत्रों  में  विश्व  श्यृंखला  प्रकाशनों  के  मशीन-पठनीय  आंकड़ा
 आधार  के  सृजन  और  अनुरक्षण  के  लिए  उत्तरदायी  भारतीय  राष्ट्रीय  अन्तर्राष्ट्रीय  शृंखला
 आंकड़ा  प्रणाली  द्वारा  निर्धारित  मानकों  और  मार्ग-निर्देशों  के  अनुसार  श्यृंखलाओं  के  रिकार्ड  रखता  है
 ओर  उन्हें  श्ंखला  प्रकाशनों  के  विश्व  रजिस्टर  में  समाहित  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रृंखला  अंकड़ा
 प्रणाली  के  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र  को  आपूर्ति  कराता  भारतीय  राष्ट्रीय  कैन्द्र  विश्व  रजिस्टर  को

 राष्ट्रीय  श्रृंखला  आंकड़ा  प्रणाली  से  चुम्बकीय  टेप  पर  प्राप्त  करेगा  और  सूचना  पुनः  प्राप्ति  के  लिए
 इनहाउस  कम्प्यूटर  प्रणाली  का  प्रयोग  करेगा  ।

 पी०सी०  के  रूप  में  हाडंवेयर  की  खरीद  कर  ली  गई  है  ;  साफ्टवेयर  का  विकास  किया  जा

 रहा  है  तथा  आंकड़ों  की  कम्प्यूटर-पठनीय  फार्मेट  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 नरेला  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाना

 2781.  भरी  एम०  रघुमा  क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  28  1987  को  दिल्ली  में  नरेला  में  पुलिस  द्वारा  अकारण  गोली  चलाई  गई

 यदि  तो  पुलिस  द्वारा  किस  कारण  गोली  चलाई  गई  ;

 पुलिस  की  गोलियों  से  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  और  कितने  मारे  गए  ;

 क्या  इस  घटना  की  इस  बीच  कोई  जांच  आरम्भ  कराई  गई  है  ;  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेग्शन  मम्त्ालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  भृह  सन्त्रालय  में  राज्य

 मनन््त्री  पी०  :  ओर  28-10-1987  को  प्रातः  6.15  बजे  पुलिस  स्टेशन
 नरेला  को  एक  डकेती  डाले  जाने  के  बारे  में  टेलीफोन  पर  सूथना  प्राप्त  हुई  ।  2  उपनिरीक्षक  घटनास्थल

 पर  पहुंचे  और  घायलों  को  अस्पताल  पहुंचाने  का  प्रबन्ध  किया  ।  जब  धानेदार  घटनास्थल  पर  पहुंचे  तो

 उन्हें  भीड़  ने  घेर  लिया  तथा  उनके  साथ  हाथापाई  उन्होंने  एक  स्कूल  में  शरण  ली  जहां  भीड़  ने

 उन्हें  जिन्दा  जलाने  की  धमकी  दी  ।  अपर  पुलिस  उपायुक्त  तथा  सहायक  पुलिस  आयुक्त
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 जे  क्पथयथपियज-्यया  —  0  ३  ोओो फक  र  ंऊोिंऊश  शशि  पुलिस

 दार  को  बचाने  हेतु  घटनास्थल  पर  पहुंचे  ।  थानेदार  को  बचाने  के  लिए  अपर  पुलिस  आयुक्त  को  गोली
 चलानी  १ पड़ी $।

 भीड़  ने  पुलिस  की  पुलिस  एम्बुलेंस  को  आग  लगा  दी  तथा  दिल्ली  परियहन  निगम  की
 बसों  को  क्षतिग्रस्त  कर  पुलिस  पर  भीड़  द्वारा  भारी  पत्थरबाजी  की  गई  और  बड़ी  संख्या  में

 पुलिस  कामिक  घायल  जब  अश्रु  गैस  कारगर  सिद्ध  नहीं  हुई  तो  भीड़  को  तितर-बितर  करने  के

 लिए  लाठी  प्रहार  और  गोली  बारी  का  सहारा  लिया  गया  ।

 इस  घटना  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  और  6  अन्य  जछ्मी  हुए  ।  20  पुलिस  कर्ंचारी  और
 4  राजपत्रित  पुलिस  अधिकारी  भी  जख्मी  हुए  ।

 और  (2).  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  किए  जाने  के  आदेश  दिए  गए

 उच्च  न्यायालय  में  अनुतूचित  जाति/|अनुसूचित  जनजाति  के  न्यायाधीश

 2782.  क्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  विधि  ओर  ग्याय  सनन््त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने
 धीश  हैं  ;  और

 उच्च  न्यायालयों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  अधिक  न्यायाधीश  नियुक्त
 किए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  एज०  आर०  उच्च
 लयों  की  रजिस्ट्रियों  से अपेक्षित  जानकारी  इकट्टी  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्
 वह  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकार ने  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  को  पत्र
 लिखा  है  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विधि  व्यवसाय  में  लगे  अनुसूचित  अनुसूचित

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  और  अल्पसंख्यक  समुदायों  तथा  महिला  वर्ग  ऐसे  व्यक्तियों  का  चयन  करें
 जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  हैं  जिससे  कि  उन्हें  उच्च
 लय  में  वर्तमान  की  तुलना  में  बेहतर  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सके  ।

 ]

 बिहार  को  लस्बित  पड़ी  सिचाई  योजनाएं

 2783.  डा०  गौरी  शंकर  राजहुंत  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  की  उन  बड़ी  और  मध्यम  सिंचाई  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और
 उनकी  संख्या  कितनी  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़ी  हैं  ओर  इनके  लिए

 कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  है  और  ये  कब  से  लम्बित  पड़ी  हैं  ;

 बिहार  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  विभिन्त  योजनाओं  के  नाम  क्या  ओर
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 प्रत्येक  परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्या  है  और  इनके  कब  तक पूरा  होने  की
 वना  है  ?

 वस्त्र  सतत्रालय  के  राज्य  सन््त्री  तथा  जल  संसाधन  मरत्रालय  के  राज्य  भम्त्री  राम
 निवास  से  12  वृहद  तथा  13  मध्यम  सिंचाई-परियोजनाएं  1974  मे  प्राप्त  हुई

 इनकी  अनुमानित  लागत  लगभग  900  करोड़  रुपये  कुल  58  क्रियान्वयनाधीन  परियोजनाओं
 में  स ेतीस  से  ऊपर  परियोजनाओं  के  चालू  वर्ष  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 केरल  में  अनाज  ओर  दूध  की  खपत

 2784.  भ्री  के०  मोहन  बास  :  क्या  योजना  मसखत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  प्रति  व्यक्ति  अनाज  ओर  दूध  की  खपत  कितनी  है  ;

 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  यह  कितनी  है  ;  और

 उन  राज्यों  में  जहां  इनकी  खपत  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  उनकी  खपत  बढ़ाने  के  लिए
 कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मम्त्रालय  में  राज्य  सरश्री

 सुख  :  राष्ट्रीय  पोषाहार  प्रबोधन  ब्यूरो  एन०  एम०  की  रिपोर्टों  (1982)  के
 केरल  में  दध  तथा  अनाज  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  क्रमशः  79  मिली  लीटर  और  ग्राम

 है  ।

 केरल  सहित  जिन  8  राज्यों  में  सर्वेक्षण  किया  गया  वहां  दूध  ओर  अनाज  की  प्रति
 व्यक्ति  खपत  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :

 राज्य  बृध  अनाज

 1.  केरल  79  369

 2  तमिलनाडु  34  479

 3  कर्नाटक  77  645

 4  आन्ध्र  प्रदेश  479

 5  महाराष्ट्र  75  451

 6  गुजरात  252  454

 7  उड़ीसा  9  556

 8  पश्चिम  बंगाल  22  548

 भौसत  78  498

 छठी  और  सातवीं  योजनावधियों  के  दोरान  ओर  दूध  की  खपत  में  वृद्धि  करने  के  वास्ते
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 _.  वि  a  कई कायंक्रम शुरू किए गए हैं। समूचा कृषक क्षेत्रक फसल उत्पादन के फफऑफफफ खझ

 कई  कायंक्रम  शुरू  किए  गए  समूचा  कृषक  क्षेत्रक  फसल  उत्पादन  के  गुणात्मक  और  परिमाणात्मक

 पहलुओं  में  सुधार  करने  और  फसल  कटाई  के  बाद  की  श्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  की  ओर  ध्यान  दे  रहा
 ताकि  हानि  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  |  इसके  कमजोर  वर्गों  को  दालों  से  भिन्न  अनाज  देने

 के  लिए  साव॑ंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  तेजी  से  विस्तार  किया  जा  रहा  इसके  ग्रामीण
 विकास  तथा  अन्य  क्षेत्रकों  के  अन्तर्गत  आय  ओर  सृद्धन.के  विभिन्न  काय॑क्रमों  को  शुरू  करके
 ग्रामीण  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 पशु  पालन  के  विभिन्न  कायंत्रमों  के  जरिये  दूध  के  उत्पादन  में  बद्धि  करने  का  प्रस्ताव  दूध
 उत्पादन  भें  वृद्धि  करने  के  लिए  पशुओं  की  संतुलित  चारे  की  पशुओं  के  स्वास्थ्य
 की  देखभाल  सहित  आधुनिक  पशुषन  प्रबंध  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  दूध  भौर

 दूध-उत्पादों  के  प्रोसेसिग  तथा  वितरण  के  लिए  दुग्ध  उत्पाद  प्रोन््ोक्ती  का  भाधुनिकीक  रण  किया

 जा  रहा  है  और  उसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  शिक्षा  और  प्रचार  के  विशेषकर  स्तनपान

 कराने  वाली  भाताओं  और  बच्चों  में  टरध  तथा  अनाज  क्री  खपत  में  बुद्धि  क  रने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 मोबाइल  सिविल  इमरजसो  फोर्स

 2785.  भ्रो  स्वासो  प्रसाद  सिह  :  क्या  गृह  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मोबाइल  सिविल  इमरजेंसी  फोस  को  समाप्त  करने  का  लिया  है  ;
 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्रो  पो०  :  जी  परन्तु  कमंचारियों  को  अन्य  केन्द्रीय  पुलिस
 संगठनों मे ंखपा  लिया  जाएगा  ।

 सरकार  के  मोबाइल  सिविल  इमरजेंसी  फोस  को  समाप्त  करने  के  निर्णय  के  कारण  इस
 प्रकार  हैं  :

 (i)  कुछ  समय  से  उसके  द्वारा  कोई  सार्थक  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा

 (ii)  इसके  द्वारा  समय-समय  पर  जो  भी  कार्य  किए  गए  वे  होमगाई  द्वारा  किये  जा  सकते  थे  ।

 टेलीविजन  पिक्चर  ट्यूब

 2786.  प्रो०  चरा  भ  सु  देवी  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-1986  में  और  30  1987  टेलीविजन  की  पिक्चर

 ट्यूबों  का आयात  किया  गया  ;  और

 उक्त  अवधि  में  देश  में  कितनी  टेलीविजन  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  किया  गया  ?

 है
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 ee  ++>त-॒
 लिखित  उत्तर

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  बिमागों  में  राज्य  सम्त्री  के०
 आर०

 :  वर्ष

 1985,  1986  तथा  1987  तक )
 के  दौरान  उत्पादित  दूरदर्शन  सेटों  में  प्रयुक्त  होने  वाली

 आयातित  पिक्चर  ट्यूबों  की  अनुमानित  मात्रा  नीचे  दिए  अनुसार

 यन---म-म_-म-मननीीीीमख  नी

 श्याम  तथा  श्वेत  लाल  रंगीन

 1985  5.0  १.0

 1986  3.0  10.0

 1987,  सितम्बर  तक
 शुम्य  9.0

 वर्ष  1985,  1986  तथा  1987  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन  नीचे  दिए

 अनुसार  है  :

 श्याम  तथा  श्वेत  लाख  रंगीन

 1985  14.5  शून्य

 1986  19.5  शून्य

 1987  21.0  शुन्य
 तक

 स्कूलों  में  शिक्षा  ग्रहण  कर  रहे  जनजातोव  बच्चे

 2787.  भरी  भ्रीकास्त  बत्त  नर  तह  राज  वाडियर  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  जनजातीय  उप-योजना  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  आने  वाले
 प्राथमिक  स्कूलों  में  जनजातीः  बच्चों  के  दाखिले  में  वृद्धि  करने  तथा  उनके  द्वारा  बीच  में  ही  शिक्षा
 छोड़कर  चले  जाने  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  चालू  शिक्षा  सत्र  से  इनके  दाखिले  में  वृद्धि  करने  और

 इनके  द्वारा  बीच  में  ही  शिक्षा  छोड़  कर  चले  जाने  को  रोकने  के  लिए  किन-किन  योजनाओं  को  कार्यान्वित
 किया  गया  है  अथवा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ;  गौर

 30  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  में  बीच  में  ही  शिक्षा  छोड़कर
 चले  आने  वाले  बच्चों  की  प्रतिशतता  और  संख्या  कितनी  थी  ?

 कल्याण  मन््त्रालय  में  उपसन््त्री  गिरिघर  :  ओर  प्राथमिक

 आय
 को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय  का  ब्योरा  संलग्न  से  दिया  गया  है  ।

 अद्यतन  उपलब्ध  जानकारी  के  राज्यवार
 स्थिति  संलग्न  में  दी

 गई

 82



 4  909  लिखित  उत्तर
 नन्_न्_न्»  3.२  अनन्कगनत  ननमन  लन+क  मनन  जा  का  5-5  5४४४  +ममन+  5  ता  ++_++  .

 प्राथमिक  स्कूलों  में  जनजातीय  बच्चों  के  दाखिले  में
 वृद्धि  करने  और  उनके  द्वारा  बीच

 में  शिक्षा  छोड़कर  चले  जाने  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 1.  अनुसूचित  जातियों  की  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  आधार  पर  प्राथमिक  स्कूल
 खोलना  ।

 2.  एक  अध्यापक  वाले  स्कूलों  को  दो  अध्यापक  वाले  स्कूलों  में  बदलना  ।

 3.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित  स्कूलों  में  शारीरिक  सुविधाओं  में  सुधार  ।

 4.  अनौपचारिक/अंशकालीन  शिक्षा  का  विस्तार  पैमाने  पर  प्रावधान  ।

 5.  बड़े  पैमाने  पर  महिला  अध्यापकों  की  नियुक्ति  और  प्राथमिक  स्कूलों  के  साथ  शिशु
 पूर्व  प्राथमिक  स्कूलों  को  सम्बद्ध

 6.  सेवाकाल  में  प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  अध्यापक  की  क्षमता  में  सुधार  ।

 7.  आश्रम  प्रकार  के  अधिक  सकल  खोलछना  ।

 8.  आदिवासियों  की  सामाजिक-आर्थिक  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  विशेष  पाठ्यक्रम  को  तैयार

 9.  इन  क्षेत्रों  में  होस्टल  खोलना  ।

 10.  मध्य  दिवस  पुस्तकें  और  लेखन  सामग्री  के  रूप  में  प्रोत्साहन
 करने  का  प्रावधान  ।

 पं

 1981-82  में  प्राथमिक  स्तर  पर
 आदिवासी  छात्रों  द्वारा  स्कूल  छोड़ना

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्राथमिक  स्तर  पर  स्कूल  छोड़ने  की  दर

 ]  2

 आमन्ध्र  प्रदेश  68.10

 असम  76.22

 बिहार  80.58

 गुजरात  72.94
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 1  2

 हिमाचल  प्रदेश  43.05

 कर्नाटक  48.12

 केरल  37.16

 मध्य  प्रदेश  70.66

 महाराष्ट्र  74.22

 मणिपुर  85.36

 मेघालय  76.74

 नागालेंड  75.75

 उड़ीसा  77.99

 राजस्थान  71.48

 सिक्किम  उपलब्ध नहीं

 तमिलनाडू्  37.59

 त्रिपुरा  69.76

 उत्तर  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  69.27

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  45.74

 अरुणाचल  प्रदेश  77.53

 दादर  और  नगर  हवेली  76.43

 दमन  और  द्वीव  66.38

 सक्षद्वीप  801

 मिजोरम  62.83

 84

 a  --

 श्रीलंका  के  शरणाथियों  पर  किया  गया  व्यय

 2788.  भो  आर  ०  जोवारबिनम :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  श्रीलंका  के  शरणाधियों  के  कल्याण/पुनर्वास  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  ख  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  चिस्तामणि  :  1983  और  30
 1987  के  मध्य  केन्द्र  सरकार  द्वारा  श्रीलंका  के  शरणाधियों  को  राहुत  सहायता  देने  भौर  शरणाथियों  के
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 रहने  के  लिए  शिविरों  का  निर्माण/मरम्मत  करने  पर  12.39  करोड़  रुपए  की  राशि  खर्च  की  गई  है  ।

 श्रीलंका  के  शरणार्थियों  को  पुनर्वास  सहायता  देने  पर  कोई  राशि  खर्च  नहीं  की  गई  क्योंकि  वे  भारतीय

 नागरिक  नहीं  हैं  और  उनके  श्रीलंका  वापस  लौट  जाने  की  सम्भावना

 महाराष्ट्र-कर्माटक  सीमा  विधाद

 2789.  क्री  धी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 क्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  यह  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महाजन  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  महाराष्ट्र
 सरकार  ओर  कर्नाटक  सरकार  के  बीच  चल  रहे  सीमा  विवाद  के  समाधान  के  उपाय  ढूँढने  में  उनकी

 सहायता  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गह  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  चिन्तामणि  पाणिप्र  :  से  भारत  सरकार

 का  सदेब  यह  विचार  रहा  है  कि  यह  विवाद  केवल  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  ऐच्छिक  सहयोग  से

 हल  किया  जा  सकता  केन्द्रीय  सरकार  इस  मुद्दे  पर  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  द्विपक्षीय
 पराभर्श  में  हुई  प्रगति  और  समस्या  का  परस्पर  स्वीकायं  समाधान  निकालने  में  अपेक्षित  केन्द्रीय  सहायता
 का  स्वरूप  मालूम  क  रने  के  लिए  दोनों  राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्प्क  बनाए  रखती  है  ।

 अपर  कृष्णा  परियोजता  से  कर्नाटक  के  लिए  जल

 279.'.  श्री  बो०  शोभनाव्रीश्वर  राव  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  सें  कृष्णा  परियोजनाਂ  के  पहले  और  दूसरे  चरणों  में  उपयोग  किए  गएं
 जल  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ;

 नदी  जल  न्यायाधिकरण  पंचाट  के  अन्तगंत  कर्नाटक  को  कितना  जल  आबंटित  किया
 गया

 क्या  सरकार  को  जलाशय  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है  जिससे  इस  सम्बन्ध  में  अंतर्राज्यीय  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 बस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  सन््त्रालय  के  राज्य  मनन््त्री  रास  निवास

 :  अपर  कृष्णा  परियोजना  चरण-एक  और  दो  में  परिकल्पित जल  उफ्योग  क्रमशः  119

 टी०.एम०  सी०  तथा  54  टी०  एम०  सी०

 700  टी०  एम०  सी०  |

 859



 लिखित  उत्तर  25  1987

 और  आन्ध्र  प्रदेश  ने  अभिप्रेत  उपयोग  की  तुलना  में  विपुल  असमानुपातिक  जलाशय
 क्षमता  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  आपत्ति  की  जल  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  के  प्रावधानों  का  कोई
 उल्लंघन  देखने  में  नही  आया  है  ।

 राष्ट्रीय  जल  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  योजनाएं

 2791.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  जल  संसाधन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  जल  मीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  समस्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  राम  निवास
 :

 राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  द्वारा  स्वीकार  की  गई  राष्ट्रीय  जल  नीति  में  जल  संसाधन
 स्कीमों  की  आयोजना  और  विकास  हेतु  केवल  मोटे  तौर  पर  नीति  दिशा-निदशों  की  व्यवस्था  है  तथा
 जल  को  प्राकृतिक  स्नोत  तथा  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  मानकर  उसका  कार्यान्वयन  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  द्वारा
 अभिशासित  किया  जाना

 सेमी  नाक  डाउन  किटਂ  का  आयात

 2792.  भ्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  में  काम  आने  वाले  सेमी  वॉक  डाउन  किट  का  आयात  बन्द  करने
 का  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और

 क्या  देश  में  उपलब्ध  औजारों  को  सेमी  नॉक  डाउन  निकट  की  सूची  में  शामिल  नहीं
 किया  जाएगा  ?

 बविजशाम  ओर  प्रोद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रासिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभांगों  में  राक्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  ओर
 इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कि  केवल  गहन  एवं  वास्तविक  विनिर्माण  को  ही  अनुमति  दी
 चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रमों  की  गहरी  छानबीन  की  जाती  प्रशिक्षण  के  लिए  आवश्यक  एक  बहुत
 सीमित  मात्रा  को  अधंसंयोजित  किटों  के  लिए  अनुमति  दैने  का  प्रस्ताव  नहीं  इसके

 किटों|उप  संयोजनों  के  आयात  से  सम्बन्धित  प्रविष्टि  को  क  से  थ्व॒  अर्थात्
 प्रतिबन्धित  सूची  में  अन्तरित  करके  आयात-निर्यात  नीति  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 वर्षा  के  पानो  को  भूमि  पर  जमा  करने  फे  लिए  कदम

 2793.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  लल  संसाधन  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  वर्षा  का  पानी  बेकार  बह  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  ने  यह  जानने  के  लिए  कि  वर्षा  के  पानी  को  भूमि  पर  किस  प्रकार  जमा  रखा
 जा  सकता  है  कोई  अध्ययन  कराण्ग  भौर

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  जल  संसाधन  मम्त्रालय के  राज्य  मस्त्री  राम  निवास
 ::  इस  प्रकार  के  अनुमात  उपलब्ध  नहीं
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 और  (१).  विभिन्न  मृदा  तथा  जलवायु  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  बंध  उच्च
 गाद  निरोधक  जल  शस्यता  नाले  बंद  करने  आदि  जैसे  मृदा  तथा  आद्रेता  उपायों  को

 सतह  और  मृदा  परिष्छेदिकाओं  पर  वर्षा  के  पानी  को  रोके  रखने  और  उसके  संरक्षण  में  सहायक  पाया
 गया  है  ।  ये  उपाय  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सेक्टर  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  अन्तग्गंत  क्रियान्वित  किए  जा  रहे

 हैं  ।

 बिहार  में  सरबाल  परगना  के  पहाड़िया  आदिवासी

 2794.  भरी  मोहस्मद  महफ्ज  अली  खां  :  क्या  कल्याण  मन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  सन््थाल  परगना  की  पहाड़ियों  पर  रहने  वाले  अनेक  पहाड़िया  आदिवासियों
 की  संख्या  तेजी  से कम  होती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  कई  वर्षों
 से  पहाड़िया  आदिवासियों  की  संड्या  में  किस सीमा  तक  कमी  हुई  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  देश  के  विभिन्न  भागों  में  आदिवासी  क्षेत्रों में
 रहने  वाले  आदिवासियों  की  संख्या  में  आई  कमी  के  प्रतिशत  की  तुलना  में  इनकी  संद्या  में  हुई  कमी  का

 इयौरा  क्या  है  ;  और

 उन्हें  समाप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कल्याण  सम्तालय  में  उपससत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नेत्रहीनों  भोर  बहरों  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरण

 2795.  श्री  बी०  तुलसी  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  बहरों  को  सुनने  में  सहायता  देने  के  लिए  एक  इलेक्ट्रानिक  यंत्र  बनाया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  दृष्टिहीनों  को  देखने  में  सहायता  देने  वाले  ऐसे  ही  इलेक्ट्रानिक
 यंत्र  को  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ऐसे  यंत्र  कब  तक  उपलब्ध  होंगे  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  की  राज्य  मन्त्री  राजेस्द्र  कुमारी  :  उन  व्यक्तियों  को
 श्रवंण-सहायक  यंत्र  प्रदान  किए  जाते  हैं  जिनकी  श्रवण  शक्ति  क्षीण  हो  जाती  है  तथा  जो  ऐसे  यंत्रों  की

 सहायता  से  विकलांगता  पर  विजय  पा  सकते  हैं  ।

 से  जिन  व्यक्तियों  की  दृष्टि  कई  प्रकार  से  क्षीण  हो  जाती  है  परन्तु  उनमें  देखने  की

 कुछ  शक्ति  होती  है  उन्हें  भी  कई  प्रकार  के  यंत्रों  से  सहायता  प्रदान  की  जा  सकती  परन्तु  अभी  तक

 ऐसा  कोई  यन्त्र  नहीं  है  जिससे  पूर्णतः  नेत्रहीन  व्यक्ति  को  देखने  में  सहायता  मिल  सके  ।
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 _  आंध्र प्रदेश  को  ीेिपएफ७/फणफफफ

 आंध्र  प्रदेश  को  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 2796.  भ्री  के०  रामबस  रेड्डी  :  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  की  येले  जुराला  और  पोष्ावरम  सिंचाई

 योजनाओं  को  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  की  पुनरीक्षा  करने  का  विधार

 यदि  तो  कब  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन््त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  राम  निवास
 :  से  सभी  परियोजनाओं  पर  टिप्पणियां  उनकी  अनुपालना  हेतु  भेज  दी  गई

 राज्य  को  पर्यावणिक  दृष्टिट  तथा  वन  1980  के  अधीन  स्वीकृति भी  प्राप्त  करनी

 प्रौद्योगिकी  सिशन  का  कार्यकरण

 2797.  भरी  यशवन्तराब  गडाख  क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्न  प्रौद्योगिकी  मिशनों  के  कार्यंकरण  की  समीक्षा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 प्रौद्योगिकी  मिशनों  का  उनके  कार्य-क्षेत्रों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 उनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौछोगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  भार०  :  और

 पांच  प्रौद्योगिकी  मिशन  1986  में  अभिनिर्धारित  किए  गए  थे  और  अगले  कुछ  वर्षों
 म

 मिशन  प्रलेख  तेयार  किए  मिशन  को  कार्यान्वित  करने  वाला  प्रत्येक  केन्द्रीय  अभिक रण  कार्य  की
 प्रगति  का  समय-समय  पर  मानीटरन  और  मूल्यांकन  करता  ताकि  जहां  तक  सम्भव  हो  श्रुटियों  को  दूर
 किया  जा  सके  |  यह  एक  अविरल  प्रक्रिया

 और  पांच  प्रोद्योगिकी  मिशनों  को  राष्ट्रीय  आधार  पर  उनके  सामाजिक-आधिक
 प्रभाव  की  क्षमता  के  लिए  चुना  गया  अब  तक  जो  कार्य  किया  गया  है  वह  उन  उद्देश्यों  और
 भाषित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  किया  गया  मिशन  की  गतिविधियों  को  समस्वित  करने  तथा
 उनका  कार्यास्वयन  समय-बद्ध  और  कारगर  तरीके  से  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  एक
 कार  की  नियुक्ति  की  गई  है  |
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 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  जिलों  में  बदलमा

 2798.  भ्री  हुसेत  दलवाई  :  क्या  योजमा  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  जिलों  के  हूप  में  और  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  को
 तहसीलों  के  रूप  में  बदलने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री

 सुख  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  सोर्चा  की  मांगें

 2800.  भीमती  डी०  के०  क्या  गृह  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मन्त्री  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  की  1987  में  एक  बैठक  हुई

 यदि  तो  इस  बैठक  में  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्त  मोर्चे  की  मांगों  से  सम्बन्धित  जिन  मुद्दों
 पर  विचार-विमर्श  किया  उनका  विवरण  क्या  है  ;  और

 विचार-विमर्श  से  क्या  परिणाम  निकला  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  गृह  सन्जालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  :  से  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योति  बसु  16
 1987  को  गृह  मन्त्री  से  मिले  और  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  विकास  परिषद  योजना  के  विशेष
 सन्दर्भ  में  दाजिलिंग  क्षेत्र  की  समस्या  पर  विचार  विमर्श  किया  ।  विचार-विमर्श  जारी  रहेगा  ।

 विभिस्न  सम्त्रासयों  द्वारा  आविवासी  उप-योजना/बिशेष  संघटक  योजना  के  लिए

 घत  राशि  का  नियतन

 2802.  भ्री  अरबिम्द  नेताम  :  क्या  कल्याण  मनन््त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  विभिन्न  मन््त्रालयों  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आदिवासी  उपयोजना
 और  विशेष  संघटक  योजना  तंयार  की  थी  ;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  प्रत्येक  मन्त्रालय  द्वारा  आदिवासी  उप-योजना  और

 विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  की और  विशेष  रूप  से  मध्य  प्रदेश  की

 कितनी  घनराशि  का  नियतन  किया  गया  ;

 उन  मन्त्रालयों  के  नाम  क्या  हैं  जो  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  लिए  आदिवासी

 योजना  और  विशेष  संघटक  योजना  तेयार  कर  रहे  है  ओर  प्रत्येक  राज्य  को  वाषिक  योजना  1985-86,
 1986-87  6-87  और  1987-88  के  दोरान  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  ;  और
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 a  -  भा  गन  ननिभनफी  लय  तय  5  चविननीयथीनीनग सच  घो  तक

 मध्य  प्रदेश  को  वर्ष  1988-89  के  लिए  आदिवासी  उप-योजना  और  विशेष  संघटक

 योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  करने  का  विधार  है  ?

 कल्याण  मसन्त्रालय  में  उपमस्ती  से  ।  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  ओर  सदम  के  पटल  पर  रख  दी

 बंगला  देश  से  आए  शरणार्थोी

 2803.  भरी  थी०  बो०  क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  बंगला  देश  से  आए  चकमा  और  अन्य  आदिवासी  शरणार्थियों  की  संख्या  क्या

 उनके  इतना  अधिक  संख्या  में  भारत  आने  के  क्या  कारण  ओर

 बंगलादेश  से  शरणाथियों  की  घुसपैठ  भारत  में  रोकने
 के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  स्जालय  में  राज्य  मसत्रो  चिस्तासणि  :  और  बंगलादेश  में

 अशांति  के  हालातों  क ेकारण  29  1986  से  लगभग  49,000  बंगलादेशी  जनजातीय  शरणार्थी

 सीमापार  करके  त्रिपुरा  आये  ।  इस  समय  46502  शरणाियों  को  राज्य  में  अस्थाई  शिविरों  में  ठहराया
 गया

 भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  सुरक्षा  बल  सतक  सीमा  पर  सतकंता  सुदृढ़  करने  के

 लिए  उठाए  गए  उपायों  में  सीमा  सुरक्षा  वल  को  सुदृढ़  निरीक्षण  चौकी  बुजों  का  निर्माण  और
 सीमा  गश्त  को  अधिक  गतिशील  बनाना  शामिल  हैं  ।  शरणाथियों  का  अधिक  संख्या  में  आना  रोकने  और

 उनकी  शीघ्र  बंगलादेश  वापसी  हेतु  अनुकूल  वातावरण  पैदा  करने  के  लिए  बंगलादेश  प्राधिकारियों  के
 साथ  राजनायिक  स्तर  पर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रशिक्षण  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  को  रिपोर्ट

 #। 2804.  श्री  महेख  सिंह  :  कया  प्रधान  मनत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार को  प्रशिक्षण  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई
 हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के  प्रमुख  निष्कर्ष  क्या  निकले  और  उन  पर  क्या  कायंवाही  करने
 का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राक्य
 मंत्री  पी०  :  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  परन्तु  यह  भारत  में  प्रशिक्षण  संस्थानों
 से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  नहीं  यह  रिपोर्ट  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रशिक्षण  प्रयासों तथा  सभी  सेवाओं  के
 प्रशिक्षण  के  लिए  मानव  संसाधनों  में  वृद्धि  किए  जाने  की  आवश्यकता  से  सम्बन्धित

 90
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 विवरण

 प्रो०  इल्चमन  की  रिपोर्ट  के  प्रमुख  लिष्कर्थ  ओर  इस  पर  को  गई  कार्रवाई

 1.0  उनकी  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कर्ष  हस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  भारतीय  प्रशानिक  सेवा  के  लिए  प्रशिक्षण  को  अनिवाय॑  कार्यक्रमों  और  अन्य  उपायों
 के  रूप  में  विकसित  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  ने  अखिल  भारतीय
 राज्य  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  विषय  से  सम्बन्धित  संस्थाओं  तथा  ऐसा
 प्रशिक्षण  देने  वाली  अन्य  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  का  स्तर  ऊंचा  उठा  दिया

 (ii)  भारत  के  प्रशिक्षण  प्रशिक्षक  और  प्रशिक्षण  सामग्री  दोनों  ही  पर
 अत्याधिक  दबाव  पड़ा  है  और  जब  तक  उनमें  उचित  वृद्धि  नहीं  की  जाती है  वे  बढ़ी
 हुई  अपेक्षाओं  को  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 (४)  इन  कारणों  से  तथा  भारतीण  प्रशासनिक  सेवाओं  और  अन्य  सेवाओं  के  लिए
 मानव  संस्पषनों  में  वृद्धि  किए  जाने  सम्बन्धी  भारत  सरकार  की  दीघंकालीन
 आकांक्षाओं  को  पूरा  किए  जाने  के  प्रा्यक्रम  और  उपण्युक्त  प्रशिक्षण  सामग्री
 को  विकसित  करने  सम्बन्धी  एक  कार्य  क्रम  के  साथ-साथ  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने
 सम्बन्धी  ठोस  प्रयास  किए  जाएं  ।

 2.0  कतिपय  सुस्थापित  संस्थानों/संगठनों  में  पाठ्यक्रमों  की  उपलब्धता  और

 गुणवत्ता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  दो  अन्वेषक  दलों  को  यू०  के  ०  और  यू०  एस०  ए०  में  भेजा
 गया  उनकी  रिपोर्ट  अभी  आनी  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  प्रति  अपराधों  के  बारे  में  सर्वक्षण

 2805.  थभ्री  रणजीत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  कल्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  के  प्रति  अपराधों  के  बारे  में  व्यापक  सर्वेक्षण  कराने
 का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कह्याण  मन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  गिरिधर  :  और  राज्यों/केन्द्र

 शासित  प्रदेशों  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  क ेआधार  पर  अपराधों  के  मामलों  की  प्रवृति  का  पता  लगाने  हेतु
 सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  मे ंअनुसूचित  जातियों  पर  हुए  अत्याचारों  की  घटनाओं  की  गहराई  से

 वाधिक  समीक्षा  की  जाती  ऐसी  समीक्षाओं  के  आधार  जहां  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  अप

 राधों  की  स्थिति  खराब  है  वहां  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  चिन्ता  से  अवगत  करा  दिय
 जाता  1985  की  समीक्षा  के  उड़ीसा  और  तमिलनाडु  राज्यों  के

 मुख्य  मन्त्रियों  को  पत्र  लिखा  गया  था  और  इसी  वर्ष  1986  के  आन्प्न  बिहाਂ
 जम्मू  और  केरल  और  उड़ीसा  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  लिखा  इन  राज्यों  को
 समय  पर  जारी  किए  गए  दिशानिर्देशों  के  अनुरूप  अत्याचारों  की  समस्या  से  कारगर  ढंग  से  निपटने  के
 लिए  सभी  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  हेतु  बल  दिया  गया  था  । हज  आई
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 पग्रामोण  विकास  हेतु  कार्यशाला

 2806.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  प्रधान  मसजत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यशाला  ने  कुछ
 सिफारिशें  की  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  के  विभिन्न  विभागों  की  वैज्ञानिक  गति  विधियों  में  समन्वय  करने  हेतु  एक  नियंत्रक
 मन्त्रालय  स्थापित  क  रने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञाम  और  प्रौद्योगिको  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन््त्री  के०  आर०  :  और

 हां  ।

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  एक  राष्ट्रीय  का्यंशाला  का  आयोजन  2  से
 4  1987  तक  नई  दिल्ली  में  किया  गया  था  ।  निम्नलिखित  मुख्य  क्षेत्रों  के लिए  सिफारिशें  की
 गयीं  भ

 1.  कृषि  विज्ञान

 2.  पशु  पालन

 3.  ग्रामीण  उद्योग  और  शिल्प

 4.  अवसंरचना

 6.  मृदा  और  जल  प्रबन्ध

 7.  वनरोपण  और  सामाजिक  वानिकी

 8.  ऊर्जा

 9.  अपशिष्ट का  उपयोग

 10.  ग्रामीण  श्रम

 11.  वातावरण  प्रदूषण

 12.  संगठन

 13.  ग्रामीण  आवास

 14.  सूक्ष्म स्तर  आयोजना

 सरकार  ने  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया
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 अफगानिस्तान  की  पेशकश

 2807.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  विदेश  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  काठमाण्ड  में  हुए  पिछले  दक्षेस  सम्मेलन  में  अफगानिस्तान  ने  दक्षिण

 क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  की  सदस्यता  की  पेशकश  की  थी  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सम्मेलन  की  कया  प्रतिक्रिया  रही  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  के०  मटबर  :  हां  ।

 चूंकि  इस  एसोसिएशन  में  नए  सदस्यों  के  प्रवेश  के  लिए  चार्टर  में  कोई  विशिष्ट

 प्रावधान  नहीं  इसलिए  यह  फैसला  किया  गया  कि  विदेश  सचियों  की  स्थायी  समिति  सदस्यता  के

 प्रश्न  पर  विचार  करेगी  और  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  करेगी  ।

 वक्षेस  के  कार्यकलापों  के  लिए  सदस्य  वेशों  का  अंशवान

 2808.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  कया  विवेश  सन््श्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षेस  की  हाल  ही  में  काडमाण्डू  में  हुई  बेठक  में  इसके  कार्यकलापों  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  क्या  निर्णय  लिया  गया  था  ;  और

 सदस्य  देशों  द्वारा  आरम्भ  में  और  प्रत्येक  वर्ष  में  कितना-कितना  अंशदान  किया

 जाएगा  ?

 विवेश  ससत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  ओर  के  कार्य

 कलापों  के  विक्तपोषण  के  बारे  में  पहले  ही  सहमति  हो  गई  थी  ।

 कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  का्यकलापों  के  लिए  वाधिक  अंशदान  की  वचनबद्धता  की

 अद्यतन  स्थिति  नीचे  दिए  गए  अनुसार  है  :

 बंगला  देश  :  बंगला  देश  टका  (5-5  लगभग  3.36  मिलियन

 (1987-88  )  7.5  मिलियन  भारतीय

 भूटान  :  भूटानी  नू  (--  लगभग  2  मिलियन

 (1987-88)  2  मिलियन  भारतीय

 भारत  :

 (1987-88)  भारतीय  रुपये  15  मिलियन

 (1988-89)  भारतीय  रुपये  17.5  मिलियन

 मालदीव  :  मालदीव  रुफिया

 (1987)  252,000  (55  लगभग  420,000  भारतीय  Go)

 (1988)  325,000  (55  लगभग  541,670  भारतीय
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 नेपाल  :  नेपाली  रुपये  (55  लगभग  4.12  मिलियन

 (1987-88)  7  मिलियन  भारतीय

 पाकिस्तान  :  12.5  मिलियन  पाकिस्तानी  9.33  मिलियन  भारतीय

 (1987-88)  रुपये  छात्रवृत्तियों  के  लिए  रुपये+  373,000  भारतीय

 500,000  रुपये

 श्रीलंका  :  श्रीलंका  5  मिलियन  रुपये  (>-  लगभग  2.22  मिलियन

 (1987)  भारतीय

 बिल्ली  में  अपराध

 2809.  श्री  पी०  पंंचालेया  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  अपराध  की  घटनाएं  बढ़  रही  हैं  ;

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  अपराध  की  कितनी  घटनाएं  दर  की  गई  ;  और

 सरकार  ने  राजधानी  में  अपराध  की  घटनाएं  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तपा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  गत  वर्ष  अर्थात  1-1  1-85  से  31-10-86  तक  के  तत्समानी

 जिसमें  30013  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  मामले  सूचित  किए  गए  की  तुलना  में  1-11-86  से 31-10-1987 तक की अवधि के दौरान सूचित मामलों की संख्या में कमी माई है जो  6
 से  इस प्रकार  तक  की  अवधि  के  दौरान  सूचित  मामलों  की  संख्या  में  कमी  आई  है  जो  खरीद

 इस  प्रकार  राजधानी  में  अपराध  की  घटनाओं  में  पर्याप्त  कमी  आई  है  ।

 दिल्ली  पुलिस  के  लगभग  भौर  पद  और  लगभग  668  ओर  वाहनों  की  खरीद
 की  स्वीकृति  दी  गई  25  और  पुलिस  स्वचालित  पुलिस  सब-डिवीजनों  ओर  3  पुलिस  जिलों  को
 स्थापित  करने  का  अनुमोदन  किया  गया  स्वचालित  हथियारों  और  वायरलेस  सेटों  से  सुसज्जित
 कामिकों  के  साथ  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  के  टुकड़ियां  तैनात  की  गई  आतंकवादियों  और
 अन्य  अपराधियों  की  गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  के अधिकारियों  ओर  आसूचना
 एजेन्सियों  क ेसाथ  नियमित  समन्वित  बैठक  की  जाती  हैं  ।

 अन्य  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  राशि  का  सिंचाई  भोर  बनरोपण
 योजनाओं  के  लिए  उपयोग

 श्री  लगस्ताथ  पटनायक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अन्य  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  राशि  में  से  कुछ  राशि  का  उपयोग
 सिंचाई  और  वनरोपण  योजनाओं  के  लिए  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  और  अन्य  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्षमों  के  अन्तर्गत
 सिंचाई  और  सम्बद्ध  योजनाओं  पर  जोर  देने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख

 : योजना आयोग ने पहले ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लिख दिया है कि यवि राज्य
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 इस  व्यापक  सूखे  के  वर्ष  में  संसाधनों  का  विचलन  अन्य  स्कीमों  से  सिचाई  तथा  जल  प्रबन्ध  के  वासस््ते  करने
 के  इच्छुक  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनके  प्रस्तावों  का  स्वागत  किया  जाएगा  ।

 और  योजनाओं  में  सिंचाई  को  निरन्तर  अन्य  प्राथमिकता  दी  जाती  रही  फि

 सूखे  के  दस  वर्ष  में  236  करोड़  के  अतिरिक्त  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  14  राज्यों
 में  निर्धारित  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  दो  वर्षों  में  पूरा  किया  जा  सके  ।  इसके  राज्यों  को  .
 दो  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  अर्थात  (i)  राष्ट्रीय  वाटरशेड  विकास  कार्य  क्रम/बारानी  कृषि  तथा  (1)  छोटे
 ओर  सीमान्तिक  किसानों  को  सहायता  देने  की  स्फ्रीम  के  जिनकी  वित्त-व्यवस्था  राज्यों  और  केन्द्रों
 के  बीच  50:  50  की  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  की  जानी  अतिरिक्त  सहायता  की  पेशकश  की  गई
 है  ।

 नशीली  दवाओं  के  आदी  व्यक्तियों  के  लिए  पुनर्वास  केमा

 2811.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 नशीली  दवाओं  के  आदी  व्यक्तियों  की  लत  छुड़ाने  में  उनकी  सहायता  हेतु  भारत  में
 कौन  से  कल्याण/पुनर्वास  केन्द्र  संलग्न  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  केन्द्रों  को  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  और  स्वयंसेवी  एजेन्सियों  द्वारा
 अलग-अलग  संचालित  किया  जाता  है  ;  और

 इन  केन्द्रों  को  प्रतिवर्ष  कितना  घन  आवंटित  किया  जाता  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  से  नशीली  दवाओं  के  आदी
 व्यक्तियों  की  लत  छूड़ाने  में  उनकी  सहायता  करने  हेतु  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  स्वयंसेवी  संगठनों
 21  परामर्श  और  मागगंदर्शी  केन्द्र  और  3  निव्येवसन  एवं  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता
 दी  गई  उन  स्वयंसेवी  एजेन्सियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  नही  रखी  जाती  है  जो  मन्त्रालय  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  किए  बिना  ऐसे  केन्द्र  चला  रहे  राज्य  सरकारों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  या  स्थापित

 कल्याण[पुनर्बास  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  आवंटित  धनराशि
 को  वर्षवार  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  स्वीकृत  किए  गए  सहायक  अनुवान  की  धनराध्षि
 खाल्तों

 1985-86  1.81

 1986-87  8.86

 1987-88  16.32

 उन्नत  प्रौशोगिकी  केग्र  की  स्थापना

 2812.  भीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इन्दोर  में  उन्नत  प्रोद्योगिकी  केन्द्र  की  स्थापना  करने  की  मंजूरी  दी  थी  ;
 :

 यवि  तो  उस  अनुसरधान  केस्त्र  के  मुख्य  कार्य  क्या  हैं  ;

 शव
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 क्या  सरकार  का  देश  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  कुछ  और  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  देश  के  अन्य  स्थानों  पर  कितने  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 (2)  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोशोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परसाणु
 एलेक्ट्रालिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 यह  केन्द्र  त्वरकों  और  लेसरों  सम्बन्धी  टेक्नालाजी  के  आधुनिकतम  क्षेत्रों  में  अनुसन्धान
 ओर  विकास-कार्य  करता  चिकित्सा  उद्योगों  तथा  संतयन  जैसे  क्षेत्रों  मे ंलेसरों  को  काम  में  लाने  के

 लिए  अनुसन्धान  भी  इस  केन्द्र  में  किए  जाते  हैं  ।

 हां  ।

 और  (४).  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हिन्दुस्तान  कम्प्यूटर्स  लिमिटेड  द्वारा  का  निर्माण

 2813.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  कम्प्यूटसं  लिमिटेड  सी०  को  माहइक्रो  कम्प्यूटर
 बनाने  का  काय॑  सौंपा  है  ;

 यदि  तो  क्या  कम्प्यूटसें  लिमिटेडਂ  कम्प्यूटरों  का  निर्माण  स्वयं  कर  रहा
 है  अथवा  किसी  विदेशी  सहयोग  से  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  किसी  विदेशी  सहयोग  से  कर  रहा  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  हिन्दुस्तान
 कम्प्यूट्स  लिमिटेड  सी०  के  पास  मिनी  कम्प्यूटर|माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  प्रणालियों
 का  विनिर्माण  करने  के  लिए  एक  ओद्योगिक  लाइसेंस  जिसके  अन्तगंत  माइक्रो  कम्प्यूटरों  का
 विनिर्माण  करने  की  अनुमति  भी  प्रदान  की  गई

 ओर  हिन्दुस्तान  कम्प्यूटसं  लिमिटेड  अभी  तक  स्वदेशी  तकनीकी  जानकारी  पर
 आधारित  माइक्रो  कम्प्यूटरों  का  ही  विनिर्माण  कर  रहा  है  !  किस्तु  तत्क्षण  कारये-सम्पादन
 संसाधन  त्रुटि  सहनशीलता  प्रणाली  टॉलरेंट  पर  आधारित  माइक्रो  कम्प्यूटर  के
 विनिर्माण  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  मैससे  टॉल  ररेंट  सिस्टम  इंकारपोरेटेड  के  साथ  हाल  ही  में
 विदेशी  सहयोग  करने  की  मन््जूरों  दी  गई

 आविवासी  उप-योजना  तथा  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  को  अतिरिक्त
 धनराशि  का  आवंटन

 2814.  भरी  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  कल्याण  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  का  विशेष  संभटक  योजना  तथा  आदिवासी  उप-योजना  के  अन्तगंत  कुछ
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 राज्यों  को  अतिरिक्त  घनराशि  का  आबंटन  करने  का  भ्रस्ताव  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  को  कितनी  अतिरिक्त  घनराशि
 आबंटन  करने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  गिरिघर  और  सातवीं  योजना  .
 अवधि  के  लिए  राज्यों  को  आदिवासी  उप-योजना  और  विशेष  कम्पोर्नेंट  योजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय
 सहायता  का  आबंटन  अस्थाई  है  ओर  इस  स्तर  पर  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  किसी  विशेष  राज्य
 को  कितनी  अतिरिक्त  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  का  आवंटन  किया

 थम्बा  में  भूमध्यरेक्ली  य  राकेट  प्रक्षपण  केन्द्र  के  लिए  घन  राशि  का  नियतन

 2815.  भरी  मुल्ल।पल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  थुम्बा  में  भूमध्यरेखीय  राकेट  प्रक्षेपण  केन्द्र
 के  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  ;  और

 इस  केन्द्र  में  प्रमुख  अन्तरिक्ष  परियोजनाओं  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कौन-सी
 आगामी  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिए  तैयार  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉलिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :  वर्ष  1986
 87  और  1987-88  के  दौरान  थुम्बा  भूमध्यरेखीय  राकेट  प्रक्षेपण  केन्द्र  के  लिए  29.62  लाख

 रुपए  तथा  22.75  लाख  रुपए  की  धनराशि  नियत  की  गई  है  ।

 मौसम  विज्ञान  सम्बन्धी  अध्ययनों  के  लिए  सोवियत  संघ  द्वारा  सप्लाई  किए  गए
 108  राकेटों  का  थुम्बा  से  नियमित  रूप  में  साप्ताहिक  प्रमोचन  किया  जा  रहा  1987  के

 लिए  सोवियत  संध  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  10  नीतभारों  और  भारत  के  7  नीतभारों  सहित
 राकेटों  का  उपयोग  करने  के  अभियान  की  योजना  बनाई  जा  रही  विविध  वैज्ञानिक  परीक्षणों  जंसे

 आर०  राकेट  के  उपयोग  से  ओजोन  अध्ययनों  तथा  ही  क्षेत्र  आपनन  सम्बन्धी
 सेन्टोर  राकैट  के  उपयोग  से  नाइट्रिक  ऑक्साइड  और  आर०  राकेट  के  उपयोग
 से  भूमष्यरेखीय  तरंग  की  योजना  बनाई  जा  रही

 फिलिपोन  दंगों  में  मारतोयों  को  जान  और  माल  को  हानि

 2816.  श्री  पी०  पेंबालेया  :  कया  जिवेश  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिलिपीन  में  हाल  ही  में  हुए  दंगों  में  भारतीयों  को  हुई  जान  और  माल  की  हानि  का

 आकलन  कया  और

 उनके  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  भारतीय  दूतावास  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  ?

 बिदेश  मन््त्र।लय  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटबर  :  कोई  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 खण्डोगढ़  प्रशासन  द्वारा  चोथे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशें  कार्यारिवत  त  किया  जाना

 2817.  डा०  छखिन््ता  मोहन  :

 क्री  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :

 श्री  हरीश  रावत  :

 क्या  गह  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चण्डी गढ़  प्रशासन  के  अन्तर्गत  कार्य  करने  वाले  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को
 अपना  वेतन  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  नहीं  मिल  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  इन  सिफारिशों  के  कब  तक  पूर्ण  रूप  से  कार्यान्वित

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मन्शालय  में  राज्य  मन्त्री  चिन्तामणि  :  जी  श्रीमान  ।

 1-11-1966  को  संघ  शासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़  की  स्थापना  से  ही  चण्डीगढ़  प्रशासन
 पंजाब  के  वेतनमानों  के  पैटर्न  का  अनुसरण  कर  रहा  है  |  चोथे  वेतन  आयोग  ने  संघ  शासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़

 को  अपने  क्षेत्र  धिकार  से  अलग  रखा  था  |  चण्डीगढ़  प्रशासन  के  कमंचारियों  की  मांग  उनको  केन्द्रीय

 वेतनमान  देने  का  निर्णय  किया  गया  इस  मन्त्रालय  में  चण्डीगढ़  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान
 केन्द्रीय  पैटन

 पर  निर्धारित  करने  के  लिए  आवश्यक  विस्तृत  प्रक्रिया  शुरू  हो  चुकी  संघ  शासित
 चण्डीगढ़  के  बेतन  पैटनं  को  पूरी  तरह  से  पुन्गंठित  करने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  ये  वेतनमान
 अन्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  पर्व  संशोधित  बेतनमानों  से  भिन्न  है  ।

 अनुवाद  ] |
 t  4

 देश  में  विदेशों  से  धन-प्राप्ति  में  वृद्धि

 2818.  श्री  दम्त्रजीत  गुप्त  :  क्या  गृह  सच्ची  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  अभिदाय  1976  पारित  किए  जाने  के  बावजूद
 घधामिक  और  आर्थिक  गतिविधियों  में  संलग्न  संगठनों  को  विदेशों  से  घन

 प्राप्ति  में  हाल  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  नवीनतम  उपलब्ध  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 विदेशों  से  धन  प्राप्त  करने  वाले  प्रमुख  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य
 अम्त्री  पी०चिदस्थ  विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तर्गत  प्राप्त
 राशि  में  कुछ  बढ़ोतरी  का  रुख  दिखाई  दिया

 सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है

 सूचना  संलग्न  विवरण-]| में  दी  गई
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 वर्ष  1986  के  दौरान  प्राप्त  विदेशी  अभिदाय  का  प्रयोजन-वार  विवरण

 (20-11-1987  तक

 1...  सांस्कृतिक  8820  रुपए

 2.  सामाजिक  6,47,425  रुपए

 3...  शैक्षिक  7,54,659  रुपए

 4...  घाभिक  6,59,413  रुपए

 5.  आर्थिक  74,783  रुपए

 विवरण  -][

 रूरल  डवलपमेंट  बंगलौर  हाईवे  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 धर्मावरम  बोइज  टाऊन  धर्मावरम  आर०  एस०  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 आध्िक  समता  नास्तिक  केन्द्रम  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 जैवियरसं  रांची  सेन््ट  जेवियर्स  म्यूलिया  रोड  बिहार  ।

 सेन्ट  थोमा  गल्से  होस्टल  धीरमपुर  वाहरवासाहिब  बिहार  ।

 मिनसेनसन  माईनर  एग्लीकल्चरल  कालेज  पी  90  रेवा  मध्य  प्रदेश  ।

 बिसोप  चिलप्पामेमोरियल  वेपरो  तमिलनाडु  ।

 ईम्मानऊल  मेथो  डिस्ट  48-50  जेरम्माह  रोड  मद्रास  ।

 एपोस्टो  लिक  4  रिथंरडोन  तमिलनाडु  ।

 दलित  कल्चरल  32,  पर्थ  न्यू  मद्रास  ।

 सेवा  रजतथान्जअन्डोपट्टी  तमिलनाडु  ।

 कारमेल  टाऊनएक्सटेंशन  तमिलनाडु  ।

 सेन्ट  एन्टनो  इस  कुलुक्हुजो  तिरुचरापल्ली  तमिलनाडु  ।

 ख्वाजमाहले  लेडिज  तिरुचि  तमिलनाडु  |

 यूनाईटेड  चच  बोर्ड  फोर  वल्ड  एम०  एल०  बी०  0276  डा०  डी०  एन»

 द  एस्मपट्टा  105  कोरेगांव  पार्क  पुणे  ।

 बालद्वीव  बोईस  हाई  हासूर  बंगलोर  ।
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 पाहड़ी  पो०  वा०  5  सोमवारपेंट  को  कर्नाटक  ।

 चर्च  आफ  सेन््ट  जोसफ  द  वर्कर  डियोकेस  आफ  मगलोंर  एस  कर्नाटक  ।

 उड़ीसा  अरबन  रूरल  सविस  फैथ  पेन्टोन  साही  उड़ीसा  ।

 मोबाईल  टेलीग्राफ  नई  दिल्ली  ।

 सी०  एन०  आई०  सेनोडिकल  बोर्ड  आफ  सोशल  16  पंडित  पंत  नई  दिल्ली  ।

 सेंट  स्टेफिन्स  तीस  दिल्ली  ।

 उड़ोसा  सरकार  द्वारा  विस्थापित  आविवासियों  का  पुनर्वास

 2819.  भी  जगरमाथ  पटनायक  :  कया  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  ने  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  एवं  नदी-बांधों  के  निर्माण  के  कारण  विस्थापित

 हुए  आदिवासियों  के  पुनर्वास  को  सुब्यवस्थित  करने  के  लिए  एक  उच्च  शकित  प्राप्त  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  सम्कध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  किसी  वित्तीय

 सहायता की  मांग  की  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आदिवासी  छात्रों  का  वजीफा  बढ़ाने  तथा  वन  उत्पादों  के  व्यापार
 एवं  आदिवासी  क्षेत्रों  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  बिक्री  में  अपना  सहयोग  भी  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  गिरिघर  :  हां  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हिमाचल  प्रदेश  में  नलकप  लगाना

 व
 2820.  प्रो०  नारायण  चन्द  वया  जल  संसाधन  मन्त्री यह  बताने  को  कृपा  करेगे

 क:ः

 क्या  सरकार  का  अनेक  नलकप  लगाकर  भूमिगत  जल  स््रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिए
 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  को  धनराशि  प्रदान  करने  का  विचार  है

 क्या  ऊना  जिले  में  40  डिलिंग  स्थानों  जहां  पर  बोरिंग  भी  की  जा  चुकी
 राशि  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  विद्युत  नलक॒पों  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  है  ;  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  को  इस  प्रयो  जन  के  लिए  सूखा  राहत  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत
 कितनी  घनराशि  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की  सम्भावना  और  किस  सीमा  तक  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राम  निबास

 लधु  सिंचाई
 कार्यक्रम  की  अप्योजना  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  जिसमें  नलक्प  शामिल  विभिन्न  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों
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 अभनभनन-न  जन गा  अरककक«कमन्»»-नन.“मन-मममन««  बा

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऊना  जिले  में  निभित  नलकूपों  में  से  सफल  रहे  ।  इनमें  से
 164  का  पहले ही  ऊर्जन  किया  जा  चुका  18  नलकपों  के  ऊन  का  कायं  प्रगति पर

 राज्य  के  लिए  सूखा  राहत  के  रूप  में  पेयजल  हेतु  1.19  करोड़  रुपए  तथा  लघु  सिंचाई  के
 माध्यम  से  500  हेक्टेयर  की  क्षमता  सृजित  करने  के  वास्ते  30.00  लाख  रुपए  की  अग्निम  योजना

 सहायता  मंजूर  की  गई

 हिमाचल  प्रदेश  को  शाह  तहर  परियोजना  से  पानी

 2821.  प्रो०  नारायण  जचस्द  पराशर  :  क्या  जल  संसाधन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  और  हिमाचज  प्रदेश  के  बीच  आनन्दपुर  हाइडल  चेनल  से  25

 क्यूसेक  पानी  और  शाहनूहर  परियोजना  से  228  क्यूसेक  पानी  हिमाचल  श्रदेश  को  देने  के  बारे  में  हुए
 समझौते  के  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  समझौते
 को  क्रियान्वित  करने  में  हुई  प्रगति  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  हिमाचल  प्रदेश  को  विशेष  रूप  से  सूखे  के  संदर्भ
 में  सिंचाई  की  सुविधायें  देने  क ेलिए  पानी  कब  तक  दे  दिया  जायेगा  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :  से  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रों  की  सिंचाई  करने  के  लिए

 शाह  नहर  परियोजना  से  228  क्यूसेक  जल  का  उपयोग  करने  के  वास्ते  4५.3  करोड़  रुपए  की  एक
 परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  यह  अनुमान  4-8-1983  983  का  अन्तरज्यीय  करार  द्वारा
 पेक्षित  पंजाब  सरकार  के  परामर्श  से  तैयार  नहीं  किया  गया  परियोजना  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने
 से  पूर्व  पंजाब  सरकार  की  टिप्पणियां  अपेक्षित  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  अधिशेष  रावी-व्यास
 जल  में  पंजाब  सरकार  के  हिस्से  में  से हिमाचल  प्रदेश  में  उपयोग  हेतु  228  क्यूसेक  जल  को  अलग  को
 अलग  रखने  की  तत्काल  आवश्यकता  पर  पंजाब  सरकार  को  लिखा

 आनन्दपुर  साहिब  ह।ईडल  चनल  से  हिमाचल  प्रदेश  द्वारा  25  क्यूसेक  जल  के  उपयोग  हेतु  कोई
 परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद्  को  अंठक

 2822.  भी  जी०  भूपति  :  क्या  जल  संसाधन  भन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद्  की  9  1987  को  एक  बंठक  हुई  थी  ;  ओर

 यदि  तो  बैठक  में  जल  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  किए  गये  प्रस्तावों  और  लिए  गये

 निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  सन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  राम  निवास
 :  हां  ।
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 झा  नली  ता

 परिषद्  ने  राष्ट्रीय  जल  नीति  दस्तावेज  का  अनुमोदन  किया  जिसमें  मोटे  तौर  पर

 लिखित  पहल  शामिल

 (1)  आयोजन के  लिए  एक  एकक  ने

 संगणना  में  लेना

 (2)  परियोजनाओं  की  आयोजना  ए  व॑  तैयारी  के  लिए  समेकित  तथा  बहु-प्रयोजनी

 रूप  में  एक  जल  निकाय  बेसिन  या  उप-बेसिन  को

 दष्टिकोण  अपनाना  ;

 (3)  सतही  एवं  भूजल  का  समेकित  तथा  समन्वित  विकास  ;

 (4)  समाज  के  प्रतिकूल  परिस्थिति  समूहों  के  लाभ  के  लिए  परियोजनाओं  की

 आयोजना  पर  विशेष  ध्यान  देना  ;

 (5)  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  क ेआधार  पर  आवश्यकता  वाले  क्षेत्रों  को  जल  अन्तरण  ;

 (6)  बहु-प्रयोजनी  परियोजनाओं  की  आयोजना  करते  समय  पेयजल  की  व्यवस्था  करने

 हि  को  प्रथम  ध्यान  देना  ;

 (7)  जल-प्रयोग  तथा  भूमि  उपयोग  नीतियों  का  गहनता  से  समेकन  करना  ;०

 (8)  जल  संसाधनों  के  क्रमबद्ध  विकास  में  प्रौद्योगिकी  निवेशों  को  अधिकतम  करना  ।

 परीक्षा  प्रणाली  सुधार  विग

 2823.  श्री  ए्तापराब  बोी०  भोसले  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 वया  एक  परीक्षा  प्रणाली  सुधार  विंग  स्थापित  किया  गयां  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्ृत्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  द्वारा  भर्ती  एजेंसियों  उचित
 और  निष्पक्ष  काये  निष्पादन  किस  प्रकार  सुनिश्चित  किया  जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भम्त्रालय  में  उपसन्त्रो  बीरेन  सिह  :
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  एक  परीक्षा  सुधार  स्कन्ध  स्थापित  किया  गया

 यह  स्कन्ध  जो  कि  पिछले  एक  दशक  से  अधिक  समय  से  काय॑  कर  रहा  आयोग  द्वारा
 आयोजित  परीक्षाओं  अपनायी  गई  पद्धतियों  और  क्रियाविधियों  के  संदर्भ  मे ंनियतकालिक  आधार
 तर  पुनरीक्षा  करता  यह  भ्रश्न  पत्रों  की  गुणवश्ा  को  बढ़ाने  तथा  विभिन्न  परीक्षाओं  की  योजनाभों  में

 सुधार  लाने  के  लिए  आयोग  द्वारा  संचालित  परीक्षाओं  का  भी  अध्ययन  करता  किए  गए  सुधारों  में
 से  एक  वस्तुपरक  परीक्षाओं  का  लागू  किया  जाना  है  जिससे  कि  उत्तरों  के  मूल्यांकन  में  व्यक्तिप  रकता  का
 सर्वंथा  विलोपन  सुनिश्चित  हो  जाता

 वेश्लानिक/तकनोकी  पदों  के  लिए  विशेष  मर्तो  बिन

 2824.  भी  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  क्या  प्रधान  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वेज्ञानिक  और  तकनीकी  पदों  के  लिए  एक  विशेष  भर्ती  बिग  स्थापित
 करने  का  विचार  है  ;  और
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 जज  -  क्र  ९3...  ओम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया
 जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्प्रालय  में  उपमन्त्रो  बोरेन  सिंह  ऐं  :
 और  वेज्ञानिक  विभागों  की  भर्ती  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  देख  नाल  करने  के  लिए  संघ  लोक
 सेवा  आयोग  में  विशेष  स्कन्ध  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  आयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  में
 आने  वाले  वैज्ञानिक  पदों  के  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिक  कार्मिकों  की  स्थायीकरण  इत्यादि  के
 मामलों  में  विलम्व  कम  से  कम  किया  जा  यह  वैज्ञानिक  विभागों  द्वारा  आयोग  को  भेजे
 जाने  वाले  ऐसे  सभी  मामलों  पर  कारंवाई  करने  के  प्रयोजन  आयोग  की  एक  विंडोਂ  के  रूप
 में  कायं  करेगा  ।  यह  विशेष  स्कन्ध  अपेक्षित  पदों  का  सृजन  होते  ही  अपना  कार्य  करना  आरम्भ  कर
 देगा  ।

 फीलो  में  स्तारतीय  कम्पनियों  ओर  बकों  की  सुरक्षा

 825.  श्री  बिलीप  विंह  भूरिया  :  क्या  घिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फीजी  में  इस  समय  कितनी  भारतीय  कम्पनियां  और  बंक  काम  कर  रहे  हैं  ;  और हा
 भारत  सरकार  द्वारा  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जिदेश  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटवर  ब्रैंक  आफ  न्यू  इंडिया

 एश्यो  रेंस  कम्पनी  और  जीवन  बीमा  निगम  की  फीजी  में  शाखाएं  एयर  इंडिया  का  भी  बहां  एक

 फार्यालय  एशियन  पेंट्स  फीजी  में  अकेला  भारतीय  संयुक्त  उद्यम

 सरकार  ने  फीजी  के  प्राधिकारियों  को  यह  बता  दिया  है  कि  फीजी  में  भारतीय  संगठनों

 की  सुरक्षा  फीजी  के  प्राधिकारियों  का  उत्तरदायित्व  सरकार  ने  भी  भारतीय  संगठनों  के  कुशल-क्षेम
 का  निरन्तर  ध्यान  रखा  है  ।

 ]

 पानो  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  हाइड्रोफ्रेक्चरिग  तकनोक

 2826.  भरी  वकक्कस  पुरुषोसमन  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखे  से  प्रभावित  कुछ  क्षेत्रों  में  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  हाइड्रो-फंक्चरिंग

 तकनीक  प्रयोग  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए यह

 तकनीक  प्रयोग  की  गई  है  ;  और

 यह  तकनीक  पानी  की  कमी
 को  पूरा  करने  में  कहां  तक  सफल  र  ही  है  !

 बस्न्न  मरत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास

 :  और  छिद्न  कुंओं  से  प्राप्त  होने  वाले  जल  की  मात्रा  म॑  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से

 हाइड्रो-फैक्वरिंग  तकनीक  का  इस्तेमाल  मध्य  प्रदेश  में  बेतुअल  तथा  इसके  आस-पास  किया  जा  रहा
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 यह  तकनीक हाल  ही  में  शुरू की  गई  है  तथा  इसके  मिष्पादन का  मूल्यांकन  अभी  किया
 जाना

 उच्च  न्यायालयों  में  स्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 2827.  भी  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  पिछड़े  समुदाय
 के  लोगों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  कितनी  नियुक्तियां  की  गई  और

 यदि  तो  उन्हें  प्राथमिकता  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मस््त्री  एच०  आर०  :  और  उच्च

 न्यायालय  प्रें  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  संविधान  के  अनुच्छेद  217  के  उपबब्धों  के  अनुसार  की  जाती
 जो  किसी  वर्ग  या  जाति  के  व्यक्तियों  के आरक्षण  के  लिए  उपबन्ध  नहीं  करता  फिर  भी  सरकार  ने
 राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  को  पत्र  लिखा  है  जिसमें  यह  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  विधि  व्यवसाय  में  लगे  अनुसूचित  अनुसू चित  जगजा  अन्य  पिछड़े  बर्यों
 और  अल्पसंच्यक  समुदायों  तथा  महिला  वर्ग  के  ऐसे  व्यक्तियों  का  चयन  करें  जो  उच्च  न्यायालय  के
 न्यायाधीशों  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  हैं  जिससे  कि  उन्हें  उचक्ष्च  न्यायालय  में  वतमान  की

 तुलना  में  बेहतर  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सके  ।

 उच्च  न्यायालयों  की  रजिस्ट्रियों  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  प्राप्त
 होने  के  पश्चात्  यह  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तिल्लारी  सिचाई  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  को  प्रगति

 828.  थ्रो  शान्ताराम  नायक  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ््

 कया  गोवा  और  महाराष्ट्र  क ेलाभ  के  लिए  महाराष्ट्र  मे ंबनाई  जा  रही  तिल्लारी  सिंचाई
 परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  बहुत  धीमी  प्रगति  हो  रही  है  ;  हि

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  गोवा  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  के  बीच  विवादग्रस्त  मामलों  का  समाधान  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  कितनो  प्रगति

 हुई  है  ?

 वस्त्र  मन्त्ालय  के  राज्य  मन््त्री  तथा  जल  संसाधन  मम्म्ालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 जी

 प्रश्न  नहीं
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 जी  नहीं  ।

 मार्च  1987  तक  लगभग  23  करोड़  रुपये  खर्च  किये  गए

 बमण  और  दोब  परिषद्  हारा  आयोजित  सत्र

 2829,  भी  शाम्ताराम  नायक  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दमण  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  परिषद्  की  स्थापना  के  पश्चात  परिषद्  के  कितने
 सत्र  आयोजित  हुए  हैं  ;

 परिषद्  ने  अब  तक  क्या-क्या  सिफारिश  की  हैं  ;

 प्रशासन  द्वारा  उनमें  से कितनी  सिफारिशें  स्वीकार  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  चिम्तामणि  दमण  ओर  दीब  की  प्रदेश

 परिषद्  की  बैठक  केवल  एक  बार  5-6-1987  को  हुई  जो  कि  उद्घाटन  सत्र  इसमें  सामान्य
 विचार-विमर्श  किया  गया  और  कोई  सिफारिशें  नहीं  की  गई  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बसण  और  दीव  को  वित्तोय  सहायता

 2830.  भरी  शान्ताराम  नायक  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  बनाये  गये  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  की  वित्तीय
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  कया  प्रबन्ध  किये  हैं  ;

 कया  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  तथा  गोवा  राज्य  के  बीच  आस्तियों  और  दायित्वों
 का  बंटवारा  पूरा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  सल्त्रालय  में  राज्य  भन््जो  चिस्तामणि  ः  दमण  और  द्वीव  की  वित्तीय
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के लिए  1987-88  में  22.77  करोड़  रुपए  की  राशि  निर्धारित  की  गई

 और  गोबा  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  दमण  और  दवीव  के  बीच  आस्तियों  और  दापित्वों
 का  अभी  तक  बंटवारा  नहीं  किया  गया

 गोवा  में  थीस  सूत्री  कार्यक्रम

 2831.  भ्री  शान्ता  राम  नायक  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्वयत  सन््त्री  यह  बताने  की  कूगा  करेंगे
 किः

 क्या  गोवा  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बोस  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 में  की  गई  प्रगति  का  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;  भौर
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 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  सस्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  तथा  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  सम्त्रालय में  राज्य  भस्त्री

 सुख  :  जी  हां  ।

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  गोवा  में  और  दीव
 भी  शामिल  कार्यक्रम  के  कार्याल्वयन  के  लक्ष्य  और  प्राप्ति  दर्शाने  वाला  विवरण  पत्र  संलग्न

 107--110)  है  ।

 भारतोय  बदूतावासों/उच्चायोगों  हारा  प्रकाशित  पत्र-पत्रिकाएं

 2832.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विदेश  प्रन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 संयुक्त  राज्य  सोवियत  राष्ट्र  मण्डल  पश्चिम

 सुद्रवर्ती  पूर्वी  और  पड़ोसी  देशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  और  उच्ष्बायोगों  द्वारा  पिछले  तीम  वर्षों  के
 दोरान  प्रकाशित  पन्र  पत्रिकाओं  के  भाषावार  नाम  क्या  हैं  ;  और

 श्न  वर्षो  के  दोरात  प्रकाशित  इन  पत्र-पत्रिकाओं  की  वर्ष-बार  परिचालन  संख्या
 कितनी  है  ओर  इनमें  से  प्रत्येक  के  प्रकाशन  पर  वर्ष-बार  कितनी  घनराशि  खर्च  हुई  ?

 विदेश  सरत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सलटबर  :  भोर  (a).  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 फोणो  के  बारे  में  ब्रिटेन  के  विदेश  मरत्री  के  साथ  बातचोत

 2833.  भ्री  एज०  एन०  नम्जे  गोडा  :

 श्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :

 क्या  विदेश  भम्त्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फीजी  की  घटनाओं  के  बारे  में  28  1987  को  ब्रिटेन  के  विदेश  राज्य  मंत्री
 के  साथ  बातचीत  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  सम्प्रम्ध  में  ब्रिटेन  की  क्या  प्रशिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  ०  नटबर  :  और  28  सितम्बर  1987
 को  विदेश  राज्य  मंत्री  श्री  के०  नटवर  सिंह  ने  यू०के  ०  के  विदेश  राज्य  मन्त्री  लाड  ग्लेनाथं  ९  क ेसाथ
 चीत  की  ।  बेठक  के  दोराद  यू०  के०  के  मन्त्री  को  फीजी  की  स्थिति  के  बारे  में  भारत  की  गहरी  चिन्ता  से
 अवगत  कराया  गया  और  1987  में  बेंकूवर  में  कई  राष्ट्र  मण्डल  देशों  के  शासनाध्यक्षों  की
 बेठक  के  सन्दर्भ  में  इस  विषय  पर  विज्या  र-विमर्श  किया
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 बड़े  बंधों  के  सम्बन्ध  में  एशिया  और  प्रगति  क्षेत्र  क ेएन०  जी०  ओ०  का  सम्मेलन

 2834.  भी  बलबन्त  सिह  रामृबालिया  :

 डा०  चिन्ता  मोहन  :

 क्या  अल  संसाधन  सरजी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  हुए  एशिया  ओर  प्रशान्त  क्षेत्र  के  एन०.जी०  ओ०  के  सम्मेलन  में  स्वीकार

 किए  गए  भ्रस्ताबों  की  भोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्मेलन  में  बड़े  बांध  की  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  चेतावनी  दी

 गईहै  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  विचार

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  राम  निवास

 हां  ।

 अ्म्मेलन  के  एक  संकल्प  के  बड़े  बांघों  क ेकतिपय  प्रतिकल  प्रभावों  का  हवाला  दिया  गया

 है  तथा  भारत  में  नमंदा  सागर  और  टेहरी  बांधों  का  खास  तौर  पर  उल्लेख  करते  हुए  यह  सिफारिश  की

 गई  है  कि  नए  बड़ें  बांधों  का  निर्माण  अधिस्थगित  कर  दिया  जाए  ।

 और  किसी  बांध  का  आकार  परियोजना  तथा  विशिष्ट  स्थल  के  अनुसार  होता
 है

 ओर  इस  पर  निर्णय  सभी  सम्बन्धित  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात  किया  जाता  है  ।  सभी  वृहद
 परियोजनाओं  की  केन्द्र  के  सम्बन्धित  संगठनों  से  पर्यावरणिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्राप्त  की  जानी  अपेक्षित

 सम्भावित  प्रतिकूल  प्रभावों  को  परियोजना  मूल्यांकन  के  दौरान  निर्धारित  किया  जाता  है  तथा
 पर्यावणिक  सुरक्षा  के  लिए  उपायों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 ]

 मुंस्याड़ो  और  जौलीजीवी  से  आगे  भ्रमण  के  लिए  अनुमति

 2835.  थ्री  हरीश  रावत  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पयेटन  के  प्रयोजन  से  या  व्यापार  कार्य  से  उत्तर  प्रदेश  के पिथरोगढ़  जिले
 में  मुंस्याड़्ी  और  जौलीजीवी  से  आगे  जाने  वाले  लोगों  के  लिए  अनुमति  देने  की  व्यवस्था  समाप्त  करने
 का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  शल्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  भरत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  :  जी  भीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 संसद  हा रा  पारित  अधिनियमों  के  अस्तर्गत  नियस  बनाता

 2836.  प्रो०  सधु  दण्डवले  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  संसद  द्वारा  पारित  अधिनियमों  के
 सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  के  बारे  में  25  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4643  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्न  न्यायालयों  में  बड़ी  संद््या  में  मामले  आरोप  पत्र  जारी  करने  के  लिए
 विभिस्न  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  नियम  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  लम्बित  पढ़े  हैं  ;

 क्या  संसद  द्वारा  अधिनियमित  विभिन्न  कानूनों  के  अन्तर्गत  नियम  बनाने  सम्बन्धी
 आनकारी  भारत  सरकार  के  सभी  मन्त्रालयों  एवं  विभागों  से  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०आर०  :  जैसा  कि
 कित  प्रश्न  संख्या  4643,  तारीख  25  !  987  के  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  केन्द्रीय
 नियमों  के  प्रशासन  की  कारबार  आबंटन  नियम  के  अधीन  भारत  सरकार  के  विभिन्न
 मन्त्रालयों  की  अतः  आरोपों  की  विरचना  के  विभिन्न  अधिनियमों  के  अधीन  नियमों  के
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  विभिन्न  न्यायालयों  में  विलम्बित  मामलों  की  संट्ष्या  के  बारे  में  इस  मन्त्रालय
 को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 औौर  अभी  तक  नहीं  ।  विभिन्न  मन्त्रालयों|विभागों  से  अभी  तक  प्राप्त  जानकारी  की
 बाबत  एक  विवरण  संलग्न

 विधरण

 अधिनियम  का  नाम  अभी  तक  एकत्रित  जानकारी

 2  3

 1.  तेल  उद्योग  तेल  उद्योग  1974  के  अधीन  तेल

 1974  उद्योग  बोर्ड  के  कर्मचारियों  के  और  अनुशासनਂ  से

 सम्बन्धित  नियम  भी  अधिसूचित  किए  जाने  यह  विलम्ब
 इस  तथ्य  के  कारण  है  कि  बोर्ड  के अधिकतर  कर्मंचारिवुन्द
 नियुक्ति  पर  हैं  और  इसके  अपने  कर्मचारियों  की  संख्या  नगण्य

 बतमान  संकेतों  के  अनुसार  यह  आशा  की  जाती  है  कि  ये

 नियम  अगले  दो  महीनों  में  अधिसूचित  कर  दिए  जाएंगे  ।

 2.  विद्युत  अधिनियम  1976  के  संशोधन  अधिनियम  के  द्वारा  विद्युत
 1948  (8  1976  1948  में  तथा  स्थापित  अन्तः  धारा  के

 oe ल्+1 यथा  5:  5  --  —o  की  क़म्माक  कम  जम
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 अनुसार  केन्द्र  सरकार  इस  अधिनियम  के  के
 प्रयोजनों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  नियम  बना
 अधिनियम  की  ख  की  उपधारा  (2)  यह  उपबन्ध
 करती  है  कि  विशिष्टतलथा  और  पृ  गामी  शक्ष्तियों  की  व्यापकता

 पर  प्रतिकल  प्रभाव  डाले  बिना  ऐसे  नियमों  में  निम्नलिखित
 सब  विषयों  या  उसमें  से  किसी  एक  विषय  के  लिए  उपन्यध  हो

 अर्थात्  :--

 प्राधिकरण  के  कृत्य  और  तथा  वह  रीति
 जिसमें  ऐसे  कृत्यों  ओर  कतेंब्यों  का  घारा  तीन  की
 उपधारा  (1)  के  अधीन  निष्पादन  और  पालन
 किया  जाएगा  ;

 घारा  3  की  उपधारा  ओर  उपधारा  (4७)
 के  अधीन  अध्यक्ष  ओर  प्राधिकरण  के  अन्य  सदस्यों
 की  सेवा  के  निवस्धन  और  शर्तें  अस्तर्गत
 सदस्यों  को  देय  फीस  तो  सम्मिलित  हैं  किन्तु
 प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  और  अन्य  पूर्णकालिक
 सदस्यों  को  देय  वेतन  भौर  भत्ते  नहीं  ;

 कोई  अन्य  विषय  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 विहित  किया  जाना  अतेक्षित  है  या  विहित  किया

 जाए  ।

 हम  शक्तियों  के  प्रयोग  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 1977  अधिसूथित  किए  गए  हैं  और  ये  नियम  मुख्यतः  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिक रण  को  समनुदेशित  अतिरिकक्न  कृत्यों  और  कर्तव्यों
 के  बारे  में  इसके  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 1977  कुछ  अभ्य  पहलुओं  के  बारे  में  भी  ज॑से  कि

 करण  की  सदस्यता  की  समाप्ति  और  प्राधिकरण  की  सदस्यता  से

 व्यागपत्र  घारा  निबंधनों  के  अनुसार  धारा

 3  की  उपधारा  के  अधीन  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष

 और  अन्य  सदस्यों  की  सेवा  के  निबन्धनों  और  शर्तों  को  शासित

 करने  वाले  कोई  पृथक  नियम  नहीं  बनाए  गए  यह  उल्लेख

 किया  जा  सकता  है  कि  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष

 तर  अन्य  पूर्णकालिक  सदस्यों  को  क्रमशः  भारत  सरकार  के

 सचिव  और  अपर  सचिव  को  पदेन  हैसियत  प्राप्त  है और  इस
 Le
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 3.  तटरक्षक  1978

 4.  कलकत्ता  धूमिगत  रेल
 और  अनुरक्षण  )

 अस्थायी  उपबन्ध
 1985
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 प्राधिकरण  को  भारत  सरकार  के  शक्ति  विभाग  का  एक  संग्लन

 कार्यालय  भी  घोषित  कर  दिया  गया  इसलिए  यह
 धारणा  की  गई  थी  कि  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  की
 सेवा  से  सम्बन्धित  सुसंगत  निबन्धन  और  शर्तें  सरकार  के  अधीन

 तदनुरूपी  पदों  के  लिए  सरकारी  नियमों  के  अनुरूप  ही  होंगी  ।

 कोई  अलग  नियम  नहीं  बनाए  गए  इस
 विषय  की  विधि  मन्त्रालय  से  परामर्श  करके  हाल  ही  में  पुनः
 समीक्षा  की  गई  है  और  विधि  मन्त्रालय  ने  यह  परामर्श  दिया  है
 कि  ऊपर  उल्लिखित  स्थिति  के  बावजूद  भी  अधिनियम  के

 सुसंगत  उपबन्धों  के  अधीन  इस  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  ही

 तदनुसार  अधिनियम  की  धारा  (2a),  सहपठित
 नियम  3  ओर  3  (4a)  के  अधीन  यथा  अपेक्षित  नियम
 बनामे  के  लिए  का  रंवाई  की  जा  रही  है  ।

 यह  भी  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  10  1987  के
 मौखिक  साक्ष्य  के  दोरान  सचिव  ने  राज्य  सभा  की
 अधीनस्थ  विधान  समिति  को  उपर्युक्त  स्थिति  से  अवगत  करा
 विया  था  ।

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  प्रभाषी  बनाने  के  प्रयोजन  के

 लिए  तट  रक्षक  मियम  को  छोड़कर  सभी
 नियम  तटरक्षक  1978  की  धारा  123  के  अधीन
 बना  लिए  गए  हैं  और  राजपत्र  में  अधिसूचित  कर  दिए  गए  हैं
 तटरक्षक  नियमों  का  प्रारूप  नोसेना  मुख्यालय
 तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  जैसे  अन्य  अद्धं  सैन्य  सेवा  बलों  के  साथ
 परामशे  के  पश्चात्  तैयार  किया  जाना  पग  भपेक्षित  यह
 आज्ञा  की  जाती  है  कि  तटरक्षक  नियमों  के

 प्राकृषण  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  का  कार्य  30
 1987  तक  पूरा  हो

 कलकत्ता  भूमिगत  रेल  ओर  अस्थायी
 उपबन्ध  1985  के  अधीन  ऐसे  सामान  के  आकार
 और  वजन  से  सम्बन्धित  जो  किसी  व्यक्त  के  द्वारा  भूमिगत  रेल
 में  ल ेजाया  जा  सके  और  भूमिगत  रेल  में  आपत्तिजनक  माल  ले
 जाने  आदि  से  सम्बन्धित  कतिपय  नियम  तब  तक  नहीं  बनाए
 जा  सकते  जब  तक  कि  कलकत्ता  की  भूमिगत  रेल  के  वास्तविक

 वाणिज्यिक  प्रचालन  में  और  अधिक  अनुभव  प्राप्त  नहीं

 जात ूसस
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 5.  रेल  सुरक्षा  बल

 1985

 अनकन-झपनननकुनन-+--न--क्रनननाना  था  वाजािजि3।६8हिफ

 हि

 ना  +  नाना  जयपपयययाः

 लिया  जाता  ।  कलकत्ता  की  यह  रेल  देश  में  अपने  किस्म  की
 पहली  रेल  नियमों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  इन्हें

 शीघ्र  ही  प्रकाशित  कर  दिए  जाने  की  आशा

 जहां  तक  रेल  सुरक्षा  बल  1985  के

 अधीन  नियमों  का  सम्बन्ध  इन  नियमों  को  बनाने  में  हुए
 बिलम्ब  के  कारण  निम्नलिखित

 (1)  रेल  सुरक्षा  बल  से  सम्बन्धित  नियम  अलग  से  अकेले  ही
 नहीं  बनाए  जा  सकते  क्योंकि  रेल  सुरक्षा  बल  का  रेल  के
 अन्य  विभागों  अर्थात्  वाणिज्य  और  प्रचालन
 विभागों  आदि  के  साथ  कृत्यकारी  सम्बन्ध  इस  कारये
 के  लिए  समंजक  प्रयास  अपेक्षित  हैं  और  अन्य  विभागों
 में  प्रवत्त  पद्धतियों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 विधि  मन्त्रालय  की  इस  सलाह  पर  कि  रेल  सुरक्षा  बल

 1966  की  कोई  कानूनी  बाध्यता  नहीं
 क्योंकि  सम्बन्धित  अधिनियम  ने  ऐसे  विनियम  बनाने  की

 कोई  शक्ति  प्रदान  नहीं  की  बह  विनिश्चय  किया

 गया  रेल  सुरक्षा  बल  के  लिए  नए  नियमों  में  पुराने
 विनियमों  के  अन्त्गंत  आने  वाले  अधिकार  पहलुओं  को

 भी  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 —

 बूंकि  रेल  सुरक्षा  बल  को  भारत  का  सशस्त्र  बल  घोषित

 किया  जा  भुका  है  अतः  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय

 औद्योगिक  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  बल  आदि

 जैसे  संघ  के  अन्य  सशस्त्र  बलों  के  नियमों  को  ध्यान  में

 रखते  नियम  बनाने  होंगे  और  इस  कायें  में  अन्य

 सशस्त्र  बलों  को  लागू  नियमों  की  विस्तुत  संवीक्षा  का

 कार्य  अंतर्वेलित  है  ।

 इस  काये  के  लिए  क्षेत्रीय  रेलों  के  द्वारा  व्यापक  समीक्षा

 भी  आवश्यक  है  और  केवल  ऐसी  समीक्षा  के  पश्चात्  ही

 नियम  बनाए  जा  सकते  हैं

 (५  —

 ये  प्रारूप  नियम  सरकार  के  विचाराधीन  विधीक्षा  के  कार्य

 में  गति  लाने  के  श्रौर  बिना  किसी  अतिरिक्त  के  इन्हें

 अधिसूचित  करने  के  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे
 रत
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 ,6.  प्रेस  परिषद्

 --

 25  1987

 a

 भारत  की  प्रेस  परिषद्  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  को

 शासित  करने  वाले  विनियमों  जिन्हें  प्रस  परिषद्

 1978  (1978  का  37)  के  अधीन  अधिसूचित  किया

 जाना  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  शेष  प्रारूप

 विभियम  15  1982  को  अनुमोदन  के  लिए  परिषद्

 द्वारा  सश्कार  को  भेजे  गए  विभिन््त  मन्त्रालयों/विभागों  से

 व्यापक  परामर्श  के  पश्चात्  अनुमोदित  बिनियम

 परिषद्  को  राजपत्र  में  अधिसूचना  के  लिए  तारीख  8  अक्तूबर

 1984  को  भेज  दिए  गए  ऐसा  करने  के  परिषद्

 ने  अनेक  प्रश्न  उठाए  हैं  जिनकी  समीक्षा  विधि  मन्त्रालय  तथा

 अन्य  सम्बद्ध  मन्त्रालयों  के  साथ  परामर्श  करके  की  जा  रही  है

 और  एक  बार  फिर  तारीख  27  1986  को  परिषद्  को

 इन्हें  अधिसूचित  करने  की  सलाह  दी  गई  इसके  पश्चात

 भी  परिषद्  ने  हनके  बारे  में  फिर  से
 वापस  निर्देश  किया  है  ।

 संक्षेप  क्रपने  कार्यालय  में  पद  सूृजित  करने  और  ठन

 पदों  के  लिए  वेतनमान  विहित  करने  के  बारे  में  अनियन्त्रित

 शक्तियों  की  मांग  कर  रही  है  जो  कि  अधिनियम  की  स्कीम  के

 प्रतिब्ूल  इससे  पूर्व  भी  मन्त्रालय  द्वारा  परिषद  को  सुझाव

 दिए  जाने  पर  भी  कि  सर्वप्रथम  उसे  सरकार  द्वारा  अनुमोदित

 विधियम  अधिसूचित  कर  देने  चाहिए  और  तत्पश्चात्  विभियम

 विशेष  में  संशोधन  की  मांग  करनी  यह  सुझाव  परिषद

 को  ठीक  नहीं  लगा  इन  विनियमों  के  बनाने  की  प्रक्रिया

 काफी  आगे  बढ़  चुकी  है  और  विधि  मन््त्रालय  से  इन  प्रश्नों  का

 शीघ्र  हल  निकालने  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों  का

 एक  अधिवेशन  आयोजित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 है  ।

 अध्डसान  और  निकोबार  होप  समूह  में  सरकारी  निर्माण  कार्य  की  संज्रो
 के  लिए  पराण्शंदाताओं  की  नियुक्ति

 2837.  भरी  मनोरंजन  मक्त  :  क्या  गृह  सर  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अण्डमान  और  निकोबार  होपसमूह  की  सरकार  ने  अण्हमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सभी  सरकार  निर्माण  कार्यों  के  लिए  परामशंदाता  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  है

 तथा  उक्त  परामर्शंदाता  से  मंजूरी  मिलने  तक  सभी  सरकारी  निर्माण  कार्य  रोक  दिए  गए  हैं  ;  और

 यह़ि  तो  तत्सम्बन्धी  शर्तों  का  ब्योरा  क्या
 है

 और  परामशंदाता  को  शुल्क  के  रूप  में

 प्रतिवर्ष  कितना  धन  देना  पड़ेगा  ?
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 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  चिस्तामणि  और  जी
 श्रीमान  ।  द्वीपसमूह्  विकास  प्राधिकरण  के  निर्णय  के  अनुसार  30  लाख  रुपए  या  उससे  अधिक  की  लागत
 वाले  भवनों  के  डिजाइन  आदि  के  लिए  और  दो  मंजिल  से  अधिक  ऊंचे  भवनों  के  लिए  भी  विशेषज्ञ  दल
 से  परामर्श  करना  होता  ऐसी  परियोजना  जिसका  निर्माण  का  पहले  ही  शुरू  किया  जा  चुका  के
 किसी  कारय  को  रोका  नहीं  गया  विश्तीय  देयताएं  परामर्श  के  लिए  विशेषज्ञ  दल  को  भेजे  गए
 भार  पर  निर्भर  होंगी  ।

 अबर  श्रणी  लिपिक  के  पदों  के  लिए  कमंचारी  खयम  आयोग  द्वारा  बर्ण  1986  में
 आयोजित  परीक्षा  के  आधार  पर  चुने  गए  तमिलनाड़

 के  उम्मीववारों  को  नियुक्तित

 2838.  श्रीमती  वंजयन्ती  माला  बाली  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  आयोजित  1986  में  अवर  श्रेणी  लिपिक  की

 परीक्षा  में  श्रेणी  के  लिए  उत्तीर्ण  हुए  तमिलनाडु  के  सफल  उम्मीदवारों  को  श्रेणी  और
 के  अन्तगंत  आने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  कार्यालयों  में  रिक्त  पदों  पर  नियुक्ति  आदेश

 जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौਂ

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बीरेम  सिह  :  से

 वर्ष  1986  में  ली  गई  परीक्षा  में  तमिलनाडु  से  300  उम्मीदवारों  ने  अवर  श्रेणी  लिपिकों
 के

 श्रेणी  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  बहुंता  प्राप्त  की  इनमें  से  55  उम्मीदवार  विज्ञापन  में
 निर्धारित  पात्रता  के  मामवण्ड  पूरा  करते  थ ेऔर  इंसलिए  श्रेणी  पदों  के  लिए  नामित  कर  दिए
 गए  थे  |  शेष  245  उम्मीदवारों  से  कहा  गया  था  कि  वे  पश्चिमी  तया  उत्तरी  क्षेत्रों  के  स्थानों  क ेलिए
 जहां  रिक्तियां  विद्यमान  थी  अपनी  वरीयता  उनके  द्वारा  निर्दिष्ट  की  गई  वरीयताओं  के  अनुसार
 उन्हें  नामित  कर  दिया  गया

 कलपाक्कम  परमाण  अनुसंधान  केसर  के  निकट  प्रदूषण

 2839५.  भीमतो  बंजयग्ती  माला  बाली  :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कलपाक्कम  स्थित  इन्दिरा  गांधी

 माल  अनुसंघात  केन्द्र  क ेनिकट  हाल  ही  में  कुछ  लोगों  पर  रेडियो-घर्मिता  निकलने  अथवः  समुद्री  क्षेत्रों
 में  विषेले  रासायनिक  अपशिष्टों  के  कारण  प्रदूषण  का  असर  हुआ  है  ;  और

 यदि  हां,.तो  क्यप्र  केन्द्र  ने  अपशिष्ट  पदार्थों  को  फेंकने  और  परिणामस्वरूप
 वायु  तथा  समुद्री  जल  के  प्रदूषण  प्रसार  से  पूर्व  उनका  उपचार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रा -
 सलिकी  और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  और  इस  केन्द्र
 के  सभी  ओर  के  पर्यावरण  से  लिए  गए  जल  तथा  वनः्पतियों  के  नभूनों  की  जांच  पर्यावरण
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 सर्वेक्षण  प्रयोगशाला  में  1975  से  की  जाती  रही  पर्यावरण  में  तथा  केन्द्र  स ेबाहर  निकलने  वाले
 पदार्षों  में  रेडियोघर्मिता  की  मात्रा  में  कोई  भी  मापने  योग्य  वृद्धि  नहीं  पाई  गई  है  ।

 सिचााई  का  विकास  करने  के  लिए  धाटियों  को  जोड़ना

 2840.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल  संसाधन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे

 क्या  सिंचाई  का  विकास  करने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  घाटियों  को  जोड़ने  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  :

 यदि  तो  घाटियों  को  जोड़ने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्प्नी  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 और  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  जिसमें  नदियों  को  परर्१र  जोड़ने  तथा  भण्डारणों  के  निर्माण

 से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को अधिशेष  जल  के  अन्तरण  की  परिकल्पना  की  गई  तेयार  किया  गया

 प्रेकष्य  के  दो  घटक  अर्थात  (1)  हिमालय  नदियों  का  विकास  तथा  (1)  प्रायद्वीपीय  नदियों  का  विकास
 तथा  इस  प्रयोजन  हेतु  सरकार  द्वारा  गठित  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  दूसरे  घटक  के  अध्ययन
 को  हाथ  में  लिया

 प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक  के  किए  जा  रहे  अध्ययन  में  उड़ीसा  के  सम्पर्क  भी  शामिल

 किए  गए  हैं  ।

 पुलिस  हिरासत  में  मुस्यु

 2841.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  गृह  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  गत  12  महीनों  के  दोरान  पुलिस  की  हिरासत  में  कितने  ब्यक्षितियों  की  मृत्यु

 हुई  ;

 क्या  ऐसे  सभी  मामलों  में  विभागीय  अथवा  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  के  आदेश  दिए  गए  थे  ;

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  ;

 जांच  में  दोषी  पाए  गए  पुलिस  कर्मियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 और

 (४)  कितने  पुलिस  कर्मियों  के  विरुद्ध  जांच  की  कायंवाही  चल  रही  है  और  जांचों  को  शीघ्रता

 से  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहू  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  पौ०  चिदमस्वरम्

 मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 जांच  पूरी  होने  के  बाद  निष्कर्ष

 और  (2).  प्रारम्भिक  जांच  के  आध्षार  पर  एक  2  उप+निरीक्षक  तथा  4

 कान्स्टेबलों  को  निलम्बित  किया  गया

 118



 4  1909  लिखित  उत्तर
 नल

 तदर्थ  नियुक्ितयों  के  बारे  में  उच्चतम  स्यायालय  का  निर्भ य

 2842.  आओ  कसला  प्रसाद  क्या  प्रधान  मस्त्री  तदर्थ  नियुक्तियों  के  बारे  में  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  6  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संब्या  9281  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इसे  सभी  सरकारी  कार्यालयों  में  एक  नीति  के  रूप  में  लाग  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 हु

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपसंस्त्री  धोरेग  सिह  :  श्री  नरेन्द्र

 चड्ढा  बनाम  भारत  संघ  के  मामले  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक  11  1986  के  अपने
 निर्णय  में  यह  सामान्य  निदेश  नहीं  दिया  है  कि  यह  निर्णय  तदर्थ  नियुक्ति  जो  बाद  में  नियमित  नियुक्ति
 हो  जाती  के  सभी  मामलों  में  लागू  किया  जाना  अतः  उक्त  निर्णय  में  दिए  गए  लाभों  को
 सभी  सरकारी  कार्यालयों  में  एक  सामान्य  नीति  के  रूप  में  मंजूर  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  से  आए  लोगों  को  मांगे

 2843.  भी  श्रीहरि  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुलिस  ते  हाल  ही  में  उनके  निवास  के  बाहर  पंजाब  से  आए  कुछ  लोगों  को
 बितर  करने  के  लिए  आंसू  गैस  के  गोले  फैंके  थे  ;  ओर

 यदि  तो  इन  लोगों  की  मुख्य  मांगे  क्या  हैं  और  उत  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की
 है  ?

 गुह  सरजालय  में  राज्य  मन्त्री  चिस्तास्रणि  :  और  आप्रवासियों  के
 एक  ग्रुप  को  तितर-बितर  करने  के  लिए  पुलिस ने  केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  के  निवास  के  बाहर  5-9-1987  को
 तब  अश्रु-गैस  का  प्रयोग  जब  वे  दंगाई  हो  गए  और  उन्होंने  अवरोधों  को  तोड़  अश्रु-गेस
 का  प्रयोग  तभी  किया  गया  जब  बार-बार  चेतावनी  देने  का  कोई  असर  नहीं  हुआ  ।

 उनकी  मुख्य  मांगों  में  पंजाब  से  आए  आप्रवासियों  को  वास्तविक  आप्रवासी  घोषित
 उनके  शिविरों  में  मासिक  भत्ते  की नियमित  अदायगी  बेहतर  सफाई  और  अन्य  नागरिक  सुविधाएं
 इत्यादि  की  व्यवस्था  करना  सम्मिलित

 विल्ली  प्रक्षासन  के  अनुसार  पंजाब  सरकार से  प्राप्त  सत्यापन  रिपोर्ट  के  आधार  पर  ही  वे  यह
 घोषित  करते  हैं  कि  क्या  कोई  अप्रवासी  परिवास  वास्तविक  है  अथवा  नहीं  ।  चूंकि  विभिन्न  शिबिरों  में

 बड़ी  मात्रा  में  नकदी  ले  जाना  सुरक्षित  नहीं  है  भुगतान  तीस  हजारी  न््थायालय  शाह॒दरा
 पटियाला  हाऊस  न्यायालय  और  एस ०  डी०  एम०  के  न्यायालय  में  किया  जाता  सरकारी
 शिविरों  में  रह  रहे  आप्रवासियों  को  पर्याप्त  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जा  रही

 विदेशों  से  घन  प्राप्त  करते  थाले  संगठन

 2844.  भ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  गृह  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1986  में  गैर-सरकारी  संगठनों  को  विदेशी  अंशदान  के  रूप  में  लगभग  434
 करोड़  रुपये  की  धनराशि  प्राप्त  हुई  थी  और  इसमें  से  लगभग  40  करोड़  रुपए  की  धनराशि  ऐसे  शीर्षों कि  फिक्स
 के  अन्तगंत  प्राप्त  की  गई  जो  सरकार  द्वारा  स्वीक्ृत  सूची  के  27  शीर्षों  में  से किसी  के  भी  अन्तगंत

 नहीं  आते  हैं  ;
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 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  तथ्य  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सूची  के  शीर्ष  कौन  से  हैं  और  उन  संगठनों  के  नाम  क्या  जिन्होंने
 इन  शीर्षों  से  भिन्न  शीर्षों  के  अन्तगंत  विदेशों  से  घन  प्राप्त  किया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गृह  सम्त्वालय  में  राज्य
 सन्त्री  पो०  :  से  18-8-1987  को  विभिन्न  संगठनों  द्वारा  वर्ष  1986
 के  दो  रान  विदेशी  अभिदाय  के  रूप  में  लगभग  434  करोड़  रुपए  भ्राप्त  करने  की  सूचना  दी  गई
 सरकार  ने  ऐसे  23  प्रकार  के  मुख्य  प्रयोजनों  का  पता  लगाया  है  जिनके  लिए  विभिन्न  संगठमों  द्वारा
 अधिकांश  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  किया  जता  इस  प्रकार  के  उद्देश्यों  की  श्रेभी  की  सूची  विवरण  के
 रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 40  करोड़  रुपए  की  राशि  (1986  में  नहीं  बल्कि  1984  के  दौरान  विभिन्न  संगठनों  द्वारा
 प्राप्त  253  करोड़  रुपए  में  संगठनों  द्वारा  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए  प्राप्त  की  गई  थी  जो  वर्णित
 से  भिन्न  कोई  अन्य  प्रयोजनਂ  को  श्रेणी  अर्थात्  अन्तिम  श्रेणी  में  आते

 विनिदिष्ट  श्रयोजनों  के  लिए  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  के  साभों  और  उनकी  ॥॒
 राशियों  की  अत्यधिक  संख्या  होने  क ेकारण  इसको  सभा  पटल  पर  रखना  सम्भव  त

 विवरण

 प्रारृप  वि०आ०  9

 8

 चार्ट  एकाउप्डेंट  द्वारा  दिए  जाने  बाला  प्रमाण  पत्र

 मैंने|हमने  का  नाम  और  पूरा  पता  जिसके  अन्तर्गत  राज्य  और  पिम  कोड  भी  है  और
 यदि  रजिस्ट्रीकृत  सोसाइटी  है  तो  उसका  रजिस्ट्रीकृत  संख्यांक  और  रजिस्ट्रीकरण  का  राज्य  भी  क े०

 को  समाप्त  होने  वाले  कलेंडर  वर्ष  के  लेखाओं  की  संपरीक्षा  की  है  और  यह  प्रमाणित

 किया  जाता  है  कि  संपरीक्षित  लेखाओं  के  अनुसार  :--

 (i)  198  वर्ष  के  आरम्भ  में  अग्रनीत  विदेशी  अभिदाय  था  ।

 (7)  क्लैंडर  वर्ष  198  के  दौरान  संगम  ने'*“रुपए  का|के  समतुल्य  विदेशी  अभिदांय

 प्राप्त  किया  ।

 (ii)  वर्ष  198  की  समाप्ति  पर  संगम  के  पश्चात  अनुपयोजित  विदेशी  अभिदाय

 अवशेष '  था  ।

 (४५)  वर्ष  के  दौरान  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए''“रुपए  की/के  समतुल्य  राशि  के

 विदेशी  अभिदाय  का  उपयोजन  किया  गया  है  :--
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 क्र०  सं०  विदेशी  अभिदाय  का  उपलभ्य  कुल  रकम  उपयोजित  अतिशेष
 प्रयोजन  के  लिए  —--——

 ——_—_—

 किया  गया  पूर्व  अतिशेष  चालू  प्राप्तियां

 3  हु  $  6

 अग्नि  मंदिर

 बोदध
 अन्य

 मद  पर  निशान

 (iii)  घधामिक  प्चों
 और  अन्य  धाभिक

 (५)  निम्नलिखित  का

 निर्माण/विस्तार

 गुरु  -
 अग्नि

 मस्जिद

 (8)
 बौद्ध  (8)  अन्य

 मंद  पर
 निशान

 वृद्ध  ओर
 निशक्तों  के  लिए

 सहायता
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 &  ८ 3 4 5  #औऋ&ऋख
 2  4  उससे  6

 सेमीनार  और
 वेशन

 उपदेशकों/पण्डितों  की
 धाभिक  शिक्षा

 (4०)  घामिक  है  स
 5)  ;  समारोह

 (४)  घामिक  से  भिन्न

 समारोह

 कात्रावासां  का  नमाण
 और  रख-रखाव  -

 विद्यालयों|महाविद्यालयों
 है१ह  है  है  $  ७  ७  आओ  ७  खा

 कृषि  सम्बन्धी  कार्य

 पशुधन

 (5५)  ग्राम  विकास

 तकनीकी  शिक्षा

 (5५५४)  अनुसंधान

 वृत्तियां  और

 वृत्तियां

 वृत्तिक  प्रशिक्षण

 (55)  स्वास्थ्य  सेवा  जोर
 परिवा  हि  नियोजन

 प्राकृतिक  विपदाओं  के

 लिए  सहायता

 दंगा  पीड़ितों  की

 सहायता

 (55४)  ऊपर  वर्णित  से  भिन्न

 कोई  अन्य  प्रयोजन

 योग  :.

 (2)  प्रमाणित  किया  जाता  है  कि  संगम  के  विदेशी  अभिदायों  के  लेले  ओर  उससे  सम्बन्धित
 अभिलेख  विदेशी  अभिदाय  के  नियम  रीति से  के  साथ  पठित  विदेशी

 अभिदाय की धारा में विनिर्दिष्ट रीति से रखे गए
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 (3)  ऊपर  दी  गई  जानकारी  मेरी/हमारी  जांच  के  अनुसार  सही

 चार्ट्ड  एकाउंटेंट के  हस्ताक्षर

 आसध्र  प्रदेश  के  मल्लीपहली  बस  डिपो  से  रेडियोधर्मोी  पंसिल  का  शो  जाना

 2845.  भी  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  नलगोण्डा  जिले  में  मल्लीपलली  बस  डिपो  से  एक  उच्च  रेडियोधर्मी
 ईरेडियम  पेंसिल  खो  गई  है  ;

 क्या  हैदराबाद  में  परमाणु  इंधन  कम्पलेक्स  से  सम्बन्धित  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  पेंसिल  के
 खोने  के  बारे  में  छानबीन  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्गौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परभाण

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  एक  कम
 शक्ति  की  रेडियोधर्मी  इरेडियम  जो  एक  प्राइवेट  कम्पनी  की  के  गुम  होने  की  सूचन

 1986  में  मिली  थी  ।

 और  न्यूक्लियर  इंघन  सिम्मश्र  के  विशेषज्ञ  विकिरण  का  पता  लगाने  वाले  उपकरण
 लेकर  सम्बन्धित  स्थल  तथा  उसके  आस-पास के  क्षेत्रों  में  इस  घटना  की  जांच  के  लिए  पहुंच  गये
 जांच  से  पता  लगा  कि  वह  पेंसिल  सीसे  के  पात्र  में  तथा  क्योंकि  उसफी  रेडियोघमिता  पहले  ही  क्षीण

 हो  चुकी  थी  ओर  रेडियोमिता  की  मात्रा  केवल  0.25  क्यूरी  अतः  वह  पेंसिल  कोई  हानि  नहीं  पहुंचा
 सकती  थी  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  जाली  पहुचाम-पत्र

 2846.  भ्री  पी०  एस०  सईद  :

 भी  विष्णु  मोदी  :

 थोधरो  राम

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  कुछ  ऐसे  तस्कर  पकड़े  गए  हैं  जो  अपनी  अपराधी  गतिविधियों  के  लिए
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के जाली  पहचान-पत्रों  का  उपयोग  करते  थे  ;

 यदि  तो  मामले  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 तस्करों  की  कार्य-प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  :  हां  ।

 *  और  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  जाली  पहचान  प्र  रखने  वाले  तस्करों  से  प्राप्त
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 सूत्रों  के  आधार  पर  बिहार  के  जिला  गौड़ा  के  एक  संलामत  उल्लाह  अंसारी  उफे  कादरी  के  घर  की
 तलाशी  ली  गई  जिसमें  खाली  रबड़  की  मुहरें  आदि  जैसे  अभिशंसी  दस्तावेज/वस्तुएं  बरामद  की
 गई  ।  जांच  से  यह  पता  चला  कि  उक्त  अभियुक्त  निषिद्ध  स्वापकों  सहित  सऊदी  अरब

 की  यात्रा  करने  की  योजना  बना  रहे  थे  और  अपनी  इन  गतिविधियां  की  छिपाने  के  लिए  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  क ेजाली  पहचान  पत्रों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  तथापि  ये  जाली  कार्ड  आकार  अथवा

 दोनों  ही  दृष्टियों  से  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  पहचान  पत्रों  की  हुबहू  नकल  नहीं  थे  ।

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  में  हाल  ही  में  परतदार  पहचान  पत्र  बनाए  गए  हैं
 जिनकी  नकल  तैयार  करने  या  जालसाजी  करने  में  कठिनाई  होगी  ।

 गत  छः  महीनों  में  केग्द्रोप  जांच  ब्यूरो  हारा  भारे  गए  छापे

 2847.  भरी  पी०  एस  सईद  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सप्रस्त  भारत  में  क्त  छः  महीनों  के दोरान  मलत  तरीकों  से  धन  जमा  करने  बाले  सरकारी
 अधिकारियों  को  पकड़ने  के  लिए  केर्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ह्वारा  कितने  छापे  मारे  गए  ;  और

 इने  छापों  के  दौरान  बरामद  सम्पत्ति  और  घन  का  ब्योरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्रौ  पी०  :  पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  भर्थात्  1-5-87  से  31-10-87

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरी  नें  इस  अवधि  में  चलाए  गए  चार  विशेष  अभियानों  के  अनुसरण  में  13
 सरकारी  कर्मचारियों  के  रिहायशी|कार्यालय  परिसरों  की  31  तलाशियां  ली  थी  ।

 निम्नलिखित  चल|अचल  परिसम्पत्तियों  का  पता  चला

 चल  परिसम्फलियां  33.72  लाख  रुफ्ये

 अचल  परिसम्पत्तियां  72.65  लाख  रुपये

 पर  किए  गए  कार्य  का  परिणाम

 2848.  भी  पौ०  एम०  सईद  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाभा  ०रमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  क ेनिदेशक  ने  पर  किए  गए  कायें  के

 कुछ  सकारात्मक  परिणाम  प्राप्त  होने  का  संकेत  दिया  है  ;

 यदि  तो  उससे  क्या  लाभ  मिलने  की  सम्भावना  है  ;

 क्या  रिएक्टर  अभी  भी  कार्य  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  भावी  अनुमानित  जीवन  काल  कितना  है  ?

 बिल्लान  ओर  प्रौक्षोपिको  सन्जालय  में  राज्य  मन्जी  तथा  महासागर  बरमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  (6)  हां  ।

 ये  मशीनें  उच्च  रेडियोध्मिता  वाले  क्षेत्रों  में  काम  में  लाने  के लिए  उफ्योगी
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 हां  ।

 ध्रुव  रिएक्टर  का  सामाम्य  का्यंकाल  लगभग  235  वर्ष  प्रचालन  तथा
 रक्षण  की  अच्छी  प्रक्ि  याएं  अपनाकर  यह  कार्यकाल  बढ़ाया  जा  सकता  है

 दिल्ली  में  हुए  दंगों  के  पी  डितों  को  राहत

 2849.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुरानी  दिल्ली  में  हाल  ही  में  हुए  दंगों  से  प्रभावित  परिवारों  को  राहुत
 देने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  समत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चिन्तामणि  :  ओर  जी

 श्रीमान्  ।  दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  प्रत्येक  मृतक  के  निकट  सम्बन्धी  को  20,000  रुपए  की

 दर  से  और  गम्भीर  रूप  से  घायल  प्रत्येक  ब्यक्ति  को  2,500  रुपए  दिए

 संयुक्त  राज्य  असरीका  से  अत्याधुनिक  इलेक्ट्रॉतिक  उपकरण

 2850.  भ्री  एस०  एम०

 भी  जी०  एस०  बसवराज  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  अत्याधुनिक  उपकरण  सप्लाई  करने  का

 रोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  महासागर  परमाण्
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  अन्तरिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जाएगी  तथा  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाए

 संयुक्त  उत्तम  के  क्षेत्र  में  भारत-सोबियत  सहयोग

 2851.  भरी  एस०  एम०  गुरह्ी  :

 थी  जो  ०  एस०  बसवराज  :

 खल्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  सोवियत  संघ  ने  विज्ञान और  तकनीक के  क्षेत्र  में  कोई  संयुक्त  उद्यम

 भारम्भ  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएया  ;  और
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 इन  उद्यमों  से  दोनों  देशों  को  किस  सीमा  तक  लाभ  होगा  ?

 विज्ञान  और  प्रोशोगिकी  मन्त्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  जी
 प्रधानमन्त्री  क ेसोवियत  संघ  के  दौरे  के  दौरान  3  1987  को  मास्को  में  भारत  गणराज्य  और

 सोबियत  समाजवादी  गणराज्य  संघ  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  के  एक  समेकित
 वधि  कार्यक्रम  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।

 इस  कार्यक्रम  में  दोनों  देशों  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  दीर्घाबधि  सहयोग
 2000  का  प्रावधान  है  ।  इस  कार्यक्रम  क ेतीन  आधारभूत  अवयव  (i)  विज्ञान  और

 गिकी  के  सीमान्त  विषयों  से  सम्बन्धित  थास्ट  क्षेत्रों  में  (ii)  विज्ञान  के  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में  मूल
 अनुसंधान  में  सहयोग  तथा  (iii)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  भावी  सहयोग  के  लिए  अन्य  क्षेत्रों  का  पता
 लगाना  ।

 थारट  क्षेत्र  (i)  जैव-प्रौद्योगिकी  तथा  प्रतिरक्षा  (ii)  सामग्री  विज्ञान  और

 (iii)  लेजर  विज्ञान  और  (iv)  (५)  अन्तरिक्ष  विज्ञान  और

 सिक्रोट्रॉन  विकिरण  (५४)  जल  पूर्वेक्षण  तथा  (५॥)  कम्प्यूटर  ओर  इलेक्ट्रानिकी  ।

 दोनों  पक्ष  गणित  सेद्धान्तिक  और  अनुप्रयुक्त  रेडियोभौतिकी
 ओर  ताराभौतिकी  ;  पारिस्थितकी  और  रसायन  विज्ञान  और  जैविकी  में  मूल  अनुसंधान  में

 अपने  मौजूदा  सहयोग  को  जारी  रखने  तथा  ओर  उसे  बढ़ाने  के  लिए  भी  सहमत  हो  गए

 इसके  दोनों  पक्ष  भावी  सहयोग  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  अन्य  सम्भव
 जैसे  उच्च  वोल्टता  ट्रांसमिशन  और  का  पता  लगाने  के  लिए  सहमत  हो  गए  ।

 यह  कार्येक्रम  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकी  विदों  के  एक-दूसरे  के  देशों  के  दौरों  अवधि  के

 दोरे  पर  परिवार  ;  संयुक्त  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सहयोगात्मक  वैज्ञानिक  केन्द्रों  और

 दलों  के  सुजन  ;  द्विपक्षीय  संगोष्ठियों  के  आयोजन  ;  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  सूचना  के  आदान-प्रदान

 तथा  सामान्य  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  के  परिणामों  के  बंटवारे  के  जरिए  कार्यान्वित  किया

 जाएगा  ।

 इस  काये  क्रम  के  कार्यान्वयन  और  समन्वय  के  लिए  दोनों  पक्ष  एक  भारत-सोबियत  संयुक्त
 षद  स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  एक  अविरल  राष्ट्रीय  नीति
 तेय!र  करने  तथा  समग्र  समन्वय  के  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  का  गठन
 किया  गया  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  सोवियत  पक्ष  की  ओर
 से  यू०  एस०  एम०  आर०  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  राज्य  समिति  इस  कार्यक्रम  का  समन्वय  कर

 रही

 यह  समग्र  कार्य  क्रम सन्  2000  तक  चलेगा  और  पारस्परिक  सहमति  से  इसे  आगे  बढ़ाया
 जा  सकता  है  ।  अलग-अलग  गतिविधियों  की  अवधि  निर्धारित  समय-सारणी  और  उनके  निष्पादन  समय
 पर  आधारित  होगी  ।

 आशा  है  कि  भारत  और  सोवियत  संघ  को  अभिनिर्धारित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  के  जरिये
 वैज्ञानिक  ज्ञान  में  होने  बाली  वृद्धि  तथा  नई  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  से  लाभ
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 स्वतरजता  सेनानियों  के  पेर्शन  के  सा  मले

 2852.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेन्शन  स्वीकृति  के  1979  तक  के  अनेक  दावों  को  सरकार
 द्वारा  इस  आधार  पर  रद  कर  दिया  गया  था  कि  उनकी  वाधिक  आय  5000  रुपये  से  अधिक  है  ;

 क्या  पेंशन  स्वीकृत  करने  की  योजना  1980  में  उदार  बना  दी  गई  थी  और  आय  की  सीमा
 समाप्त  कर  दी  गई  थी  ;

 क्या  पहले  रहू  किए  गए  मामलों  की  पुनः  जांच  की  गई  थी  और  पेस्शन  स्वीकृत  कर  दी  गई

 यदि  हां  तो  1979  तक  आय  की  सीमा  के  आधार  पर  कितने  मामले  रहुकिए  गए  थे  और
 योजना  के  उदार  बनाए  जाने  के  बाद  इनमें  से  कितने  मामलों  में  पेन्शन  स्वीकृत  की  गई  ;

 ()  क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  बिलासपुर  के  कुछ  दाबेदार  इस  श्रेणी  के  हैं  जिनके  दावे  निरन्तर
 प्रयास  करने  के  बावजूद  अभी  तक  स्वीकृत  नहीं  किए  गए  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  उनके  मामलों  भैं  अभी  तक  पेन्शन  स्वीकृत  न

 किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इन  मामलों  को  कब  तक  निपटाए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मम्त्रालय  सें  राज्य  मन््त्री  चिन्तामणि  :  से  स्वतन्त्रता  सेनानी

 पेन्शन  1972  के  अधीन  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेन्शन  दी  गई  थी  जिन्होंने  योजना  के

 अन्तगंत  पात्रता  शर्तें  पूरी  की  थीं  लेकिन  जिनकी  वारधषिक  आय  5,000  रुपये  स ेअधिक  न  योजना
 को  उदार  बनाया  गया  और  इसका  नाम  बदलकर  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  1980  रखा

 गया  तथा  1-8-1980  से  आय  सीमा  को  समाप्त  कर  दिया  इस  तथ्य  का  विस्तृत  प्रचार  किया

 गया  और  पात्र  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से नए  आवेदन  मांगे  गए  ।  नई  योजना  के  अन्तगंत  आवेदन  करने

 वाले  व्यक्तियों  को  पेन्शन  दी  गई  यदि  उतकी  यातनाएं  योजना  की  पात्रता  शर्तों  के  अनुरूप  सिद्ध

 ऐसे  व्यक्तियों  का  कोई  अलग  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  जिनके  मामले  1972  की  योजना  के  तहत  आय

 सीमा  के  कारण  पहले  अस्वीकृत  कर  दिए  गए  थे  और  जिनको  1980  की  योजना  के  तहत  बाद  में  पेंशन

 दे  दी  गई

 राम  जस्मभूमि  तथा  बाबरी  सस्जिद  का  मामला

 2853.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराह्वर  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राम  जन्म-भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  के  मामले  का  समाधान  करने
 के  बारे  में  कोई  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य

 स्त्री  पी०  :  ओर  मामले  का  हल  निकालने  के  लिए  इस  मामले  की  जांच

 हेतु  27  1987  को  मानव  वित्त  तथा  सुरक्षा  मन्त्रालयों  के  मल्त्रियों  का

 एक  दल  गठित  किया  गया  दल  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।
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 हा  डसफ४:सअमफसअसफसफअकसकअअक्उसफ  कस

 भू-जल  के  सम्धन्ध  में  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  की  सिफारिश

 2854.  भी  कालासाहिब  विसे  याठिल  :  क्या  शल  संसाधन  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उच्चाधिकार  प्राप्त  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  विकास  परिषद  ने  सूखा  प्रवण  क्षेत्री  में  भू
 जल  संसाधनों  के  उचित  विकास  की  सिफारिश  की  है  ओर  सूखे  के  स्थायी  हुल  निकालने  और  उससे

 सुरक्षा  के लिए  सूखा  राहत  कार्यों  पर  बल  दिया  है  ;  और

 (er)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 बस्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  राम

 बिवास  और  दल  द्वारा  तेयार  की  गई  राष्ट्रीय  जल  नीति  जिसको  राष्ट्रीय
 जल  संसाधन  परिषद  ने  कुछ  के  साथ  स्वीकार  किया  कहा  गया  है  :

 सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  को  मृदा-आद्रेता  संरक्षण  जल  शायता  वाष्पीकरण

 हानियों  को  न्यूनतम  भूजल  क्षमता  विकास  और  व्यवहाय॑  तथा

 युक्त  हो  अधिशेष  क्षेत्रों  से  सतही  जल  के  अन्तरण  के  माध्यम  से  सूखा-सम्बद्ध
 समस्याओं  कै  प्रति  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  की  असुरक्षा  कम  की  जानी
 वनरोपण  तथा  विकास  के  अन्य  तरीके  जिन्हें  जल  की  कम  जरूरत  होती  को

 प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  जल  संसाघन  विकास  परियोजनाओं  की  आयोजना

 में  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  सूखे  से

 प्रभावित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  वास्ते  शुरू  किए  गए  राहत-कार्य  विशेष

 रूप  से  सूखा  सह्ाकरण  के  लिए  होने  चाहिएं  ।

 इलेक्ट्रालिक  उपकरणों  का  निर्यात

 2855.  भी  के  ०  राममृति  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  में  दक्षिण  ताइवान  ओर  सिंगापुर  का  दोरा  करने  के

 करने  कम्पोनेन्ट  इंडस्ट्रीज  एसोसिएशन  द्वारा  भेजे  गए  प्रतिनिधिमण्डल  की  रिपोर्ट  में

 क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;  और

 भारत  से  इन  देशों  को  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  के  निर्यात  की  अच्छी  सम्भावनाओं  का

 लाभ  उठाने  के  लिए  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अन््तंरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के  ०  आर०  :  इलेक्ट्रोंनिक

 संघटक-पुर्जा  उद्योग  संघ  के  जिस  शिष्टमण्डल  ने  1986  में  सुदूर  पूर्व  देशों  का
 दौरा  किया  उसकी  सिफारिशें  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :

 1.  यद्यपि  इलेक्ट्रामिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  पहले  ही  लाइसेन्स  मुक्त  कर  दिया
 गया  तथापि  परियोजनाओं  को  क्रियान्कित  करने  की  कुछ  कार्य  बिधियों  कारगर
 बनाने  की  जरूरत  है  ताकि  पंजीकरण  की  तारीख  से  6  महींने  के  अन्दर  उत्पादन  शुरू
 हो  सके  ।
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 2.  वर्तमान  इकाइयों  को  अपने-अपने  संयंत्रों  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहित

 >

 किया  जाना  आवश्यक  मशीनरी  पर  लगने  बाला  55  प्रतिशत  का  बतंमान
 आयात  शुल्क  एक  बाधा  सिद्ध  हो  रही  इलेक्ट्रानिक  संघटक--पुर्जा  उद्योग  के
 मामले  में  आधुनिकीकरण  के  लिए  पूंजीगत  वस्तुओं  पर  आयात  शुल्क  25  प्रतिशत
 होना  इलेक्ट्रानिक  संघटक  पुर्जा  उद्योग  को  25  प्रतिशत  की  दर  से  दी
 जाने  वाली  परियोजना  विषयक  आयातों  की  सुविधा  दी  जाती  रहनी  बाहिए  ।

 .  ने  अनेक  गई  वस्तुओं  को  खुले  सामान्य  लाइसेन्स  में  शामिल  करते  की
 पहले  ही  सिफारिश  की  है  ताकि  देश  में  जो  पूंजीगत  वस्तुएं  नहीं  बनाई  जातीं  उनके

 लिए  आयात  लाहइसेन्स  प्राप्त  करने  की  औपचारिकताओं  में  कोई  समय  व्यथे  न  चला

 जाए  ।

 कच्ची  सामग्रियों  तथा  पुर्जों  पर  लगने  वाले  आयात  शुल्क  का  एक  ढांचा  सरकार  ने

 तैयार  कर  लिया  है  तथा  दिनांक  16  1986  को  इस  आशय  की  एक  अधि  -

 सूचना  भी  जारी  कर  दी  गई  है  जिसमें  कुछ  कच्ची  सामग्रियों  को  30  प्रतिशत  पर

 तथा  छोटे-छोटे  पुर्जों  को  45  प्रतिशत  पर  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई

 किस्तु  इस  सूची  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  तथा  इसमें  और  ऐसी  कच्ची  सामग्रियों
 ओर  कलपुर्जों  को शामिल  किया  जाना  चाहिए  जिन  पर  अभी  भी  250  प्रतिशत  की

 ऊंची  दर  पर  शुल्क  अदा  करना  पड़ता  है  |  खुले  सामान्य  लाइसेन्स  की  सूथी  में

 शामिल  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  द्वारा  संघटक-पुर्जा  उद्योग  के  लिए  ऐसी  कच्ची

 सामग्रियों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  जारी  रखा  जाना  चाहिए  जिनका  विनिर्माण

 स्वदेश  में  नहीं  होता  है  ताकि  उत्पादन  में  किसी  प्रकार  की  रुकावट  न

 निर्यात  प्रोत्साहन  :  निर्यात  के  लिए  किए  जाने  वाले  उत्पादन  को  तेज  करने  के  उद्देश्य  से

 मान  निर्यात-प्रोत्साहनों  की  समीक्षा  करने  की  जरूरत  है,जो  भाज  की  आवश्यकताओं  की  तुलना  में

 काफी  कम  है|

 5  सभी  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुजों  के  लिए  सम्पूर्ण  उद्योग  की  प्रति  अदायगी  की  दर

 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 स्वदेशी  उद्योग  को  जिन  वाधाओं  का  सामना  करके  काय॑  करना  पड़ता  है  उन्हें  ध्यान

 में  रखते  हुए  15%  की  वतंमान  क्षतिपूर्ति  सहायता  बहुत  कम  है  ।  हम  25%  की

 उच्चतर  दर  पर  नकद  क्षतिपूर्ति  सहायता  का  सुझात्र  देते  हैं  ।

 जहाँ  तक  हवाई  माल-भाड़ा  का  सम्बन्ध  स्वदेशी  उद्योग  को  शधुदूर  पूर्व  के  देशों  के

 अपने  प्रतिस्पधियों  की  तुलना  में  काफी  अलाभ  परिस्थितियों  का  सामना  करना

 पड़ता  है  ।  ने  सरकार  के  समक्ष  पहले  ही  इस  आशय  का  आवेदन  प्रस्तुत

 किया  है  कि  निर्यात  के  लिए  हवाई  जहाज  द्वारा  जो  सामान  भेजे  जाते  हैं  उन  पर

 20  ०  प्रति  किलोग्राम  से  अधिक  दर  से  प्रभार  न  लिया

 इलेक्ट्रॉनिक  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने
 के

 लिए  सरकार  द्वारा  अनेक  वित्तीय  तथा  तन््य

 संवर्धनात्मक  उपाय  किए  गए  इनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  नीचे  दिए  अनुसार
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 1.  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  लिए  15%  नकद  क्षतिपूर्ति  सहायता  निर्धारित  की  गई

 उन्हें  निर्यात  के  जहाज  परयन्त  निःशुल्क  मूल्य  के  20%  को  दर  से  संपूर्ति  लाइसेन्स  भी
 प्राप्त  करने  का  हक

 2.  निम्नलिखित  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जों  के  मामले  में  सम्पूर्ण  उद्योग  के  लिए  प्रति
 अदायगी  शुल्क  की  दरें  निर्धारित  की  गई  हैं

 (i)  दूरवीक्षण  एरियल

 (४)  टागल  स्विचें

 (iii)  ढलवां  मिश्रधातु  के  स्थायी  चुम्बक

 (iv)  परिवतंनशील  गैंग  कंढेंसर

 (५)  मध्यवर्ती  आवकत्ति  ट्रांसफामंर

 20  इंची  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूब

 14  इंची  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूब

 (viii)  कार्बन  फिल्म  प्रतिरोधक  (1/4  तथा  1/2

 (9)  एल्यूमीनियम  विद्युत  अपघटनी  संधारित्र  किया

 (x)  अल्यूमीनियम  विद्युत  अपषटनी  संघारित्र  टेप  न  किया  हुआ

 रजत  अश्नक  संधारित्र

 सरकार  महत्वपूर्ण  उत्पादों  का  पता  लगाने  की  नीति  भी  अपना  रही  है  तथा  निर्यात  की  क्षमता

 रखने  बाली  कम्पनियों  के  साथ  निरन्तर  रूप  से  बातचीत  कर  रही  है  ताकि  उन्हें  अधिक  मात्रा  में  निर्यात

 करने  में  सहायता  प्रदान  की  जा  सके  ।

 बेरोजगारों  को  संख्या  में  वृद्ध

 2856.  भी  पी०  पेंचालंया  :  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 इस  समय  बेरोजगारों  की  संझ्या  में  किस  दर  से  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 क्या  सरकार  बेरोजगारों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजमा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मरजालय  में  राज्य  सन्त्री
 :  वर्ष  1983  के  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  अद्यतन  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण  के

 आंशिक  और  अनन्तिम  परिणामों  के  आघार  1985  में  अर्थात  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 प्रारम्भ  में  बेरोजगारी  का  बेकलाग5-+के  आयु  वर्ग  के  लिए  9.20  मिलियन
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 आंका  गया  सातवीं  योजना  की  अवधि  श्रमिक  बल  में  होने  वाली  39.38  मिलियन  की  निवल

 वृद्धि  की  तुलना  40.36  मिलियन  मानक  व्यक्ति  वर्ष  क ेबराबर  अतिरिक्त  रोजगार  के  सुजन  की
 सम्भावना  इसका  अर्थ  यह  है  कि  लगभग  श्रमिक  बल  में  2.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  होने  वाली

 वृद्धि  की  तुलना  रोजगार  में  4  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 और  सातवीं  योजना  की  विकास  सम्बन्धी  कार्यनीति  का  केन्द्रीय  तत्व  उत्पादक
 रोजगार  के  अवसरों  का  सृजन  करना  क्षेत्रकीय  निवेशों  के  जिनसे  रोजगार  के  अवसरों
 का  बिस्तार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  और  कम  बेरोजगारी  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए
 तीन  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  कायं  क्रम  अर्थात  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन
 गार  गारंटी  कार्यक्रम  तथा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  चल  रहे  जिनमें  मरीबी  की  रेखा  से  तीचे
 रह  रहे  लोगों  के  लिए  विशेष  जोर  दिया  गया  है  ।  इसके  दो  ओर  स्क्रीमें  हैं  अर्थात्  शिक्षित
 बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वतः  रोजगार  प्रदान  कराने  की  स्कीम  तथा  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वतः
 रोजगार  कार्यक्रम  ।

 प्रधान  मम्त्रो  हारा  पाकिस्तान  की  सदृभावना  यात्रा

 2857.  भरी  भानिक  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  सन्त्री  द्वारा  निकट  भविष्य  में  पाकिस्तान  की  सद्भावना  यात्रा  किये  जाने  की
 कोई  योजना  और

 यदि  तो  कब

 विदेश  सरजालय  में  राज्य  मस्त्री  के०  सटवर  जी

 प्रश्न  ही  नहीं

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  उत्घान  के  लिए  खर्च
 की  गई  धनराशि

 2858.  प्रो०  चस्रभानु  देवो  :  क्या  कल्याण  भमनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुसूचिन  जाति  और

 सूचित  जनजाति  के  लोगों  के  उत्थान  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  विचार  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  को
 वृत्तियां  देने  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 कल्याण  सन््त्रालय  में  उपसन्त्रो  गिरिधर  :  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सूचित  जनजातियों  के  कल्याण  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  संचालित
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  कम्पोनेंट  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  यह

 परिव्यय अनुसूचित जातियों के विशेष कम्पोर्नेंट प्लान की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए आवंटित 930.00 करोड़ रुपये तथा आदिवासी उपयोजना हेतु 756.00 करोड़ रपये के अतिरिक्त



 खिखित  उत्तर  25

 सूचना  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीस  वर्षों  के  दोरान  अनुसाचत  जाति  गैं/अनुसू  चित बत  जनजातियों  को

 छात्रवत्तियों  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  केम्द्रीय  सहायता  वर्शानि  बाला  विवरण

 रुपयों

 क़रण्सं०  योजना  का  नाम  जोड़  5  1025.28  1168.12

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  3988.00  _  -

 2.  अस्वच्छ  धथ्यवसायों  में  लगे  व्यक्षितयों  के  भारत
 बच्चों  के  लिए  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवत्तियां  38.36  25.28  प्रत्येक

 जोड़  4026.36  निजी कोष से करती
 कक  -  न्नन  -  +-  -  नी  वी सन  बन

 |.  मंट्रिकोत्तर  छात्रवत्तियों  की  स्कीम  की  वित्तपोषण  भारत  सरकार  प्रत्येक
 योजना  विश्ष  पोषण  राज्य  सरकार  अपने  निजी  कोष  से  करती  के  अन्त
 तक  हुए  खर्च  की  प्रतिबद्ध  राशि  के  अतिरिक्त  वित्त  प्रतिशत  आधार  पर  किया  जाता

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  प्रतिबद्ध  व्यय  88.53  करोड़  रुपये

 2.  अस्वच्छ  व्यवसायों  में  लगे  व्यक्तियों  के  बच्चों  दी  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तियों की  स्कीम
 अन्तर्गत  प्रतिबद्ध  मात्रा  के अतिरिक्त  व्यय  का  वित्त  पोषण  केर्द्व  तथा  राज्य  सरकारों
 के  बीच  50:50  आधार  एर  किया  जाता  छठी  योजना  के  अन्त  तक  प्रतिबद्ध
 व्यय  लाख  रुपये

 ]
 आन्ध  प्रदेश  की  योजनाओं  को  केरत्रीय  सरकार  की  स्वीकृति

 285५.  श्री  बी०  शोसनाड्रीश्दर  राव  :  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  श्री  राम  सागर  चरण  -  मोडीकुना  पालम  थागु और
 वरदेंराजस्वामी  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इन  योजनाओं  फरो  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन योजनाओं को किस तारीख तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ? वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मस्त्री तथा जल संसाधन सन्त्रालय के राज्य मम्त्री रास निबास : से बरदा राजा स्वामी परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाओं पर टिप्पणियों उनकी अनुपालना हेतु आन्कष प्रदेश सरकार को भेज दी गई है ।



 ,
 4  1909  लिखित  उत्तर

 स्वयं-सेवी  संगठनों  हारा  आप-ध्यय  सम्बन्धी  विवरणियां  भरा  जाना

 2860.  भी  बी०  शोमनाड्रोश्वर  राव  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  2705  स्वयं-सेवी  संगठनों  ने  अपनी  आय-व्यय  सम्बन्धी  विवरणियां
 नहीं  भरी  और

 (@)  यदि  तो  स्वयं-सेवी  संगठनों  द्वारा  धनराशि  के  उपयोग  पर  प्रभावी  रूप  से  निगरानी
 रखने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  भ्त्री
 पी०  लि  और  2705  संगठन  ऐसे  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1985  के  दौरान  कोई

 भी  आय-व्यय  सम्बन्धी  विवरण  नहीं  भरे  थे  ।  आय-व्यय  विवरण  भेजने  के  लिए  उन्हें  पत्रों  द्वारा  निर्देश
 भी  जारी  किए  गए  थे  ।  उक्त  पत्रों  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  यदि  संगठन  ने  कोई  भी  विदेशी  अभिदाय
 प्राप्त  महीं  किया  तो  भी  उसे  शून्य  रिपोर्ट  भेजनी  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  अभिदाय
 के  उपयोग  पर  नजर  रखने  के  लिए  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  के  अनुसार  प्राप्तकर्तता
 संगठनों  को  अध॑  वाधिक  आधार  पर  विदेशी  अभिदाय  की  प्राप्ति  की  सूचना  देना  तथा  वार्षिक  लेखों  को
 घाटड  लेखाकार  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  करके  इस  मन्त्रालय  को  प्रस्तुत  करना  अनिवायं

 दिल्ली  में  पुलिस  प्रणालो  का  आधुनिकोकरण

 2861.  भरी  रामस्वरूप  राम  :  कया  गृह  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  समय-समय  पर  हो  रहे  आतंकवादी  हमलों  का  मुकाबला  क  रने  में  पुलिस
 को  समय  बनाने  हेतु  पुलिस  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  गृह  मन्जालय  में  राज्य
 मम्त्री  पो०  चिदस्थ  :  और  दिल्ली  में  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  से  निपटने  के

 लिए  दिल्ली  पुलिस  नियंत्रण  क ेलिए  104  अतिरिक्त  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  जीपें  और  310  मोटर
 किलों  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  हाल  ही  में  25  और  पुलिस  12  और  पुलिस  सब  डिथवीजन  और

 3  और  पुलिस  जिले  स्थापित  करने  की  रबीकृति  भी  दी  गई  इन  स्वीकृतियों  में  लगभग  ।2  हजार
 और  पदों  का  सृजन  करना  और  दिल्ली  पुलिस  के  लिए  लगभग  668  और  वाहनों  का  खरीदना  सम्मिलित

 हैं  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  व्यय  को  5  करोड़  रुपए  तक  प्रतिबन्धित  किया  गया

 दिल्ली  पुलिस  ने  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  मजबूत  अवरिधकों  और  स्वचालित  हथियारों
 तथा  वायरलैस  सैटों  से  सज्जित  काभिकों  की  100  टुकड़ियां  तैनात  की  आतंकवादियों  से  निपटने

 के  लिए  एक  संचानात्मक  कक्ष  पहले  ही  स्थापित  कर  दिया  गया  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  १२

 नजर  रखने  के  fag  पड़ौसी  राज्यों  के  प्राधिकारियों  और  आसूचना  एजेंसियों  के  साथ  नियमित  समन्वय

 बैठकें  की  जाती  दिल्ली  पुलिस  के  कार्मिकों  को  आधुनिक  हथियारों  के  प्रयोग  में  भी  प्रशिक्षित  किया

 गया  द्दै  और  गोलोबारी  का  नियमित  अभ्यास  किया  जाता  है  ।

 133
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 बर्ष  1988-89  के  लिए  संसाधनों में  कटोती

 2862.  डा०  बो०  एल०  शंलेश  :  क्या  योजना  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1988-89  की  योजना  के  लिए  संसाधनों  में  कटोती  किए  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  कटौती  किए  जाने  का  अनुमान  है  ;

 चालू  योजना  अवधि  की  समाप्ति  के  व  के  दोरान  इसका  चालू  योजना  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ;  और

 इससे  उत्पादन  हुई  स्थिति  का  किस  प्रकार  सामना  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  सन््त्रालय  में  राज्य  भनन्त्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  में  राज्य  प्रम्त्री

 सुख  :  चालू  वर्ष  के  संसाधनों  की  पुनरीक्षा  बाधिक  1988-89  के
 संसाधनों  के  मूल्यांकन  सम्बन्धी  विचार-विमर्श  अगले  वर्ष  के  बजटीय  अभ्यास  के  भाग  के  रूप  इस
 समय  किए  जा

 रहे  जिनके  अगले  2-3  महीनों  तक  जारी  रहने  की  संभावना  जो  अन्तिम  स्थिति
 वह  वर्ष  1988-89  के  केन्द्रीय  तथा  राज्य  के  बजटों  में  परिलक्षित  वाधिक  योजना

 1988-89  के  लिए  संसाधनों  की  कमी  के  बारे  में  कुछ  कहना  अभी  सम4-पू्व

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ईसाई  धर्म  को  अपनाने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  से  प्राप्त  अध्यावेदन

 2863.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियनम  :  क्या  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ईसाई  धर्म  को  अपनाने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  के  संगठनों
 से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  को  प्राप्त  संवैधानिक  संरक्षण
 उन्हें  भी  प्रदान  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  हां  ।  कुछ  अभ्यावेवन  प्राप्त
 हुए

 संविधान  अनुसूचित  जातियां  1950  के  अथवा  सिख  घधममं  से
 भिन्न  धर्म  अपनाने  वाला  कोई  भी  व्यक्तित  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  नहीं  माना  इसे  देखते

 अनुसूचित  जातियों  से  ईसाई  बने  व्यक्तियों  अनुसूचित  जातियों  को  स्वीकाय॑  संवैधानिक  संरक्षण
 देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 बिल्ली  वबकक्फ  थोर्ड  का  कार्यक  रण

 2864.  श्री  मोहम्मद  भहफूज  अलो  सां  :  क्या  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वक्फ  बोड़  के  कार्यंकरण  की  कभी  जांच  की  गई



 4  1909  लिखित  उत्तर
 5

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कल्याण  संत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेख  कुमारी  :  जी  ऐसा  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  239  की  घारा  (1)  के  वकफ  1954  के
 अधीन  राज्य  सरकार  की  दिल्ली  प्रशासन  को  प्रदत्त  की  गई

 समान  सिबिल  संहिता

 2865.  भरी  सेयव  शहाबुद्दीन  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  समान  सिविल  संहिता  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार
 कर  लिया  गया  है  ;

 विधेयक  का  प्रारूप  तेयार  करने  में  जिन  संगठनों  तथा  संस्थाओं  से  परामश  लिया  गया
 ओर  जिनके  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  प्रारूप  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ;  और

 क्या  इस  विधेयक  को  चालू  सत्र  में  पुनःस्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विधि  और  ग्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच  ०  आर०  :  से  सरकार
 एक  समान  सिविल  संहिता  बनाए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  सरकार  की  राय  है  कि  ऐसा
 विधान  लाए  जाने  के  लिए  आवश्यक  वातावरण  पृवपिक्षित  विधेयक  के  प्रारूपण  के  सम्बन्ध  में  अभी
 तक  किसी  संगठन  या  संस्था  से  विचार-विमर्श  नहीं  किया  गया  तथापि  जब  भी  आवश्यकता
 सम्बन्धित  संगठनों  ओर  संस्थाभों  से  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ।

 अर्ंसैनिक  बलों  में  अल्पसंख्यकों  का  प्रतिनिधित्व

 2866.  भरी  सैयद  शाहबुह्दीत  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  अद्धसैनिक  बलों  में  अल्पसंब्यकों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  प्रधान  मन्त्री
 के  निर्देश  को  क्रियान्वित  करने  के  उद्देश्य  से  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  को  आवश्यक  प्रशासनिक  निर्देश  जारी
 किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  प्रधान  मन्त्री  के  निर्देश  जारी  होने  के  बाद  केन्द्रीय  अ  रक्षी  पुलिस
 सीमा  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  और  अन्य  केन्द्रीय  अद्धेसेनिक  बलों  में  अल्पसंख्यकों
 के  अनुपात  में  वृद्धि  हुई  ओर

 983  से  1987  की  अवधि  के  दौरान  जबानों  के  स्तर  पर  हुई  प्रतिशत
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  भीमान्  ।

 और  इन  बलों  में  भर्ती  को  व्यापक  बनाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  इनके
 गठन  में  समाज  के  सभी  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  फिर  भी  इन  अद्धं  सेनिक  बलों  में  की  गई  भर्ती  के

 समुदायवार  ब्यौरों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  करना  विवेकपूर्ण  नहीं  समझा  जाता  क्योंकि  ऐसा  कदम
 उठाने  से  सम्बन्धित  बलों  में  विधघटनकारों  भावनाएं  उत्पन्न  होने  की  सम्भावना

 विभिमन  एजेंसियों  के  कब्जे  में  वक्फ  सम्पत्तियां

 2867.  श्री  संयद  शाहबुद्दीत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  वक्फ  सम्पत्तियों  सरकारी  अथवा  अर्द्धं  सरकारी  एजेंसियों  या  राज्य  सरकारों  के
 विभागों  के  कब्जे  में  पड़ी  हुई  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  था  तथा  उन्हें  इन
 सम्पत्तियों  को  खाली  करने  अथवा  वक्फ  अधिकारियों  को  इनके  उचित  बाजार  मूल्य  का  भुगतान  करने

 की  सलाह  दी  गई  है  ;

 क्या  अभी  तक  कब्जे  में  पड़ी  इन  सम्पत्तियों  का  हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  सम्पत्तियों  की  सूची  का  राज्यवार-भ्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  मामले  पर  कार्यवाही  करने
 का  विचार

 कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  भंत्री  राजेरा  कुमारी  :  हां  ।

 राज्य  सरकारों  से  अनु रोध  किया  गया  है  कि  वे  ऐसे  मामलों  का  निपटान  निम्न
 लिखित  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  करें  :-.

 (1)  जहां  सम्भव  वक्फ  सम्पत्ति  को  खाली  करके  सम्बन्धित  वक्फ  बोर्ड  को  सौंप  दी
 जाए  ।

 (2)  जहां  जमीनों  पर  बेशकीमती  इमारतें  बना  ली  गई  और  उन्हें  खाली  करना
 व्यवहार्य  नहीं  वहां  राज्य  सरकारों  को  प्रीमियम  के  तौर  पर  बाजार  दर  की  एक
 मुश्तराशि  अदा  करके  वक्क  बोर्डों  के  साथ  स्थायी  पट्टे  तय  करने  या

 (3)  इसके  विकल्प  यदि  भूमि  वक्फ  बोड्डों  के  सीधे  प्रबन्ध  में  हो  तो  राज्य  सरका

 जमीनों  का  उचित  बाजार  भाव  उन्हें  जिससे  जमीन  पर  से  वक्फ  बोडों  के

 हक  समाप्त  हो  जाएंगे  या  वकफ  बोर्डों  की  रजामन्दी  से  सम्बन्धित  मुतबल्लियों  से
 आवश्यक  त्याग  प्रलेख  प्राप्त  करे  ।

 और  नहीं  ।  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  राज्य  सरकारों  ने

 कारंवाई  शुरू  की

 136



 4  1909  लिखित  उत्तर

 (2)  सभी  राज्य
 सरकारों

 के  साथ  इस  मामले पर  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा

 बहरों  के  सुनने  में  सहायता  देने  वाले  यंत्र

 2868.  भी  बो०  तुलसी  राम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  :

 क्या
 देश  में  हाल  ही  में  कुछ  व्यक्तियों  के  कानों  में  एक  इलैक्ट्रोनिक  यंत्र  लगाया  गया  है

 ताकि वे  सुन  सके  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऐसे  यंत्र  की  अमुमानित  लागत  कितनी  है  ;  और

 ऐसा  यंत्र  कब  तक  आम  प्रयोग  में  आने  लगेगा  और  आगामी  वर्षों  में  इससे  बहरों  को
 किसी  सीमा  तक  सहायता  मिल  सकेगी  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  संत्री  राजेसा  कुमारी  बाज  ैयी  )  :  से  किसी
 सरकारी  अस्पताल  या  सरकारी  संस्था  में  ऐसे  यंत्र  नहीं  लगाये  गए  एक  निजी  संस्था  में  कुछ  प्रयोग
 किए  गए  परन्तु  अभी  तक  कोई  स्थाई  परिणाम  उपलब्ध  नहीं  हैं  भौर  न  ही  ऐसे  यंत्रों  का सावंजनिक

 उपयोग  के  लिए  निर्माण  किया  गया  है  ।

 झारखंड  आंवोलन

 2869.  डा०  बो०  ११०  शेलेश  :

 श्रीमती  सुमति  उशांव  :

 क्या  गह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झारखंड  राज्य  के  लिए  किए  जा  रहे  आन्दोलन  में  तेजी  आ  रही  है  ;

 कया  यह  नई  उत्तेजना  झारखंढ  क्षेत्र  पें  होने  वाले  संघर्ष  को  सूचक  है  जहां  कुछ  सरक।रो
 क्षेत्र  के सबसे  बड़े  उपक्रम  स्थित  और

 यदि  तो  सरकार  का  स्थिति  को  किसी  प्रकार  शान्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 पी०  चिदस्थ  :  से  हाल  को  घटनाओं  से  झारखंड  आन्दोलन  के  नेताओं  की  बढ़ी  हुई
 गतिविधियों  का  संकेत  मिलता  राज्य  सरकार से  क्षेत्र  की उचित  शिकायतों  को  दूर  करने  के  उपायों
 समेत  उचित  उपाय  करने  के  लिए  कहा  गया

 विदेशी  वाणिम्यक  ऋण  प्राप्त  करने  की  सम्भाध्यता

 2870.  भी  यशबन््त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  परि  पोजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  विदेशी  वाणिज्यक  ऋण  प्राप्त  करने

 की  सम्भाव्यता  का  अध्ययन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  निष्करष  प्राप्त  हुए  ;  और
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 EEE  योजना

 क्या  चालू  योजना  में  इस  ज्लोत  से  ऋण  प्राप्त  करने  का  बिचार  है  ?

 घोजता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  का्मक्षम  कार्मास्वथयन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुख
 :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 विदेशी  वाणिज्यक  ऋणों  को  चालू  योजना  में  समग्र  आवश्यकताओं  के  वित्त  पोषण  के  एक
 स्रोत  के  रूप  में  समझा  गया  सरकार  विद्युत  परियोजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  इस
 प्रकार  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  सकती  जोकि  उस  सीमा  तक  इस  प्रकार  के  ऋण  देश  के  क्रेडिट
 स्टेंडिंग  से  सामंजस्य  रखने  वाली  शर्तों  पर  हों  भौर  एक  संतोषजनक  ढंग  से  परिपक्वता  की  लम्बी  अवधि
 के  साथ  अविलम्ब  किस्म  के  हों  ।

 केन  बहु-प्रयोजनीय  सिचाई  परियोजना  के  लिए  सर्वक्षण

 2771.  भ्रीमती  बिद्यावती  क्याजल  संसाधन  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हु
 किः

 कया  मध्य  प्रदेश  में  केन  बहु-प्रयोजनीय  सिंचाई  परियोजना के  लिए  सर्वेक्षण

 कराया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  कार्यान्वित  किए  जाने  पर  कितने  क्षेत्र  में  सिचाई  की  जा
 सकेगी  और  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  ;

 क्या  इस  परियोजना  के  स्थापित  करने  की  दिशा  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्वोरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मग्जी  तथा  जल  संसाधन  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राम  सिवास
 से  (४).  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तेवार  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  के  अनुसार  केन

 बहुप्रयोजनी  परियोजना  में  लगभग  3'2  लाख  हेक्टेयर  की  सिंच।ई  और  50  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन
 की  परिकल्पना  यह  परियोजना  राज्य  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।

 ]
 उच्च  स्थालालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  मासलों  का  कम्प्यूटरीकरण

 2872.  डा०  जी०  जिजय  राजा  क्या  थिनि  और  म्याय  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  जयपुर
 में  उच्च  न्यायालय  स्तर  की  एक  लोक  अदालत  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 र
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  कितने  मामलों  के  निपटाये  जाने  की  संभावना

 और
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 क्या  सरकार  मामलों  को  शीघ्र  मिपटाने  हेतु  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय
 में  मामलों  का  कम्प्यूटरीकरण  सुनिश्चित  करेगी  ;  यदि  तो  कब  तक  ?

 विधि  और  स्पाय  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एच०  आर०  भारद्वाज  उच्च
 लय  स्तर  पर  एक  लोक  अदालत  तारीख  7  1987  को  जयपुर  में  आपोजित  की  ग

 उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  लम्बित  27  मामले  निपटाए  गए  जिनमें  सत्रह  लाख  दो  हजार
 तीन  सौ  छियालीस  रुपये  प्रतिकर  के  रूप  में  दिए  गए

 भारत  फे  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायमूर्ति  श्री  पी०  एन०  भगवती  ने  सन्  1985  में  तत्कालीन
 विधि  और  न्याय  मस्त्री  को  एक  पत्र  भेजा  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मामलों  हछे  शीघ्र  निपटारे
 के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  मामलों  के  कम्प्यूटरीकरण  का  प्रस्ताव  किया  गया  इस  प्रस्ताव  की
 समीक्षा  की  गई  थी  और  उच्चतम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  को  सूचित  किया  गया  था  कि  उच्चतम
 लय  में  कम्प्यूटरों  के  लगाए  जाने  की  बाबत  वित्तीय  दृष्ठिकोण  से  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 राजिस्ट्री  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  कम्प्यूटर  तकनीक  आरम्भ  किए  जाने  की
 बाबत  वेट  समुचित  पद्धति  का  पता  उच्चतम  न्यायालय  कीं  रजिस्ट्री  कम्प्यूटर  तकनीकी  आरंध

 किए  जाने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  विभाग  के  परामर्श  से  इसकी  पद्धति  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रही  है  और

 इस  बारे  में  अभी  तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  कि  किस  प्रकार  का  हार्डवेयर  प्रयोग  किया

 जाए  ।  उच्च  न्यायालयों  में  कम्प्यूटरीकरण  की  बाबत  विनिश्यय  करना  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  का  काय॑

 है  ।  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  से  अनु  रोघ  किया  गया  है  कि  वे  उच्च  न्यायालयों  में  कम्प्यूटर
 तकनीक  आरम्भ  किए  जाने  की  बाबत  कदम  उठाएं  ।

 ँ

 अनुच्छेद  275  (1)  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रवेश  को  विशेष  केखत्रीय  सहायता

 2873.  श्री  अरविस्व  नेताम  :  क्या  कह्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनजातीय  उपयोजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  अतिरिक्त  अनुच्छेद  275

 (1)  के  अन्तगंत  अन्य  प्रयोजनों  के लिए  भी  धनराशि  मंजूर  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  5  से  अब  तक  प्रत्येक  वर्ष  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  घनराशि  दी
 गई  है  और  किस  प्रयोजना  के  लिए  दी  गई  ।

 क्या  यह  धनराशि  जनजातीय  उपयोजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  को  दी  गई  विशेष
 केन्द्रीय  सहायता  का  एक  भाग  है  ;

 क्या  अनुच्छेद  275  (1)  के  अन्तगंत  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  धनराशि  के  लिए  राज्य

 सरकार  द्वारा  25  प्रतिशत  योगदान  किया  जाना  अनिवार्य  है  और  यदि  तो  राज्य  सरकार  से  25
 प्रतिशत  के  अंशदान  की  शर्त  का  औचित्य  क्या  और

 (8)  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  अनिवायं  अंश  दास  करने  की  शर्त  को  समाप्त  करने  पर  केन्द्रीय
 सरकार  विचार  करेगी  ?

 कहयाण  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  और  हां  ।
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 ४४ए्शओ

 मंत्रालय  द्वारा  अनुमगैदित  की  जाते  वाली  विशिष्ट  योजनाओं  के  लि  ए  अनुच्चेद  2275  (1)  के

 प्रथम  परन्तुक  के  सहायक  अनुदान  के  रूप  में  राज्यों  को  20  करोड़  5०  की  राशि  दी  गई

 1984-85 5  से  मध्य  प्रदेश  को  दी  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 ओर  (३४).  वित्त  मन्त्रालय  से  इस  स्पष्टीकरण  के  बाद  कि  राज्यों  को  दिया  गया  ब्लाक

 अनुदान  धनराशि  का  एक  हिस्सा  25  प्रतिशत  अंशदान  की  शर्ते  समाप्त  कर  दी  गई

 विधरण

 1984-85  से  1987-88  तक  संविधान  के  अनुच्छेद  27
 सध्य  प्रदेश  सरकार  को  दो  गई  घनराशि

 भर  सं  कन्म  जा  »

 बा  ~

 बचे  योजना  दी  गई  घनराशि

 रु»

 1  2  3

 1984-85  ६  (1)  वन  प्रामों  का समेकित  विकास  595.52

 (2)  शिपिटंग  कृषकों  का  पुनर्वास  51.26

 1985-86  5-86  (1)  बन  प्रामों  का  विकास  50.00

 (2)  बस्तर  जिले  में  तामा  रीन्ड  का  प्रबन्ध  50.00

 (3)  बस्तर  जिले  में  लकड़ी  शिल्प  व  उत्पादन

 केन्द्र  0.50

 पहले  से  ही  अनुमोदित  विशिष्ट  योजनाओं

 अथवा  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  दिए  गए

 सुझाओं  के  अनुसार  बनाई  गई  योजनाओं  की

 लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  यथा  अनुपातिक
 आधार  पर  जारी  की  गई  घनराशि  321.03

 —  बी  पक

 1986-87  6-87  मुरैना  जिले  में  स्टाप  डैम  का  निर्माण  106.23

 पहले  से  ही  अनुमोदित  विशिष्ट  योजनाओं

 अथवा  कल्याण  मन््त्रालय  द्वारा  दिए  गए

 कम

 शक

 हे

 सुझावों  के  अनुसार  बनाई  गई  योजनाओं
 की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  यथा

 घनराशि  312.67
 SE

 ६1१10
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 1  पहले  से  ही  अनुमोदित  विशिष्ट  योजनाओं

 अथवा  कोई  अन्य  योजना  जिसका  सुझाव
 कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  आदिम  जातियों
 के  विकास  के  लिए  दिया

 गया  है  ।  446.59
 वन  तन न

 कुल
 नि  +-............ढ

 अनु  पूचित  जाति|अतु  जवज।तियों  के  विद्यार्थिपों  को  छात्रव॒त्ति  वेना

 2874.  भी  अरविद  मेतासम  :  क्या  कल्याण  भन्श्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 दरों  पर  मैट्रिक  के  उपरांत  छात्रवृत्ति  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  छात्रवासों  हें  रहने  वाले  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्ति  की  इस  राशि  से

 गुजारा  करने  में  परेशानी  होती  है  क्योंकि  छात्रवृत्ति  की  राशि  अपर्याप्त  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  मंद्रिक  उपरांत  छात्रवृत्ति  की  दरों  को  संशोधित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ओर  यदि  तो  कब  तक  ;

 क्या  छात्रावास  में  रहने  वाले  छात्रों  और  छात्राबासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  दी  जा  रही ”  इलाज
 छात्रवत्ति  की  राशि  की  दरें  समान  हैं  जबकि  शैक्षणिक  अवधि  के  दोरान  छात्रावास  में  रहने  वाले  छात्रों

 को  निवास  और  भोजन  पर  अधिक  पैसा  खर्च  करना  पड़ता  और

 (४)  क्या  सरकार  का  छात्रावास  में  रहने  वाले  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्ति  की  राशि

 की  दरों  को  छात्रावास  में  न  रहने  वाले  छात्रों  को  दी  जाने  बाली  छात्रवृत्ति  की  राशि  की  दरों  स ेअधिक

 रखने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  मस्त्रालय  में  उपमस्त्रो  गिरिधर  :  से  हां  ।  छात्रवृत्तियों
 की  दरों  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  लम्बित  है  परन्तु  किसी  समय  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा

 ).  अनुमोदित  छात्रवासों  में  रहने  वाले  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्ति  की  दरें  होस्टल और
 हे  न  न

 में
 ०

 ि में  न  रहने  वाले  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्ति  की  दरों
 से

 अधिक  है  ।

 ]

 2875.  भी  भीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन््त्री यह  बताने की  हपा  करेंगे

 बताने



 लिखित  उत्तर  25  1987
 .  ४  उद्योगों की  फैफझैऑ

 क्या  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  और  उद्योगों  की  स्थापना  से  विस्थापित  हुए
 व्यक्तियों  के  मामले  निपटाने  के  लिए  लोक  अदालतें  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मश्त्री  एच०  आर०  :  से  लोक
 अदालतें  कोई  भमियमित  रूप  से  गठित  न्यायालय  न  होकर  केबल  स्वैंच्छिक  अभिकरण  देश  के
 विभिन्न  भागों  में  समय-समय  पर  इनका  आयोजन  और  पयंवेक्षण  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह
 बोर्डों  द्वारा  किया  जाता  साधारणतया  लोक  अदालतों  के  समक्ष  लाए  जाने  वाले  मामले

 विवाह-विषयक  और  मोटर  दुषध॑टना  दावों  से  सम्बन्धित  होते  आंध्र  प्रदेश  राज्य  विधिक

 सहायता  और  सलाह  बोडे  का  प्रस्ताव  है  कि  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के लिए  अर्जित  की  जाने
 वाली  भूमि  के  लिए  प्रतिकर  का  परिनिर्धारण  करने  के  एक  लोक  अदालत  विशाखापत्तनम  में
 आयोजित  की  जाए  ।

 सातवीं  योजना  में  जनजातोय  उपयोज  ना|विशेष  संघटक  योज  ना  हेतु
 उड़ोसा  को  घमराशि  का  आवंटन

 2876.  भी  ओऔबल्लप्त  पा्णिग्रही  :  क्या  कल्याण  भस््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विशेष  संघटक  योजना  और  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के
 अन्तगंत  उड़ीसा  के  लिए  कुल  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  ;

 विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तगंत  और  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  अन्तर्गत  उड़ीसा को
 अब  तक  दी  गई  धनराशि  का  वर्षवार  ब्योरा  क्या  है  ;  भौर

 तत्सम्बस्घी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मम्त्रालय  की  राज्य  मन्त्र  राजेन्द्र  कुमारी  :  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  विशेष  संघटकफ  योजमा  तथा  बिशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  अन्तंगत  उड़ीसा  के  लिए  क्रमशः
 201.42  करोड़  रु०  और  33.65  करोड़  Go  की  घनराशि  आवंटित  की  गई

 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 वर्ष  विशेष  संघटक  योजना  परिव्यय  जारी  की  गई  विशेष
 कैन्द्रीय  सहायता

 2  3

 1980-81  15.09  3.59

 1981-82  28.62  5.29
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 1  2  3

 1982-83  2-8  3  11.57  4.80

 1983-84. 4.  27.25  5.45

 1984-85  5  31.81  5.76

 1985-86  पु  36.51  6.45

 1986-87  47.07  6.61

 1987-88  55.50  6.33

 )

 अम्तरिक्ष  में  शस्त्रों  की  होड़

 2877.  भी  झीकास्त  दस  नरसिहराज  बाडियर
 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सरकार  ने  अन्तरिक्ष  में  शस्त्रों  की  होड़  के  सम्बन्ध  में  क्या  रुख  अपनाया  है  ;

 भारत  ते  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  क्या  रुख  अपनाया  ओर

 तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  है  ?

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के  ० नटवर  :  से  भारत  ने  बाह्य  अन्तरिक्ष

 में  हथियारों  की  होड़  के  विस्तार  का  निरन्तर  विरोध  किया  है  और  इसका  यह  दृष्टिकोण  है  कि  अंतरिक्ष
 में  हथियार  छोड़ने  से  हथियारों  की  होड़  में  नई  ओर  खतरनाक  वृद्धि  इस  स्थिति  को  सभी  संगत

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  और  अम्यत्र  दोहराया  गया

 कर्माटक  में  समेकित  जनजातीय  विकास  परियोजनाएं

 2878.  भी  शीक्षास्त  दश्त  नरासह  राज  वाडियर  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  समेकित  जनजातीय  विकास  सम्बन्धी  कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 रही  हैं  ;

 राज्य  में  ये  परियोजनाएं  किस  वर्ष  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ;  और

 रोज्य  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  से  कितने  जनजातीय  परिवार

 लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपभस्त्री  गिरिधर  :  ओर  1974-75  974-75  से

 कर्णाटक  राज्य  में  5  समेकित  जनजातीय  विकास  परियोजनाएं  काम  कर  रही
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 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1985-86,  1986-87  और
 1987-88  के  दौरान  आध्िक  रूप  से  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  की  संड्या  निम्न
 प्रकार  है  :---

 बर्थ  परिवारों  की  संस्या

 1985-86  12145

 1986-87  6-87  10954

 1987-88  1994
 1987

 कर्माटक  में  अनुसूचित  जातियों  के  परिवारों  को  दो  गई  सहायता

 2879.  भी  भ्रीकांत  दस  नरसिह  राज  क्या  कल्याण  मस्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  सूत्र  के  अन्त्गंत  30  1987  तक  अनुसूचित
 जातियों  के  कितने  परिवारों  को आर्थिक  सहायता  प्रदान  की  गई  ;  और

 उन्हें  दी गई  आथिक  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  सें  उपसन््त्री  गिरिधर  :  पहले  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र
 को  20  सूत्री  कार्यक्रम  1986  के  सूत्र  के  अन्तगंत  लाया  गया  जिसे  |  1987  से

 लागू  किया  1  से  30  1987  तक  कर्नाटक  सरकार  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के

 अनुसार  आर्थिक  रूप  से  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जातियों  के  परिवारों  की  संडया  7148

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इन  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  को  दी

 गई  आर्थिक  सहायता  का  ब्यौरा  संल्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 अनुसूचित  जाति  परिवारों  को  आर्थिक  सहायता

 (९०  लाखों

 कार्य  क्रम  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा
 गेर-समेकित  ग्रामीण  विकास  कायेंक्रम
 पोजना  1987-88  के  अन्तगंत  प्रथम

 तिमाही  के  दौरान  व्यय

 2

 1.  भूमि  कृषि  बागवानी  तथा  भूमि  पर

 आधारित  अन्य  योजनाएं  72.43
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 2

 2.  लथधु  सिंचाई  ट्यूब  का  कुंआ  सिंचाई
 का  टैंक  8.90

 3.  ग्राम  हस्तकलाएं  रेशम  मधुमक्खी
 रस्सी  बनाना  इत्यादि  10.46

 4.  अभ्य  414.96

 कुल  506.75

 ना  मई  ओएऊ  ५  <  फसइफकफफसससक्नक्ऑकअउपफ सककफफस  ससईकसइकसस्न्स?सयऐिानत  5  सर

 कर्नाटक  में  कस्पा  छात्रावास

 2880.  भी  भीकास्त  दस  नरसिह  राज  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  इस  समय  कितने  कन्या  छात्रावास  हैं  और  जनजातीय  समुदायों  में  लड़कियों

 की  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कर्नाटक  में  कितने  कन्या  छात्रावास  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कर्नाटक  की  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  है  ;  ओर

 उक्त  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  की  लड़कियों  के  लिए  कस्या  छात्रावासों  के  निर्माण  में

 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कहयाण  मस्जालय  में  उपमस्त्री  गिरिघर  :  दो  होस्टल  काय॑  कर  रहे  हैं

 और  पांच  होस्टल  का  निर्माण  किया  जा  रहा
 ह॒

 1980-81  से  15.46  लाख  रुपए  आवंटित  किए  गए

 1985  तक  199  होस्टलों  का  निर्माण  किया  जा  चुका  1985-86  और

 1986-87  के  दौरान  अन्य  59  होस्टल  को  स्वीकृति  दी  गई

 त्रिपुरा  से  गेर-आदिवासी  लोगों  का  पलायन

 भरी  मोहम्मद  महफ्ज  अली  सख्यां  :  क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  त्रिपुरा  विद्रोहियों  द्वारा  हाल  में  बड़ी  सं्या  में  गैर-आदिवासी  लोगों  की

 हत्या  कर  अपभी  अवैध  गतिविधियों  को  तेज  करने  और  भारी  संख्या  में  गैर-आदिवासी  लोगों  को

 सुरक्षित  क्षेत्रों  में  पलायन  होने  की  जानकारी  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध में
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 ँएएछछ  क्र  “  —___—

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी  ०  :  ओर  लगभग  3  महीने  की  कुछ  शांति  के  बाद  टी०  एन०  वी०  ने

 1987  में  अपनी  हिसात्मक  गतिविधियां  बढ़ा  उन्होंने  4  हिसात्मक  घटनाएं  की  जिम्में
 30  व्यक्ति  मारे  टी०  एन०  वी०  द्वारा  हिंसा  करने  के  कारण  दूर-दराज  क्षेत्रों  में  रह  रहे
 आदिवासियों  के  सुरक्षित  स्थानों  पर  चले  जाने  के  कुछ  मामले  सूचित  किए  गए

 राज्य  प्राधिकारियों  क ेसाथ  समय-समय  पर  उम्रवादी  गतिविध्तियों  की  संवीक्षा  की  जाती
 राज्य  सरकारों  को  अर्द्ध-सेनिक  बल  दिए  गए  हैं  और  उउमग्रवादी  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए

 उनके  साथ  अयसूचना  रिपोर्टों  का  आदान-प्रदान  किया  जाता  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  सशक्षत्र
 बल  1958  तथा  गेर-कानूनी  गतिविधियां

 1967  के  उपबन्धों  का  उपयोग्र  किया  गया  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  उप्रवादियों  तथा
 उनके  सहयोगियों  से  निपटने  के  लिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  आतंकवादी  तथा  विधघटनकारी
 विधियां  1967  जैसे  अधिनियमों  के  अधीन  कड़ी  कारंबाई

 सेमिनल-प्लाज्मा  के  लिए  नान-सेल्यूलर  कम्पोनेन्ट  की  क्ोज

 2883.  डा०  टी०  कह्पना  देवो  :  क्या  प्रधान  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्टर  फार  सेल्यूलर  एण्ड  मोलेकुलर  ने-सेमिनल  प्लाज्मा  के  लिए
 सेल्यूलर  कम्पोनेल्ट  का  आविष्कार  किया  है  ;

 यदि  तो  इप्त  खोज  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  नान-सेल्यूलर  कम्पोनेस्ट  खोज  निकालने  के  लिये  कुछ  देशों  में  तेजी  से  का  हो  रहा

 है  ;

 यदि  तो  थे  कोन-कोन  से  देल्  हैं  ;

 क्या  इस  खोज  से  विश्व  में  इस  कम्पोनेन्ट  के  विषणन  हेतु  भारत  में  एक  बड़ा  उद्योग  स्थापित
 करने  का  आधार  बन  सकता

 क्या  यह  खोज  भारत  को  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  से  बचा  सकती  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विदेशी  प्रयोगशालाओं  द्वारा  भारतीय  आविष्कारों  की  थोरी पर
 नियंत्रण  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  ?

 बिक्लन  ओर  प्रोशोगिकी  मंज्ालथ  सें  राज्य  संजी  महासापर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  हां  ।

 सीमेल  में  सेल्पुलर  स्परमाटोजा  और  नात-सेल्यूलर  कम्पोनेन्ट  तथा  सेमिनल

 प्लाज्मा  होते  सेमिनल  प्लाज्मा  से  सेमिनल  प्लाज्मिन  नामक  एक  नईं  प्रोटीम  बिलगित  की  गई

 यह  एक  अद्वितीय  प्रोटीन  इसमें  कई  दिलचस्प  जैविक  क्रियाएं  होती  यह  एक  शक्तिशाली  सूक्ष्म
 जैव  विरोधी  कारक  है  तथा  मैमेलियन  स्परमाटोजा  की  निषेचन  क्षमता  और  गतिशीलता  को  रोकती

 हां  ।
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 बन
 यू०  एस०  ए०  और  यू०  के०

 और  मूलभूत  अनुसंधान  कार्य  के  वाणिज्यीकरण  से  पहले  पर्याप्त  अनुसंधान  और

 विकास  कार्य  की  आवश्यकता

 सरकार  प्रयोगशालाओं  को  उनके  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  के  अम्वेषणों  की  सुरक्षा  क ेलिए
 अन्य  देशों  में  पेटे्ट  फाइल  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करती

 आन  प्रदेश  में  समुद्री  तुफात  को  रोकने  के  उपाय

 2884.  डा०  टी०  कल्पना  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  प्रायः  आते  रहते  हैं  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आए  इन  तूफानों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  वर्ष  हुए  नुकसान  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  एहतियाती  कदम  उठाने  का  विचार

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  सहाससगर  परमाणु

 इलेक्ट्रालिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभाणों  में  राज्य  मन््त्री  (  क्रो  के०  आर०  :  औसतन

 प्रत्येक  वर्ष  एक  चक्रवाती  तूफान  का  आन्ध्र  प्रदेश  समुद्र  तट  पर  प्रभाव  पड़ता

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  चक्रवातों  और  उससे  हुई  क्षति  का  विवरण  नीचे दब

 दिया  गया

 तिथि  समुश्रतट  पर  भूस्खलन  के  स्थल  क्षति

 1984

 14  1984  श्री  हरिकोटा  जीवन

 चक्रवाती  पशुघधन की
 क्षतिग्रस्त  भवनों  की

 3,20,000

 1985

 12  1985  विशाखापत्तनम  के  जीवन

 नजदीक  फसल  और  सम्पत्ति  की
 ह

 लगभग  3  लाख

 14  1985  श्री  हरिकोटा  जीवन  हाति

 ु
 17  1985  मछलीपत्तनम  के  किसी  भरकर  क्षति  की  सूचना

 नजदीक  नहीं  मिली  थी

 1986

 शून्य
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 पहले  से  ही  लिए  जा  रहे  सुरक्षात्मक  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 हैदराबाद  स्थित  मौसम  विज्ञान  कार्यालय  कै  अतिरिक्त  विशाखापत्तनम  में  एक
 चक्रवात  चेतावनी  केन्ट्र  की  स्थापना  की  गयी  है  जो  कि  राज्य  के  चक्रवात  चेतावनी
 कार्य  की  देखभाल  करेगा  ।

 (2)  विशाखापत्तनम  और  मछलीपत्तनम  में  400  किलोमीटर  दूरी  के  चक्रवात  संसूचक
 राडार  स्थापित  किये  गये  अआन्ध्र  प्रदेश  के  दक्षिणी  समुद्रतट  पर  आने  वाले  तूफानों
 का  पता  लगाने  के  लिए  मद्रास  स्थित  चक्रवात  संसूचक  राड[र  का  भी  प्रयोग  किया
 जाता

 (3)  इनसेट  मेघ  बिम्बावती  के  उचित  समय  पर  अभिग्रहण  के  लिए  एक  माध्यमिक
 आंकड़ा  उपयोग  केन्द्र  टी०  यू०  को  चक्रवात  चेतावनी  केन्द्र

 पत्त  नम  पर  स्थापित  किया  गया  है  ।

 (4)  विशाखापत्तनम  स्थित  चक्रवात  चेतावनी  केन्द्र  तथा  विशाखापत्तनम  और
 पत्तनम  स्थित  चक्रवात  संसूचक  राडारों  के  बीच  तीव्र  दूर  संचार  सम्बन्धों  की  व्यवस्था
 की  गई

 (5)  चक्रबात  के  समय  दक्षिणी  आन्ध्र  प्रदेश  के  समुद्रतट  के  लोगों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से
 चेतावनी  देने  के  लिए  इनसेट  दूरसंचार  सुविधा  का  प्रयोग  करते  हुए  विपदा  चेतावनी
 सेवा  को  हाल  ही  में  प्रयोगात्मक  रूप  से  शुरू  किया  गया

 (6)  आमन्ध्र  प्रदेश  के  समुद्रतटीय  क्षेत्र  के साथ  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  अभि-करणों
 द्वारा  कई  चक्रवात  शरणगुहों  का  निर्माण  किया  गया

 (7)  संचार  प्रंस  आदि  के  द्वारा  चक्रवात  चेतावनी  सन्देशों  के  तुरस्त  और
 व्यापक  प्रसार  के  लिए  प्रबन्ध  किये  गये

 पारपत्र  कार्यालय

 2885.  भरी  सेयब  शाहबुह्दीन  :  क्या  विदेश  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1987  को  देश  में  कितने  पा  रपत्न  कार्यालय  थे  ;

 पारपत्र  कार्यालयों  ने  |  986  और  1987  के  दौरान  अब  तक  कार्यालेयवार  कितने
 पत्र  जारी  किये  ;

 वर्ष  1986  के  दौरान  एक  पारपत्र  जारी  करने  में  औसतन  कित?ा  समय  लिया  जाता  था  ;

 1986  के  दोरान  कितने  पारपत्र  रह  किए  मए  ओर  कितने  जब्त  किये  यये  ;

 1  1987  को  |  1986  की  तुलना  में  कार्यालय-वार  कर्मचारियों  की
 संख्या  में  कितना  अन्तर  आया  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के  ०  सटबर  :  (१)  20  और  2  सम्पर्क  कार्यालय  ।

 केन्द्र  1986  के दोरान जारी  1987  87  के
 किये  गये  पासपोर्ट  दोरान  जारी  किये  गये  पासपोर्ट

 अहमदाबाद  87,292  57,131

 बंगलोर  68,094  34,839

 बरेली  62,736  39,224

 भोपाल  16,503  11,507

 भुष्नेश्वर  3,191  2,517

 बम्बई  2,40,523  1,87,145

 कलकत्ता  38,830  39,302

 अण्डीगढ़  58,567  49,610

 कोचीम  76,331  58,253

 दिल्ली  1,09,603  65,982

 गोहाटी  3,295  3,041

 हैदराबाद  58,668  51,096

 जयपुर  35,481  22,559

 जासंघर  59,230  27,385

 कोजीकोड  64,641  50,989

 लखनऊ  37,447  25,985

 मद्रास  89,380  60,318

 पटना  15,344  7,161

 ओऔीनगर*  7,463  4,312

 तिरूचिरापल्ली  65,086  46,351

 _...प<२£२३£[£[£ऊपअखजऊजऊफ्ख्ऊयऊप़़्््॥4ज+3+जखजखजखऊख्् औ्-््रस््_्_॒  डझ्  इफष

 +ये  आंकड़े  तक  के  ही  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।



 लिखित  सत्ता  25  198.7

 लगभग  4  से  6  सप्ताह  जो  स्पष्ट  पुलिस  स्पोर्टों  तश्ना  आवेदकों  वास  भ्रोसचारिकताएं

 पूरी  करने  पर  निर्भर  करता

 और  (४8).  वर्ष  1986  के  दोरान  1,214  पासपोर्ट  जब्त/रह  किये  गये  मोमलों  का
 अयौरा  इस  प्रफार  है  !--

 8  :  पासपोर्ट  अधिनियम  1967  की  घारा  के  अधीन  जो  हस  प्रकार
 पासपोर्ट  प्राधिकारी  का  समाधान  हो  जाता  है  कि  पासपोर्ट  अथवा  यात्रा

 दस्तावेज  उनके  घारक  के  शलत  कब्जे  में  है  ;

 (118  :  पासपोर्ट  अधिनियम  1967  की  घारा  के  अधीन  थी  इस  प्रकार

 है--'यदि  पासपोर्ट  अथवा  यात्रा  दस्तावेज  के  धारक  द्वारा  अथवा  उम्रकी  ओर  से
 किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  दी  गई  गलत  सूचना  के  आधार  पर  तात्विक  सूचना  को
 छिपाकर  पासपोर्ट  अथवा  प्याज  दस्तावेज  प्राप्त  किये  गये  हों  ;

 40  :  पासपोर्ट  1967  की  घारा  के  अधीन  जो  इेश्वअ्कार
 पासपोर्ट  अधिकारी  भारत  की  प्रभुसत्ता  और  भारत  की

 किसी  दूसरे  देश  के  साथ  भारत  के  मंत्री  सम्बन्धों  के  हित  में  अथवा  जनसामान्य  के

 हित  में  ऐसा  करना  आवश्यक  सनक्षता  हो  ;

 24  :  पासपोर्ट  अधिनियम  1967  की  धारा  के  अधीन  जो  इस  प्रकार

 ऐसे  किसी  जिसके  सम्बन्ध  में  यह  आरोप  हो  कि  वह  प्रासप्रोर्ट  अण्वा
 यात्रा  दस्तावेज  के  धारक  ने  किया  के  बारे  में  भारत  में  किसी  दाण्डिक  न्यायालय
 में  कायंवाही  टिचाराधीन  हो  ;

 :  पासपोर्ट  1967  की  घारा  10(3)()  और  के  अधीन  जो  इस
 प्रकार  यदि  पासपोर्ट  अथवा  यात्रा  दस्तावेज  की  किसी  शर्ते  का  उल्लंघन  किया
 गया  हो  और  यदि  पासपोर्ट  अथवा  यात्रा  दस्तावेज  के  घारक  ने  किसी  नोटिस  का
 पालन  करने  में  असमर्थंतां  क्खिई  हो  जिसमें  उससे  पासपोर्ट  सुपुर्द  करने  की  अपेक्षा
 की  गई  हो  ;

 16  :  पासपोर्ट  1967  की  घारा  10(4)  के  जो  इस  प्रकार
 अधिकारी  पासपोर्ट  अथवा  यात्रा  दस्तावेज  के  धारक  के  अनुरोध  पर  भी

 अथवा  यात्रा  दस्तावेज  की  हु  कर  सकता  है  ।

 "०
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 लिंखित  उत्तर

 विदप्त  क्षेत्र  में  सिचाई  परियोजनाओं  को  मंजूरी

 2886.  भी  बिलास  मुस्तेमवार  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विद  क्षेत्र
 की  तुलतुली  सती  और  हुमान  सिंचाई  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई

 और

 यदि  तो  मंजूरी  देने  में  होने  वाली  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  मंजूरी  कब  तक  दे  दी
 जाएयी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास
 ओर  तीनों  परियोजसाओों  फर  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  उनकी  अनुपालना  हेतु

 भेज  दी  गई

 ]
 दिल्लो  नफर  लिगम  के  जुलियर  रौं  न्से  प्राप्त  अस्यावेदन

 2887.  भी  थो०  एस०  कृष्ण  अग्पर  :  क्या  गह  भंत्री  कहुचतति  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  कुछ  जूनियर  इंजीजियरों  को  कानूनों  और

 नियमों  का  उल्लंघन  करके  उनकी  पिछली  सेवा  का  लाभ  देने  कय  निर्मय  लिए  आने  के  कारण  निगम  में

 काये  कर  रहे  लगभग  100  जूनियर  इंजीनियरों  की  वरिष्ठता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रभावित  व्यक्तियों  द्वारा  निगम  के  उपयुक्त  अधिकारियों  को  दिये

 गये  अनेक  अभ्यावेदनों  का  अब  तक  कोई  जवाब  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  मनमानीपूर्ण  ओर  ऐक्छिक  निर्णय  लिए  जाने  के  क्या  कारण  और  कमा

 उनका  मन्त्रालय  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निगम  से  रिपोर्ट  मांगने  पर  विचार  करेगा  कि  इन  कुछ
 मामलों  के  कारण  इतने  अधिक  जूनियर  इंजीनियरों  की  वरिष्ठता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़ने  दिया

 जाये  जिससे  वे  भविष्य  में  सभी  पदोन््नतियों  के  मामले  में  उनसे  स्थायी  रूप  से  वरिश्ठ  हो  जायें  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्तार्माण  :  से  दिल्ली  नगर  निमम

 को  यह  पहले  ही  कहा  जा  चूका  है  कि  दि०  न०  नि०  में  सेवा  शुरू  करने  पर  उनके  कुछ  कमंचारियों  को

 वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों/राज्य  सरकारों/स्थानीय  निकायों  के  अध्लीन  की

 गयी  पिछली  सेवा  का  लाभ  देने  की  प्रथा  नियमों  के  अनुसार  नहीं  उन्हें  भविष्य  में  नियमों  का  सब्सी

 से  पालन  करने  के  निदेश  दिये  गये  हैं  ।

 जहां  तक  1963  में  भर्ती  किये  गये  2  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  का  सम्बन्ध  प्रशासनिक  रूप  से
 इतने  समय  के  बाद  उनके  मामलों  पर  पुनः  का रंवाई  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्षी  राम  सागर  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहायता

 2889.  श्री  भट्टम  भोराम  घूर्ति  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  श्री  राम  सागर  परियोजना  और  सेलम  राइट  ब्रांच  कंनालਂ  परियोजना  के  लिए
 विश्व  बैंक  से  सहायता  मांगी  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  रू

 lew  ००  |
 इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 विश्व  बैंक  इस  परियोजना  के  जिसे  द्वितीय  आन्प्र  प्रदेश  सिंचाई  परियोजना  कहा
 जाता  271  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  सहायता  दे  रहा

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  वित्त  पोषण  तथा  क्रियाल्वयम  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किये  जाते  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है
 तथा  यह  किसी  स्कीम  अथवा  विकास के  क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।

 उत्तर  क्षेत्र  मुख्य  मर्जी  परिषद्  को  बेठक

 2890.  भी  जो०  एस०  बसयराल  :

 श्री  एस ०  बी०  सिदताल  :

 क्या  गह  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  क्षेत्र  मुख्य  मन्त्री  परिषद्  की  5  1987  को  हुई  बेठक  में  उनके
 राज्यों  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  रोकने  के  लिए  कई  निर्णय  लिए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्योरा  केन्द्रीय
 कार  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्तामणि  :  से  उत्तर  क्षेत्रीय
 जिसमें  जम्मू  ओर  हिमाचल  हरियाणा  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 गढ़  ओर  दिल्ली  शामिल  की  बंठक  गृह  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  5  1987  को

 गढ़  में  हुई  ।  राज्य  में  आतंकवाद  को  रोकने  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  के  मुख्य  मन््त्री  द्वारा  प्रस्तुत  किया
 गया  संकल्प  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  प्रस्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 1987]  ]  सब॑  सम्मत्ति  से  पारित  हुआ  क्षेत्रीय  परिषद  ने  यह  भी  तय  किया  कि  सदस्य  राज्यों  तथा
 संघ  शासित  क्षेत्रीं  क ेपुलिस  महानिदेशकों  की  अध॑  वाधिक  समन्वय  अन्य  मुद्दों  के  साथ-साथ
 आतंकवादी  अन्तर्राज्यीय  अपराधों  इत्यादि  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  आयोजित
 की  जानी  चाहिए  ।

 सूले  का  मुकाबला  करने  के  लिए  अमरीकी  सहायता

 2891.  श्री  स्वासी  प्रसाद  क्या  विदेश  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ;
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 ली  ततलत-ासस

 क्या  प्रधान  मन््त्रो
 की

 हाल  की  अमरीकी  यात्रा  के  दोरान  भारत  को  सूखे  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  अनुदान|सहायता  के  रूप  में  काफी  घनराशि  देने  का  आश्वासन  दिया  गया  था  ;  और

 रु
 यदि  तो  इस  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  किन-किन  क्षेत्रों  में उपयोग  किया

 जाएगा  ?

 विवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  लटवर  अमरीकी  सरकार  ने

 राहत  के  लिए  एक  मुश्त  सहायता  की  पेशकश  की  है  ।

 सहायता  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  पर  दोनों  सरकारों  में  विचार-विनिमय  हो  रहा  है  तथा  ह
 सहायता  प्रस्ताव  में  निर्धारित  निधियों  का  पेशगी  उनके  निर्यात  विस्तार  कार्यक्रम  के अधीन

 आपूर्तियां  तथा  अमरीकी  कृषि  समायोजन  अधिनियम  के  अधीन  अनुदान  शामिल  वास्तव  में

 सहायता  प्राप्त  होने  की  दशा  जिन  क्षेत्रों  में  उसका  उपयोग  किया  उन्हें  अभी  तय  किया  जाना

 दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  हारा  गेर-जमातती  बारम्ठ  जारी  किया  जाता

 2892.  प्रो०  मधु  दण्डबले  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  गैर  जमानती
 वारंट  जारी  किए  जिनकी  वारंट  प्राप्त  करने  पर  तुरन्त  मृत्यु  हो  गई  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 कया  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  न्यायिक  शक्तियों  के  अनुरूप

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  प्रम्त्रालय  में  राक््य  मम्जी  तथा  गृह  मस्ज्ालय  में  राज्य

 सन््त्री  पी०  से  श्रीमती  ज्ञान  देवी  और  श्री  पी०जी०

 कृष्णन  के  बीच  7/22,  अहाते  के  बारे  में  मकान  मालिक-किरायेदार  विवाद

 न्यायालय  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  नहीं  गैर  जमानती  वारंट  जारी  किया  गया  था  ताकि

 दूसरे  पक्षकार  की  न्यायालय  में  हाजरी  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  थाना  रोशनआरा  का  एक  कान्सटेबल

 वारंट  देने  गया  और  श्री  कृष्णन  से  18  1987  की  शाम  को  मिला  ।  श्री  कृष्णन  ने  कांस्टेबल  को

 बताया  कि  मैं  कल  सुबह  पुलिस  स्टेशन  आ  जाऊंगा  ओर  कांस्टेबल  गैर-जमानती  वारंट  की  तामील  के

 बिना  वापस  आ  गया  ।  किन्तु  श्री  कृष्णन  को  18/19  1987  की  रात  को  दिल  का  दोरा  पड़ा

 ओर  उसी  रात  उनकी  मृत्यु  हो

 भारतीय  बन  सेवा  के  अधिकारियों  को  भारतोय  पुलिस  सेवा

 के  स्तर  के  समान  समानता  प्रदान  करना

 2893.  भी  मनोरंजन  क्या  प्रधान  मम्मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के

 मानों  के  बारे  में  चोथे  वेतन  आयोग  की  सभी  सिफारिशों  को  पूर्णतः  स्वीकार  कर  लिया  है  भर  यदि  नहीं

 मो  इसके  क्या  कारण
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 फल  |  कक पर

 क्या  सरकार  को  भारतीय  वन  सेवा  अधिकारियों  के  संघ  से  भारतीय  पुलिस  सेवा  के
 अधिकारियों  को  दिए  गए  वेतनमानों  के  बराबर  वेतनमान  दिए  जाते  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 लोक  शिक्रायत  तथा  पेन्शन  मस्प्रालय  में  राज्य  मग्ती  तथा  मह  मम्त्रालय  में  राज्य

 भम्त्री  पी०  :  भारतीय  पुलिस  सेबा  भौर  भारतीय  बन  सेवा  के  लिए

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  बेतनमानों  को  कतिपय  अक्षंतुलनों  को  सुधारने  तथा

 सापेक्षताओं  को  बनाएं  रखने  की  आवश्यकता  के  कारण  जरूरी  हुए  कुछ  संशोधनों  सहित  स्वीकार  कर

 लिया  गया

 जी  हां  ।

 उपर्यक्त  में  उल्लिखित  कारणों  इन  सुझावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 तुंभभव्ना  बांध  के  धारै  में  कर्माटक  भौर  आंध्र  प्रवेश  में  सनशभौता

 2894.  भौ  एंस०  एम*»  गुरही  :

 भी  जौ»  एंस०  बतवराज  :

 क्या  जल  संसाधन  मण्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  तुंगभद्रा  बांध  का  जल  बांटने  के  लिए  किसी  समझौते  पर

 पहुंचे  हैं  ;

 यवि  तो  मामले  पर  समझौता  कब  किया  गया  ;  और

 (tr)  वयहिं  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या

 बस्तर  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निवास
 से  आंध्र  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  राज्यों  के  बीच  तुंगभट्रा  बांध  के  जल  का  बंटवारा

 कृष्णा  जल  विवाद  अध्निकरण्  के  निदेशानुसार  विनियमित  किया  जाता  दोनों  राज्यों  क ेबीच  जल  के
 बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  कोई  ओर  समझौता  नहीं  हुआ  है  ।

 बोद्ध  धर्म  अफ्नाने  बाले  लोगों  को  ओर  रियायतें

 289  5.  भ्री  पी०  पेंचालेया  :  क्या  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बौद्ध  धर्म  अपनाने  वाले  लोगों  को  और  रियायतें  देने  का  विचार  है  ;
 आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कल्याण  मन्त्रासय  में  उपमन्त्री  गिरिधर  :  नहीं  ।  अनुसूचित  जातियों
 के  बौद्ध  धर्म  अपनाने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  सांविधिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  प्र  नहीं  हैं  ।
 फिर  केरद्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  जेसी  व्रिशेषਂ  मेर-सांविधिक  वोजनाओं के  मस्तनेत  उनके  लिए  लाभ
 उपलब्ध
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 जजययणयभतयणाए  कम  न

 प्रश्न  ही  नहीं

 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  का  स्थानान्तरण

 2896.  ञओऔी  मानिक  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मसूरी  स्थित  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  को  देहरादूम  के  निकट
 मालदेवता  में  स्थानांतरित  किया  जा  रहा

 (a)  यदि  तो कब  तक  और  इस  स्थानांतरण  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  पहले  उत्तर  प्रदेश  में  गाजियाबाद  के  निकट  एक  स्थान  का
 शयन  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  तथा  गह  क्तत्नालय  में  राज्य
 सम्त्री  पी०  :  और  मसूरी  में  उपलब्ध  आधारभूत  सुविधाएं  अपर्याप्त  हैं
 तथा  मसूरी  में  और  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  गुंजाइश  नहीं  इसके  अतिरिक्त  मसूरी  में
 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  में  उपयुक्त  अंतिथि  संकाय  उपलब्ध  कराने  में  काफी
 कठिना  इयों  का  शामना  करता  पड़  रहा  है  अकादमी  का  नया  काम्प्लेक्स  बनाले  के  लिए  बेकल्पिक  स्थानों
 पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के  जिन  स्थान  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  उनमें

 देहरादून  के  पास  रायपुर  के  निकट  मालदेवता  रोड  पर  एक  स्थान  सहित  देहरादून  के  कुछ  स्थान
 शामिल  स्थान  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अकादमी  को  किस
 तारीख  तक  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाया  जा  सकता  है--इस  सम्बन्ध  में  निणंय  केवल  तभी  लिया  जा  सकता

 है  जबकि  स्थान  और  निर्माण  कायंक्रम  के  बारे  में  कोई  निर्णय  ले लिया  जाए  ।

 हां  ।

 गाजियाबाद  में  जिस  स्थान  का  पहले  चयम  किया  गया  था  वह  450  एकड़  यह

 भूमि  भारत  शहरी  विकास  मन्त्रालय  द्वारा  लाल  बह्दादुर  शास्त्री  प्रशासन  अकादमी  स्थापित
 करने  के  लिए  कारमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  नाम  आबंटित  की  गई  थी  ।  अकादमी  के  नए  स्थान  के
 बारे  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  मुख्य  सतर्कता  अधिकारियों  के  रिक्त  पद

 2897.  भी  स्थामी  प्रसाद  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मुख्य  सतकंता  अधिकारियों के  पदों  को

 भरने  के  लिए  उपयुक्त  प्रोत्साहन  देने  का  विभार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या

 जिनमे ंये  पद  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 उपक्रम-बार  कुल  कितने  पद  रिक्त  पढ़े  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  ?
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 आये  / बरज़ा

 किया  जा  सके  ।

 138

 25  राज्य

 5  फू  न ा़पकजक्कसस  नं  स्  ससस  के  रस  २य  न  -

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मस्त्रालय  सें  राज्य  मग्जो  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य

 श्री पी०  :

 ओर  एक  मुश्त  प्रोत्साहन  विचाराधीन  नियुक्तियों  287  की  स्थिति  के  अनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  उपक्रमों  में  मुख्य  सतकंता  अधिकारियों  की  रिक्तियां  मौजूद  हैं  उनके  नाम  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  जिन  पर  मुख्य  सतकंता  अधिकारियों  के  पदों
 पर  नियुक्तियों  के लिए  पहले  विचार  किया  जाता  अब  ऐसी  नियुक्तियों  के  लिए  उनके  अलावा  अम्य
 संगठित  सेवाओं  के  अधिकारियों  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  जिससे  कि  चयन  का  आधार  विस्तुत

 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सेवाओं के इच्छुक कारियों के नाम इस विभाग को सूचित कर दें जिससे कि मुख्य सतकंता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक पैनरू तैयार किया जा सके । विवरण लरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्जों की सूची जिनमें मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन । कलकत्ता पोटे ट्रस्ट । शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया । एयर इण्डिया । हिन्दुस्तान एनटीबायटिक्स लिमि० । फर्टिला इजसे कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि० बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो केमिकल्स लिमि० । हिन्दुस्तान फर्टिलाइजसं लिमिटेड शुब्रीजोल दण्डिया लिमिटेड : हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड : ब्रिज रूफ कंपनी लिमि० । भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० । इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरोशन भायल की स्थिति के अशुसार नियमित आधार पर नहीं भरे गए हैं
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 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  ।

 मद्रास  फटिलाइजस  लिमि०  ।

 नेशनल  कन्जूमर  कोपरेटिव  फेडेरेशन  ।

 दृण्डियन  स्टैण्डड  ब्यूरो  ।

 हिन्दुस्तान  वेजिटेबल  आयल  कार्पोरेशन  ।

 सुपर  बाजार  ।

 नेशनल  टेक्सटाइल्स  कार्पोरेशन  ।

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  इक्विपमेंट्स  कार्पोरेशन  ।

 ब्रिटिश  इछिडया  कार्पोरेशन  ।

 कॉटन  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  ।

 मजगांव  डॉक  लिमिटेड  ।  ॥॒

 गार्डन  रीच  शिप  बिल्डस  एण्ड  इंजीनियस  लिमि०  ।

 हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  ।

 भारत  हेवी  प्लेट्स  एण्ड  बेसिल्स  लिमि०  |

 भारत  आपयेलमिक  ग्लास  लिमि०

 सीमेंट  कार्परिशन  ओऑॉफ  इण्डिया  ।

 हैवी  दंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  ।

 त्रिवेणी  स्ट्रक्बरल  लिमि०  ।

 नेशनल  न्यूज  प्रिट  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  ।

 नेशनल  एयरपोट  अथारिटी  ।

 इंटरनेशनल  एयरपोर्ट  आधोरिटी  आफ  इण्डिया  ।

 भारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी

 सेन्ट्रल  मिनरल  एक्सफ्लोरेशन  कार्पोरेशन  ।

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कार्पोरेशन  ।

 हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  ।

 लिखित  उत्तरे
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 360

 41.

 42.

 43.

 44.

 45.

 56.

 47.

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54.

 55.

 56.

 57.

 58.

 59.

 61.

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 हिन्दुस्तान  स्टील  वक््स  कार्पोरेशन  ।

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  ।

 जनरल  इंश्योरेंश  कार्पोरेश्न  भॉफ  इण्डिया  ।

 नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शंस  कार्पोरेशन ।

 कोल  फील्डस  लिमिटेड  ।

 नेशनल  हाइड़ो  पावर  कार्पोरेशन  ।

 नयाली  लिगनाइट  कार्पोरेशन  ।

 इण्डियन  टेलीफोन

 नेशनल  बिल्डिग  कस्ट्रक्शंस  कार्पोरेशन  ।  न

 दिल्ली  डबलपमेंट  आधोरिटी  ।

 जेसप  एण्ड
 कम्पनी

 मारुति  उद्योग  लि०  ।.

 पवन  हंस  लि०  ।

 इंसट्र  मेंट्स  लिमिटेड  ।

 माहका  ट्रेंडिंग  कार्पोरेशन  ।

 फूड  कार्पोरेशन  ऑफ  दृण्डिया  ।

 सेन्ट्रल  माइन  प्लानिंग  एण्ड  डिजाइल  इंस्टीच्यूट  लिमि०  ै

 ऑयल  एण्ड  नेचुरल  गैस  कमीशन  ।

 स्टेट  ट्रेंडिंग  कार्पोरोशन  श्राफ  इष्डिया  ।

 होटल  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  ।

 भारत  बेगन  एण्ड  हंजी०  लि०  ।

 इण्डियन  डेरी  कार्पोरेशन  ।

 इलेक्ट्रानिक्स  आफ  दृण्डिया  सि०  ।

 उड़ीसा  ड्र्स  एण्ड  केमिकल्स

 स्मिथ  स्टेनी  स्ट्रीट  फर्मास्यूटिकल्स  लि०  ।

 25  1957  7



 4  1909  )  लिखित  उत्तर

 67.

 68.

 69.

 70.

 71.

 72.

 Jo  यू०  पी०  ड्रग्स  एण्ड  फर्मास्यूटिकल्स  क ं०

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ।

 नादंन  कोल  फील्ड्स  लि०  ।

 साउथ  ईस्टन  कोल  फील्डस  लि०  ।

 नेशनल  जूट  मेन्यूफेक्चर्स  कार्पोरेशन  लि०  ।

 टी  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लि०  ।

 कोचीन  रिफाइनरीज  लि०  ।

 टेलीकम्यूनिकेशंस  कन्सलटेंट्स  लि०  ।

 दामोदर  वेली  कार्परिशन  ।

 बनें  स्टेण्डड  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 साइकिल  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लि०

 इंस्ट्र  मेंटेशन  लि०  ।

 रेहेबलीटेशन  इंडस्ट्रीज  रेशन  लि०

 सस््कूट्स  इण्डिया  लि०  ।

 लगन  जुट  मशीनरी  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 विशाखापटनम  स्टील  प्रोजेक्ट  लि०  ।

 नीलाचल  हस्पात  निगम  लिमिटेड  ।

 पूछताछ  को  रिपोर्ट
 भीलंका  में  प्रधान  मनत्रो  पर  हुए  कातिलाना  हमले  के  प्रयास  के  सम्बन्ध  में

 2898.  भी  मुल्लापहली  रामचस्र न  :  क्या  विदेश  मन्जी  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  श्रीलंका  में  प्रधान  मन््त्री  पर  1987  में  कातिलाना  हमला  करने

 का  प्रयास  करने  वाले  नौसैनिक  से  की  गई  पूछ-ताछ  के  परिणामों  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  होने  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  कें०  नटबर  :

 जांच  पड़ताल  के  आधार  पर  एक  सेलिक  अदाल

 गया  इस  सैनिक  अद्वाल

 कै
 नंब  रत्धा  के  प्र ने  सदोष  मानव  हत्या  के  प्रय

 हां  ।

 इस  नौसेनिक  पर  मुकदमा  चलाया
 सके  लिए  उसे  6  वर्ष  के  कठोर  कारावास
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 की  सजा  दी  ।  नौसैनिक  अनुशासन  में  बिपरीत  आचरण  करने  के  दूसरे  आरोप  में  उसे  अपमानपूर्णे  ढंग  से
 बर्खास्त  करने  की  सजा  दी  गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाड़ी  के  देशों  में  कार्यरत  मलयाली  लोगों  से  प्राप्त  अध्यावेदत

 2899.  भ्री  मुल्लापहलो  रामचशान  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन््त्री  को  खाड़ी  के  देशों  में  कायंरत  मलयाली  लोगों  से  कोई  अभ्यावेदन/ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उनकी  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ओर  प्रधान  मन््त्री  की  सहायता  मांगी
 गई  है  ;

 (a)  यदि  तो  प्राप्त  अभ्यावेदन  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 खाड़ी  के  देशों  में  कायंरत  मलयाली  लोगों  की  शिकायतें  धूर  करने  हेतु  सरकार  का  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एड्आर्डो  और  हूं  ।  प्रधान
 मन्त्री  को  केरल  के  मुख्य  मन्त्री  से  1987  में  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  जिसके  साथ  के  देशों
 में  कार्य  कर  रहे  केरलवासियों  की  समस्याओं  पर  एक  टिप्पणीਂ  संलग्भ  उस  टिप्पणी  में  मिम्नलिखित

 मुद्दे  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  खाड़ी  के  देशों  में  स्थित  सभी  भारतीय  मिशनों  में  मलयालम  भाषा  की  जानकारी
 रखमे  बाले  वरिष्ठ/मध्यम  स्तर  के  अधिकारियों  की  तैनाती  ;

 2.  खाड़ी  के  देशों  और  त्रिवेन्द्रम  क ेबीच  अधिक  सामान  की  दरों  में  कटौती  ;

 3.  खाड़ी  के  देशों  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  वायु-सेवा  के  किराए  में  कटौती  ;

 4,  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड़डें  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  घोषित  करना  ;  और

 5.  खाड़ी  के  देशों  से  आ  रहे  भारतीय  यात्रियों  को  परेशानी  और  जोर-जबरदस्ती  के

 व्यवहार  से  बचाना  ।

 1.  सरकार  खाड़ी  के  देशों  में  स्थित  भारतीय  मशीनों  में  मलयालम  भाषा  की  जानकारी
 रखने  वाले  अधिकारियों  को  तैनात  किए  जाने  की  के  प्रति  सजग  है  और
 अधिकारियों  की  तंनाती  का  मिर्णय  लेते  समय  इस  अपेक्षा  की  भोर  उचित  ध्यान
 दिया  जाता

 2.  भाई०  ए०  टी०  ए०  द्वारा  अधिकतम  माल  किराए  को  सभी  आई०  ए०  टी०  ए०
 करियरों के  मामले  में  एक  निर्धारित  फार्मूले  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता

 है  भौर  इन  किशायों  में  कमी  किए  जामे  का  एयर  इंडिया  के  पास  कोई  विकल्प  नहीं
 है  ।
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 3.  त्रिवेन्द्रम-खाड़ी  क्षेत्र  पर  लागू  वायुयान  किराया  सभी  एयर  लाइनों  के  लिए  एक
 समान  है  जिम्ममें  एयर  इंडिया  भी  शामिल  है  और  यह  किराया  आई०  ए्०  टी०  ए  ै
 फोरम  में  सभी  एयर  लाइनों  द्वारा  बहु-उद्ेश्य  क ेसाथ  निश्चित  किया  गया  है  ।  इन
 किरायों  को  कम  करवाने  में  एयर  इंडिया  को  अब  तक  कोई  सफलता  नहीं  मिली  है
 परन्तु  बह  इस  मसले  पर  निरन्तर  जोर  देती  रहेगी  ।

 मौजूदा  चार  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अर्थात्  बम्बई  और  मद्रास
 पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  और  इसलिए  बतिबेन्द्रम  दवाई  अड्डे  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 अड॒डा  घोषित  करना  सम्भव  नहीं

 भारत  में  सीमा-शुल्क  प्रधिकारियों  से अनुरोध  किया  गया  है  कि  यह  सुनिश्चित  करें
 कि  खाड़ी  से  आने  वाले  यात्रियों  क ेसाथ  अच्छा  और  शिष्टतापूर्ण  व्यवहार  किया

 बे

 जाएगा  |

 तेशनल  सोसलिस्ट  कॉंसिल  आफ  नागालेंड  पर  प्रतिबन्ध  लगाता

 2900.  भ्री  पुल्लापहलो  रामचनआन  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  के

 क्या  सरकार  को  नेशनल  सोसलिस्ट  कौंसिल  आफ  नागालेंड  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  संबंध
 में  मणीपुर  राज्य  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  सरकार  से  परामर्श  करके  त्रिपुरा  नेशनल  बालंटियसं  पर
 प्र  तिबन्ध  लगा  दिया  था  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  मणीपुर  राज्य  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि

 अवेघ  गतिविधियां  के  अधीन  नेशनल  सोशलिस्ट  कोंसिल  आफ  नागालेंड
 को  एक  संधਂ  घोषित  किया  नेशनल  सोशलिस्ट  कौंसिल  आफ  नागालैंड  में  भी
 क्रियाशील  मणिपुर  तथा  नागालैंड  दोनों  सरकारों  के  विचार  मामले  में  निर्णय  लेने  के  लिए  ध्यान  में
 रखे

 त्रिपुरा  सरकार  से  परामर्श  करने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  द्वारा  टी०  एन०  वी०  को  अवैध
 घोषित  किया  गया  *

 सिक्किम  पुलिस  के  लिए  मल्टो-ऐक्सेस-रेडियो-टेलीफोन  प्रणाली

 भीमतो  ड्ो०  के०  कया  गृह  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  सरकार  से  सिक्किम  पुलिस  के  लिए  मल्टी-ऐक्सेस-रेडियो-टेलीफोन  प्रणाली

 शुरू करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और
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 - से  क्>«+  जननग«न-«न

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन्त्री  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 सिक्किम  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  परस्पर  जोड़ने  के  लिए  46  लाख  रुपए  की  कुल
 लागत  से  20  लाइन  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 अरुणा चल  प्रवेश  में  चीन  हारा  घुसपंठ

 2902.  श्री  सुमाष  यावव  :  कया  विदेश  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  सेनाओं  ने  गत  दो  वर्षों  के दौरान  अरुणाचल  प्रदेश  में  कोई  घुसपैठ  की  है  दा
 है  ’

 ऊँ  Al

 क्या  हाल  ही  में  हुई  भारत-चीन  वार्ता  के  दोरान  इस  मामले  पर  चर्चा  की  गई  थी  और
 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  सटबर  चीन  की  सरकार  मेकक््मोहन  रेखा
 की  वैधता  को  स्वीकार  नहीं  करती  जिससे  पूर्वी  क्षेत्र  में  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  का  सुनिश्चय  होता  है  हालांकि
 वे  पूर्डी  क्षेत्र  मे ंवास्तविक  नियन्त्रण  रेखा  को  कुल  मिलाकर  मेकक््मोहन  रेखा  के  सदृश  ही  मानते

 मेक्मोहन  रेखा  की  व्याख्या  में  मतभेदों  के  कारण  अतिक्रमण  हो  सकते  चीन  के  कार्भिकों  ने
 1986  में  अरुणाचल  प्रदेश  की  सुमदोरोंग  चू  घाटी  में  घुसपंठ  की  ।

 इन  मामलों  में  शांतिपूर्ण  बातचीत  के  माध्यम  से  समस्याओं  के  समाधान  की  सरकार  की
 नीति  के  अनुरूप  चीन  के  साथ  विचार-विमशशं  जारी

 ईरान-इराक  युद्ध  को  समाप्त  कराने  में  हुई  प्रगति

 2903.  भरी  जो०  भूषति  :  क्या  बिदेश  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईरान  ओर  इराक  के  बीच  युद्ध  समाप्त  कराने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  ने

 हाल  हो  में  ईरान  और  इराक  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  ईरान  ओर  इराक  के  बीच  युद्ध  समाप्त  कराने  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 इन  देशों  के  वीच  वातचीत  कराने  में  भारत  सरकार  ने  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  सदस्य  के  रूप
 में  क्या  भूमिका  अदा  की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  एडआर्डो  से  20  1987  को

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ने  संकल्प  सं०  598  पारित  हो  जाने  पर  संयुक्त  राष्ट्र
 महासचिव  इस  संकल्प

 को  कार्यान्वित  करने के  बारे  में  ईरान  और  इराक  की  सरकारों  से  बातचीत  करने  के  लिए
 1987  में  तेहरान  और  बगदाद  गए  इस  विचार-बिमर्श  के  आधार  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  ने
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 सुरक्षा  परिषद  के  समक्ष  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  उसकी  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  बाद सुरक्षा
 षद  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  से  यह  अनुरोध  किया  कि  हस  संकल्प  को  पूरी  तरह  ओऔर  शी  घ्रतापूरवंक
 क्रियान्वित  कराने  के  लिए  वे  दोनों  पक्षों  के  साथ  अपने  प्रयत्न  जारी  महासचिव  ने  इस  संकल्प  के
 क्रियान्वयन  की  एक  रूपरेखा  दोनों  देशों  को  दी  इसके  बाद  दोनों  सरकारों  ने  इस  रूप-रेखा  पर
 अपनी  प्रतिक्रिया  भेज  दी  है  जिसे  देखने  स ेपता  चलता  है  कि  इस  संकल्प  को  क्रियान्वित  करने  के  तरींके
 पर  दोनों  में  मतभेद  दोनों  सरकारों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  के  साथ  आगे  बातचीत  के  लिए
 अपने  दूतों  को  न््यूया्क  भेजना  स्वीकार  कर  लिया

 गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  और  अपनी  निजी  हैसियत  से  भी  खाड़ी  के

 युद्ध  को  शान्तिपूवंक  और  बातचीत  के  जरिए  खत्म  कराने  की  दिशा  में  भारत  ने  ईरान  और  ईराक  दोनों
 के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  की  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  वर्तेमान  अध्यक्ष  जिम्बाब्वे  गुट-निरपेक्ष
 आन्दोलन  की  ओर  से  किसी  सम्भव  पहलकदमी  पर  भारत  और  दूसरे  देशों  की  सरकारों  से  पर।मर्श  करता

 रहा

 इराक-ईरान  युद्ध  समाप्त  करने  के  लिए  भारत  से  सहायता  का  अनुरोध

 2904.  भी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  विदेश  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इराक  और  मध्य-पूर्व  के  देशों  या  महाशक्तियों  ने  इस  समय  चल  रहे
 हराक  युद्ध  को  समाप्त  करने  और  स्थिति  को  सामान्य  करने  में  भारत  से  अपनी  सेवाएं  प्रदान  करने  का

 अनुरोध  किया  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 कया  फारस  की  खाड़ी  को  बारूद  की  सुरंगों  से  मुक्त  रखने  में  कोई  सहायता  मांगी  गई

 यदि  तो  इसके  लिए  किसने  अनुरोध  किया  है  ;  कया  तटवर्ती  राष्ट्रों  न ेसहयोग  करने
 के  लिए  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  और

 क्या  भारत  ने  फारस  की  खाड़ी  में  बारूद  को  सुरंगे  हटाने  क ेलिए  माईन  स्वीपर  उपलब्ध

 करके  और  उनका  संचालन  करने  की  जिम्मेदारी  ली  है  ?

 विदेश  सन्जालय  में  राज्य  मन्त्री  एड्मार्डो
 हां  ।  पश्चिम  एशिया  के

 अनेक  और  अन्य  मित्र  देशों  जिनमें  ईरान  और  इराक  भी  शामिल  भारत  से  समय-समय  पर

 यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  खाड़ी  युद्ध  समाप्त  कराने  के  प्रयासों  में  सहायता  करे  ;  गुट  निरपेक्ष
 आंदोलन  के  अध्यक्ष  तथा  अपनी  निजी  हैसियत  से  भी  भारत  खाड़ी  युद्ध  को  शांतिपूवंक  और  बातचीत  के

 जरिए  समाप्त  कराने  की  दिशा  में  बराबर  कोशिश  करता  रहा  हालांकि  अभी  तक  इनमें  सफलता
 नहीं  मिल  पाई

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  के  मामले  पर  संत्रिमंडलीय  उप-समप्रिति

 2905.  भी  सोी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  के  मामले  का  सद्भावपूर्ण  हल  खोजने  के  लिए

 एक  मन्त्रिमण्डलीय  उपसमिति  का  गठन  किया  गया  था

 यदि  तो  इसकां  गठन  कब  किया  गया  इसके  सदस्यों  के  नाम  गया  हैं  भौर  इस
 सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इस  उप-समिति  यदि  कोई  सुझाव  दिए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  मामले  का  हल  निकालने  के  लिए  इस  मामले  की  जांच  हेतु  27

 1987  को  मानव  संसाधन  विक्त  तथा  सुरक्षा  मन्त्रालयों  के  मन्त्रियों  का  एक  दल  गठित

 किया  गया  दल  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा

 पाकिस्तान  का  परसाणु  शस्त्र  कार्यक्रम

 2906.  भी  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  :

 क्री  आर०  एम०

 क्या  विदेश  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  क्या  नाम  हैं  जो  पाकिस्तान  को  उसके  परमाणु  बम  बनाने  सम्बन्धी  कार्यक्रम
 में  सक्तिय  सहयोग  दे  रहे  हैं  ;  और

 पाकिस्तान  के  परमाणु  शस्त्र  कार्यक्रम  से  उत्पन्न  विद्यमान  खतरे  का  मुकाबला  करने  के

 लिए  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन््त्री  के०  सनटवर  :  पाकिस्तान  कई  देशों  से  अपने

 गुप्त  हथिया  र-उन्मुख  नाभिकीय  कायेक्रम  के  लिए  नाभिकीय  सामग्री  और  उपकरण  प्राप्त
 कर  रहा

 सरकार  ऐसी  सभी  घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रख  रही  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर
 प्रभाव  पड़ता  हो  ।

 परमाभु  खतरे  का  कस  करने  के  सम्बस्ध  में  संयुक्त
 राण्य  अम  रोका-सोबियत  संध  समझोता

 2907.  भी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  ने  वाशिंगटन  और  मास्को  में  परमाणु
 खतरे  को  कम  करने  सम्बन्धी  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  समझौता  किया  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 विवेश  सस्त्रालय  में  राज्य  भ्रन््त्री  के  ०  सलटथर  :  हूं  ।
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 ले  प्थथययथिाय3नपन्ि

 इस  वर्ष  15  सितम्बर  को  इस  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  तकमीकी
 आंति  अभ्रबा  मिध्या  अनुमान  के  परिणामतः  नाभिकीय  संधर्थ  की  सम्भावनाओं  को  कम  करने  के

 उद्देश्य  से  इस  करार  के  अन्तगंत  वाशिंगटन  और  मास्को  में  कम  करने  वाले  केन्द्रोंਂ  की
 स्थापना  की  गई  है  ।

 प्रामीण  और  शहरी  धरेल  सम्पत्तियों  में  अंतर

 2908.  डा०  सुधीर  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  और  शहरी  घरेलू  सम्पत्तियों  में  अन्तर  है  ;

 (a)  यदि  तो  कितना  और

 इस  अन्तर  को  दूर  करते  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पोजना  संत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  दौर  के  30  1981  को  प्रति  रिपोटिंग

 परिवार  की  कुल  परिसम्पत्तियों  का  औसत  मूल्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  36133  रु०  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में
 40890  र०

 प्रति  रिपोटिंग  परिवार  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  परिसम्पत्तियों  क ेऔसत

 मूल्य  के  बीच  का  अन्तर  4757  रु०

 ग्रामीण  तथा  शहरी  लोगों  के  बीच  की  असमनताओं  फो  दूर  भारत  में  आयोजन
 का  मुख्य  विषय  रहा  इस  उद्देश्य  के  सातवीं  योजना  की  विकास  विषयक  कार्यनीति  और

 इससे  उत्पन्न  संवृद्धि  के  पेटन  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  कम  होने  ओर  इस  प्रकार  इस  अन्तर  के  दूर  होने
 की  आशा  की  जाती  त्वरित  कृषि  उत्पादकता  शौर  छोटे  तथा  सीमांतिक  किसानों  की
 में  बुद्धि  के  लिए  विशेष  उपाय  क  न्यूनतम  आवश्यकता  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  तथा  सिंचाई
 धाओं  के  विस्तार  पर  जो  बल  दिया  गया  उससे  ग्रामीण  गरीबों  की  सम्पत्तियों  में  वृद्धि  करने  और  इस
 अन्तर  को  पाटने  में  भारी  योगदान  इसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  का

 उन्मूलन  करने  तथा  रोजगार  बढ़ाने  के  बहुत  से  कार्यक्रम  भी  शामिल  जेसे  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्मेक्र  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  जो
 विशेष  रूप  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  आय  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  बनाए  गए  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  थिशेष  उद्देश्य  गरीब  ग्रामीण  परिवारों  के

 लिए  आय  सुजित  करने  वाली  परिसम्पत्तियों  की  व्यवस्था  क  रके  गरीबी  दूर  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना

 है  ।

 प्रधान  सनत्री  के  बेंक्वर  दोरे  पर  किया  गया  व्यय

 2909.  भी  संफूदीन  चौधरी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मन्त्री  के  बेंकूवर  दोरे  उनके  स्टाफ  सदस्यों  और  पत्रकारों  सहित  कुल  कितना
 व्यय  किया  गया  ;

 क्या  व्यय  को  न््यूनतम  रखने  के  प्रयास  किए  गए  थे  ;  और
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 यदि  तो  कितना  व्यय  करने  की  योजना  थी  और  वास्तब  में  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एडआर्डो  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा

 रही  है  और  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परती  भूमि  का  पता  लगाना

 2910.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :

 डा०  बी०  एल०  शैलेश  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध  प्रणाली  संस्थान  द्वारा  देश  में  विभिन्न  प्रकार  की
 परती  भूमि  का  पता  लगाने  के  लिए  छोटे  से  छोटे  स्तर  को  परती  भूमि  के  नक्शे  तंयार  किए  गए  हैं  ;

 )  यदि  तो  अब  तक  कितने  जिलों  के  नक्शे  तंयार  किए  गए  हैं  ;

 तस्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 )  कया  सरकार  का  विचार  वन  संपदा  के  बेहतर  परिरक्षण  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  एक
 सुदूर  संवेदन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्चोगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉमिकौ  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :  से  इस
 सम्बन्ध  में  विवरण  संलग्न

 विवरण

 84  जिसे  ।

 निम्न  तालिका  में  राज्य-वार  ब्यौरा  दिया  गया  है  :

 राज्य  का  नाम  परती  भूमि  का  सासनचित्रण

 प्रथम  चरण  में  परती  पूरे  किए  |  लगभग  जिन  जिलों  का

 भूमि  के  मानचित्र  के  गए  जिलों  पूरे  होने  अभी  मानचित्रण

 लिए  निर्धारित  जिलों  को  सख्या  किया  जाना
 की  कुल  संख्या

 2  3  4  5

 आन्प्र  क्प्रदेश  14  6  2  6

 बिहार  9  7  2  न

 गुजरात  10  3  4  3
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 लिखित  उत्तर

 हिमाचल  प्रदेश  3  2  1  —

 जम्मू  और  काश्मीर  लि  _

 कर्नाटक  8  8.  --  _

 केरल  6  3  2

 मध्य  प्रदेश  18  11  4  3

 महाराष्ट्र  10  5  2  3

 लागालेंड  3  2  न  1

 उड़ीसा  7  5

 पंजाब  3  2  ||
 ना

 राजस्थान  3  5  3  4

 तमिलनाडु  7  4  3  2

 उत्तर  प्रदेश  24  4  3  6

 पश्चिमी  बंगाल  3

 आसाम  2  न+  3  2

 मणिपुर
 2  --  2  1

 जोड़  :  2  84  30  33
 ~~  2  ज

 विविध  राज्य  सरकारें  प्राकृतिक  संसाधनों  के  मानचित्रण  ओर  तालिका  के  लिए  सुदूर
 संवेदन  के  उपयोग  के  भाग  के  रूप  में  राज्य-स्तर  पर  सुदूर  केन्द्रों  की  स्थापना  फी  योजना  बना  रही  हैं  ।

 उत्तर

 मणिपुर  और  कर्नाटक  की  राज्य  सरकारों  सुद्र  संवेदन  केन्द्रोंसिलों  की  स्थापना  की  जो  विविध

 प्राकृतिक  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  और  मानीटरन  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  साथ-साथ  वन  संसाधनों
 के  अध्ययन  का  काये  भी  वन  तथा  वन्यजीवन  विभाग  के  राष्ट्रीय  वर  आंकड़ा  प्रबन्ध
 केन्द्र  में केवल  वन  संसाधनों  के  ही  अध्ययन  के  लिए  स्थापित  प्रौढ़  अंकीय  विश्लेषण  सुविधा  भी

 सम्पदा  के  संरक्षण  के  भरध्ययन  में  सहायता  करेगी  ।

 उनमे  वनकननी-॑ीतानन  अमम«मक%-+नमआ«»»७ «
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 12.00  मध्याह्न

 झी  शांताराम  नायक  माननीय  आन्ध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  स्पष्ट

 निर्णय  दिया  है
 *  उ

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  आप  लोग  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  ः  क्या  आप  इसे  रिकार्ड  में  जाने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  *?

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इसके  बारे  में  आपसे  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  मैं  जवाब  दूंगा  ।

 झो  सी०  माधव  रेड्डी  :  इसे  रिकार्ड  से  निकाल  दिया  जाना

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  इसे  रिकार्ड  स ेनिकाल  दिया  जाना  चाहिए

 अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे आप बैठते क्यों नहीं हैं । अनुवाद ] आपको बंठ जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय : अखबारों में कुछ आता है और कुछ नहीं भाता ) वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
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 उसमननम-मममममीनी-ं..].ोो))ह।£भ 5५»चससम:स[उसफस  न
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  सुनिये  ।

 भरी  झ्ाम्ता  रास  नायक  :
 यह  एक  निर्णय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अपना  केस  कोई  आपके  पास  तो  मुझे  मैं  पता
 कश्वाऊंगा  |  अगर  उसमें  कोई  जान  है  या  कोई  तरीका  हूं

 ]

 मुझ  देखने  दीजिए  ।  मैं  किसी  से  सम्बन्धित  नहीं  हूं  ।  मैं  तो  केवल  '**

 श्री  जब  मैं  बोल  रहा  हुं  तो  वीच  में  ब्यवधान  बैदा  मत  कीजिए ।  मैं  केक््ल  नियमों  का
 पालन  करता  हूं  ।  यदि  नियम  अनुमति  देते  हैं  तो  मैं  कुछ  करूंगा  अन्यथा  मैं  कुछ  नहीं  कर  मैं

 अपनी  सीमाओं  का  उल्लंघन  नहीं  करूंगा  ।  यह  आप  मुझ  पर  छोड़  दीजिए  ।

 )

 झी  शांतारास  नायक  :  महोदय
 '*'

 ।।  40  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  दीजिए  ।  मैं  इसके  बिना  कुछ  नहीं  करूंगा  ।

 ]
 भरी  शांताराम  नायक  :  मैंने  लिखकर  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  बस  ।  अब  कुछ  भी  रिकार्ड  में  नहीं

 मैंने  आपको  बोल  दिया  मैंने  दोनों  को बोल  दिया  आप  लोग  हाऊस  का  टाइम  जाया  कर

 रहे  दोनों  तरफ  से  |  मैं  किसी  को  एलाऊ  नहीं  करूंगा  ।  बैठ  जाइए  आप  ।

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 हैं  किसी को  अनुमति  नहीं
 दे

 रहा  जो  कुछ  भी  मुझे भी  तो  कुछ  दीजिए  ।  मैं  जानकारी

 प्राप्त  करूंगा  ।  मैं  इससे  ज्यादा  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  वह  क्या  पढ़  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  मैंने  उन्हें  इसकी  अनुमति  नहीं  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोन  कहता  है  कि  मैंने  अनुमति  दी  है  ?  आप  मुझसे  जबरदस्ती  क्यों  कहलवा
 रहे  बैठ  जाइए  और  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  का  व्यवहार  कीजिए  और  बैठ

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  ह ैजिस  पर  मैंने  नोटिस  दिया  अनेक

 सदस्य  इटली  से  हमारे  सम्बन्धों  के  बारे  में  जानना  चाह  रहे  हैं
 *'

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  मुझे  प्रश्म  के  रूप  में  इसे  दे  सकते  मेरे  पास

 इसके  बारे  में  सरकार  से  प्राप्त  विशिष्ट  जानकारी  है  कि  इसका  कोई  आधार  नहीं  परन्तु  यदि  आपके

 पास  कुछ  है  तो  आप  इसे  मुझे  दीजिए
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )
 **  मि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करता  ।  इसकी  अनुमति  नहीं

 गह  मन््त्रो  बटा  सिह  )  :  प्रो०  मधु  दण्डवते  और  उनके  साथियों  द्वारा  शुरू  किया  गया

 यह  एक  घृणित  अभियान  रोजाना  वह  निराधार  आरोप  लगा  रहे  इसकी  अनुमति  नहीं  दी
 जानी  चाहिए  ।

 ह

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  मैंने  तो  जानकारी  मांगी  मैंने  सरकार  की  असफलता के  बारे  में  स्थगत

 प्रस्ताव  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इसे  मत  करोਂ  तो  क्या  आपको  अधिकार
 है  ?  प्रो०  साहब  मैं  कहता  हूं  कि  मेरे  पास  जानकारी  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  उनका  कहना  है  कि  मैं  घृणित  प्रचार  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  तो केबल  यह  पूछा
 है  कि  मेरे  नोटिस  का  क्या  हुआਂ

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  *

 सरवार  बूटा  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  था  और  वहू  उत्तर  सकारात्मक  वह
 भिध्यापवाद  और  चरित्रहनन  को  अभियान  चला  रहे  हैंਂ

 जन  ज+

 वा  ही  वृत्तान्त
 में  सम्मि

 लत  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरी  राय  न  हीं  है  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  वह  ऐसा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उनका  कहना  है  कि  मैं  घृणित  प्रचार  कर  रहा  क्या  आप  ऐसा  कहने
 की  अमुमति  देंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।  कुछ  भी  रिकाड्ड  में  नहीं  जाएगा  ।

 —  हक

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  था  कि  यदि  आपके  पास  कोई  जानकारी  है  तो  मुझे  दीजिए  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  वह  तो  ठीक  परन्तु  वह  ऐसा  क्यों  कहते  हैं  कि  मैं  घुणित  अभियान  चला

 रहा  हूं  ?  आप  इसकी  अनुमति  क्यों  देते  हैं  ?

 की  ए०  शाल्से  :  उन्हें  आरोप  लगाते  रहने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चाल्सं  आप  बेठ

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  में  नहीं  जाएगा  ।

 सरबार  बूटा  वे  इस  मंच  का  दुरुपयोग  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इजाजत  नहीं  कुछ  भी  रिकार्ड  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  इन्हें  सबूत  देने  दीजिए  ।  हम  इसका  सामना  करने  के  लिए  तैयार

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन््त्रालय  में  राज्य  मम्न्री  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य
 भरत्री  पी०  :  हमने  हस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  उनके  पास  ऐसी  कौन  सी  जानकारी

 है  जिसके  आधार  पर  वे  बार-बार  आरोप  लगा  रहे  यह  बिल्कुल  निराघार  आरोप  है  ।

 भी  ए०  वे  बहुत  वरिष्ठ  सदस्य  परन्तु  वह  आरोप  लगाते  चले  जा  रहे
 )**

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  चाल्स  आप  बंठेंगे  या  नहीं  ?  मैं  आपके  विरुद्ध  कायंवाही  करूंगा  ।  आप
 बेठ  जादइए  |  कुछ  भी  रिका्ड  में  नहीं  जाएगा  ।

 कक

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  आप  उनके  विरुद्ध  कैसे  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  जबकि  आप

 विपक्ष  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  कोई  कायंबाही  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 7.  उउकायंवाही-वृत्तान्त
 में  सम्मिलित

 नहीं  सिवा
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 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  हमने  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  के  विरुद्ध  एक
 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया  यह  बहुत  लम्बे  समय  से  अनिर्णीत  पड़ा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कह  देते  हैं  तो  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  लेकिन  मैं  आपको  इस
 तरह  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  आपके  पास  नियम  पुस्तक  आप  पहले  नियमों  को  पढ़िए
 फिर  मेरे  पास  आइए  ।

 भरी  एस०  जयेपाल  रेड्डी  :  मैं  तो  केबल  आपके  निर्णय  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वह  विशेषाधिकार  की  सूचना  के  बारे  में  आपके  निर्णय  के  बारे  में  पूछ  रहे

 अध्यक्ष  होबय  :  मैं  देख  रहा  हम  इस  पर  कार्यबाही  प्रारम्भ  कर  चके

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  आप  सभा  में  किए  गए  विशेषाधिकार  हनन  के  बारे  में  सबूत  क्यों  चाहते
 हैं  ?

 भी  एस०  जत्पाल  ऐसी  धारणा  नहीं  बननी  चाहिए  जिससे  ऐसा  लगे  कि  मामला  रही
 की  टोकरी  में  फेंक  दिय्ग  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रही  की  टोकरी  में  फेंकने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  हर  चीज  में  समय
 लगता  जल्दी  में  भी समय  लगता  मैंने  उन  सभी  चीजों  को  देखना  है  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबले  :  आप  कितना  समय  लगायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  कुछ  नहीं  ।  आप  मुझे  मजबूर  नहीं  कर

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  आप  नाराज  क्यों  हो  रहे  हैं  ? यदि  हम  यह  जानकारी  मांगते  हैं  कि
 आपको  इसमें  कितना  समय  लगेगा  तो  क्या  इसमें  कोई  अपमानजनक  बात  है  ?

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  इसी  सदन  में  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कई  थार  आपको  बता  चुका  हूं  कि  इतने  महत्वपूर्ण  मसले  पर  हल्के-फुल्के
 ढंग  से  विचार  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  इस  पर  विचार  करना  है  और  परामश  करना  है'*ਂ

 भी  एस०  जयपाल  यह  सच  परन्तु  सभा  इस  विषय  पर  चुप  नहीं  बेठी  रह  सकती  ।

 हम  इस  चुप्पी  में  शामिल  नहीं  हो  सकते  ।

 प्रो०  एम०  जी०  रंगा  :  आप  अपने  जैम्बर  में  प्रो०  दण्डवते  स ेइस  विषय  पर  बात  क्यों

 नहीं  कर  लेते  ?  वह  लगातार  हस्तक्षेप  कर  रहे  आपने  हमारे  सदस्यों  को  उसके  विरुद्ध  कायेवाही
 किए  जाने  की  धमको  देते  लेकिन  आप  उनके  प्रति  उचित  रवबंया  नहीं  अपनाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  साहब  मैं  ऐसा  कर  चुका  हूं  ।  मैं  पहले  ही  ऐसा  कर  चुका  हूं  ।

 प्रो०  सधु  दष्डवते  :  जेसे  ही  आपने  निर्णय  दिया  मैंने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  वह
 अनावश्यक  रूप  से  क्यों  शिकायत  कर  रहे  जब  आपको  शिकायत  नहीं  है  तो  फिर  उन्हें  क्यों  शिकायत

 है  ?
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  महिलाएं  ज्यादा  विरोध  करती  हैं

 नी भी  भीਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आप  यह  चर्चा  अपने  चैम्बर  में  कर  सकते  हैं  ।  आप  ऐसे  वाद-विवाद  की

 अनुमति  यहां  क्यों  दे  रहे  हमारे  घंयं  की  भी  सीमा  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  जब  हमने  सूचना  दी  तो  हमें  उसके  बारे  में  यह  जानकारी  प्राप्त  करमे
 का  अधिकार  है  कि  इसका  क्या  हुआ  ।  और  हम  इसके  बारे  में  पूछताछ  करते  रहेंगे  ।

 भरी  रामस्वरूप  राम  अध्यक्ष  महोदय
 '''

 अध्यक्ष  महोक्षय  :  क्या  आप  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  ?

 भरी  रामस्वरूप  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भापका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 भी  रामस्वरूप  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडेर  यह  है  कि  महाराष्ट्र  में  रिडल्स  आफ

 हिन्दुइण्म*'*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  रामस्वरूप  राम  जी  ऐसे  कोई  सबमीशन  नहीं  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रिकार्ड  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 12.10  १०
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 बकफ  अधिनियम  ओर  दरगाह  रुवाजा  साहुब  अधितियम  के  अधीन  अधिसूचनाएं

 कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  राजेरद्र  कुमारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  वक्फ  1954  की  धारा  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय
 वक्फ  1987,  जो  14  1987  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  में  प्रकाशित  हुए  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  एल  टी  स॑ं०  5091/87]
 |  पथ  वनिानभपभा॑यणयया -  पपया  एहन््यपापपययथय।ाएण  -

 *ककायंवाही कृत्ताल्त में सम्मिलित नहीं किया



 सभा  पटल  पर  रखे  गंए  फत्र  25  1987
 किकक2ककककछित़़्++-++

 (2)  दरगाह  ख्वाजा  साहेब  1955  की  धारा  20  की  उपधारा  (6)  के
 अन्तगंत  दरगाह  रुवाजा  साहेब  1987,  जो  19
 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०  में
 प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  |  देखिये  एल०  टी०  सं०  5092/87]

 अंतर्राज्यिक  जल-बिगव्राद  अधिनियम  के  अधीन  अधिसूचना

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  और  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :  मैं  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  1956  की  घारा  की  उपधारा  (7)  के  अन्तगंत

 नर्मदा  जल  योजना  1987,  जो  १9  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  का०  आ०  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  गयी  |  देखिये  एल०  टी०  सं०  5093/87]

 बसलण  ओर  दो  प्रदेश  परिषद  तथा  कार्य  संचालन  तथा
 परासशंदाताओं  से  नियम

 गृह  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  लिन्तामणि  मैं  दमण  ओर  दीव

 1987  की  घारा  19  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  दमण  और  दीव  प्रदेश  परिषद
 तथा  कार्य  संचालन  तथा  परामशंदाताओं  से  परामशं  )  1987,  जो  1  1987  के  दमण
 ओर  दीब  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।

 में  रखो  गयी  ।  देलिये  एल०  टी०  सं०  5094/87]

 असम  तथा  पंजाब  से  लोक  सभा  के  लिए  आठवें  आम  चुनाव  तथा  उस  सभा  के  लिए
 1985  में  हुए  उप-चुनावों  संबंधी  प्रतियेदत  ओर  लोक  प्रतितिधित्व

 अधिनियम  1950  के  अधीन  अधिसूचना

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  असम  तथा  पंजाब  से  लोक  सभा  के  लिए  आठवें  आम  चुनाव  तथा  उस  सभा  के

 लिए  1985  में  हुए  उप-चुनावों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  सांख्यिकीय  फी  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 में  रद्ती  गयी  |  देखिये  एल०  टी०  सं०  5095/87]

 (2)  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  28  की  के  अन्तगंत
 निर्वाचकों  का  पंजीकरण  नियम  1987  जो  3  1987  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  814(»)  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयो  |  वेखिये  एल  ०  टी०  सं  ०  5096/87]
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 सीमाशुल्क  अधिनियम  और  केस्त्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियमों  के  अधीन  अधिसूखनायें

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा सभा  पटल  पर
 रखता

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 सा०  का०  नि०  जो  3  1987  के  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनमें  |  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 चर  सा०  का०  नि०  जो  10  1987  के  भारत  के  राजपत्र

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनमें  29  1987  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ||

 सा०  का०  नि०  जो  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनमें  16  1986  की  अधिसूचना  संछ्ष्या

 शु०  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  तथा  एक  व्याध्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  907  जो  1]  1987  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  22  1981  की

 सूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि

 कतिपय  और  ओऔषधियों|औषधों  ओर  उपस्करों  जीवन  रक्षक

 ओऔषध/उपस्कर  जिन्हें  निःशुल्क  आयात  करने  की  अनुञ्ञा  दी  गई  सूची
 में  सम्मिलित  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  जो  13  1987  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  11  1985  की

 सूचना  संडया  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि

 जिन  पर  सीमा-शुल्क  की  रियायती  दर  लगाई  जाती

 के  विस्तार  और  सीमा  की  व्याख्या  की  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  17  1987  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  बेल्जियम  के  फ्रैकों  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा

 भारतोय  मुद्रा  को  बेल्जियम  के  फ्रंकों  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दर

 के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याव्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखी  देखिए  एल०  टो०  सं०  5097|87]
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 ——  -  न

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तगंत  आरी की  गई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 सा०  का०  नि०  जो  29  1987  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1984  की  अधिसूचना
 संख्या  ०उ०  शु०  की  बधता  अवधि  30  1990  तक

 बढ़ाई  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  29  1987  के  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  की

 सूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि
 चायपत्ती  कारखानों  में  उत्पादित  शुल्क  पर  उत्पाद-शुल्क  में  रियायती
 दर  प्राप्त  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  ऐसे  चायपत्ती-क्रय  कारखानों  की
 परिभाषा  को  संशोधित  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखी  देखिए  एल०  टो०  सं०  5098/87 ]

 सारतीय  विज्ञान  बंगलोर  के  वर्ष  1986-87,  मारतीय  राष्ट्रीय  बिशान
 नई  बिल्ली  के  वर्ण  1986-87,  7,  बीरबल  साहनो  इन्स्टीच्यूट

 आफ  लखनऊ  के  वर्ण  1986-87  के  बाथिक
 प्रतियेदन  और  समीक्षा

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  और  महासागर  परमाण

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 फ्रस्यालय  में  रखा  गया  ।  वेलिए  एल०  टी०  सं०  5099/87]

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  विशान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण )  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र तो  डअस वक  स  स  स्क्  व  मै  _त_/?िय-तहत_  _  जप  कक्-+

 (3)  बीरबल  साहनी  इस्स्टीच्यूट  आफ  लखनऊ  के  वर्ष  1986-
 87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बीरबल  साहनी  इन्स्टीच्यूट  आफ  लखनऊ  के  वर्ष  986-
 87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टो०  सं०  5101/87]  /87]

 (4)  वाडिया  इन्सटीड्यूट  आफ  हिमालयन  देहरादून  के  वर्ष
 1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 वाडिया  इन्स्टील्यूट  आफ  हिमालयन  देहरादून  के  वर्ष
 1986-87  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  बेखिए  एल०  टी०  सं०  5102/87]

 (5)  बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के  वाध्िक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टो ०  सं०  03/87]

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  अधिनियम  के  अधीन  अधिसूचनायें

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सस्ती  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के
 अन्तगेत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 भारतीय  वन  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  छठा  संशोधन
 1968,  जो  14  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधि

 सूचना  सा०  का०  नि०  835  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  सातवां  संशोधन

 1987,  जो  14  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  836  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  वन  सेवा  सातवा  संशोधन  1987  जो  14

 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 837  में  प्रकाशित हुए  थे  ।
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 भारतीय  वन  सेवा  आठवां  संशोधन  1987  जो  14
 ]987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०

 838  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  सातवां
 संशोधन  1987,  जो  14  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  841  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सातवां  संशोधन  1987,  जो
 14  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०

 नि०  842  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन  1987  जो  11
 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  वेखिये  एल०  टी०  सं०  5104/87]

 12.12  म०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 राज्य  समा  के  महासचिव  से  निम्नलिखित  संदेश की  सूचना  मुझे
 देनी  है  :---

 सभा  के  प्रक्रिया  और  काये  संचालन  नियमों  के  नियम  |  11  के  उपबनँधों
 के  मुझे  समान  पारिश्रमिक  1987  क्री  एक
 जिसे  राज्य  सभा  द्वारा  24  1987  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  किया

 गया  भेजने  का  निदेश  हुआ

 सभा  के  प्रक्रिया  और  कार्य-संचालन  नियमों  के नियम  127  के

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  24
 198.7  को  हुई  अपनी  बैठक  में  संविधान  आदेश

 1987  को  जिसे  लोक  सभा  ने  अपनी  19  नवम्बर  1987  को  हुई  बैठक
 में  पारित  किया  बिना  किसी  संशोधन  के  पारित  करने  पर  सहमत

 समान  पारिश्रमिक  विधेयक

 राज्य  सभा  हारा  यथापारित

 महासचिष  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  समान  पारिश्रमिक  विधेयक
 1987  सभा  पटल  पर  रजता  ह  ||

 नल  तन  मन  तन  चने  जमा
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 कया

 12.12-1/2  म०  प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधयकाी  तथा  संकल्पों प्  सम्बन्धी  समिति
 खवबालोीसबां  प्रतिवेदन

 -  श्री  एम०  तसम्बि  ढुराई  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  और  संकल्प  सम्बन्धी
 समिति  का  चवालीसवां  प्रतिवेदन  और  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 विभिन्न  उद्योगों  में  विशेषकर  शीशे  और  बीड़ी  उद्योग  भमिकों  के  रूप  में
 नियुक्त  बच्चों  के  सामने  आने  वालो  समस्याओं  के  बारे  में  रखनात्मक  और

 व्यावहा रिक  सुझाव  देने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का
 गठन  करने  की  मांग

 भी  गंगाराम  :  अध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस  महत्वपूर्ण  विषय
 की  तरफ  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 समुचे  भारत  वर्ष  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  देशवासियों  को  ऊपर  उठाने  के  लि  ए  हम
 सब  चिन्तन  कर  रहे  हैं  और  हर  सम्भव  प्रयत्न  भी  कर  रहे  हैं  कि  देश  के  गरीबों  का  जीवन  स्तर  कम  से
 कम  समय  में  उठ  सके  ।  यह  विधि  की  विडंबना  है  कि  इस  क्रम  में  हम  अपने  गरीब  मजदूर  भाईयों  के
 जीवन  में  यथा  बांछ्छित  रुफलता  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  इस  समूचे  प्रकरण  में  बाल  श्रमिकों  की
 ज्वलंत  समस्या  शासन  के  लिए  एक  चुनौती  बनी  हुई  खड़ी  चाहे  वह  फिरोजाबाद  की  आग  उगलती

 हुई  भट्टियों  के  बीच  में  देश  के  भावी  नागरिकों  के  व्यक्तित्व  के  निर्माण  का  प्रश्न  हो  या  आगरा  के  लौह
 उत्पादन  की  भभकती  हुई  भट्टियों  के  सामने  मुरझाती  हुई  कलियों  का  प्रश्न  हो  या  बीड़ी  मजदूरी  में  लगे

 हुए  बाल  श्रमिकों  की  भयावह  समस्या  हो  जहां  दैन्यता  की  पिशाचिनी  क्षय  रोग  को  जन्म  देकर  मुरझा
 जाने  के  लिए  विवश  कर  रही  है  आज  देश  में  बाल  श्रमिक  समस्या  भयंकर  रूप  धारण  कर  के  एक  चुनौती
 बनी  हुई  मानवता  को  इस  नाजुक  और  दयनोय  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  भारत  सरकार  के  श्रम
 मंत्राल  द्वारा  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  कर  सभी  पहलुओं  पर  अध्य८न  कर  ऐसे  रचनात्मक
 तथा  क्रियात्मक  सुझाव  देने  के  लिए  प्रेरित  किया  जाए  जिसको  मूत्तंरूप  देकर  मानवता  की  इस  दुखदाई
 समस्या  का  निराकरण  हो  सके  ।

 असीनोफिलीस  ओर  बियोफिलीम  ओषधियों  के  सल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए
 जाने  और  ओषध  कम्पनियों  द्वारा  उन  औषधियों  को  मनमानी  पर  बेचने

 से  प्राप्त  अतिरिक्त  आय  को  उस  कम्पनियों  से  बसूल  करने  और  उसे
 डी०  आई०  ए०  खाते  में  जमा  करने  को  मांग

 डा०  चमादेखर  त्रिपाठी  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस

 पूर्ण  बिषय  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
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 चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी

 देश  में  तमाम  रोगियों  को  दमा  तथा  श्वास  सम्बन्धी  अन्य  बीमारियों  से  राहुत  देने  के  लिए
 सरकार  से  एमिनोफामूलिन  और  थियोफाइलिन  नामक  दवाइयों  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  आयात
 करने  को  व्यवस्था  की  ये  दोनों  ओषधियां  औषधि  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  1979  और  1987  के
 अन्तगंत  ओ०  जी०  एल०  स्कीम  के  अन्तर्बत  आयात  करने  की  व्यवस्था  रसायन  विभाग ने
 बंधित  सूची  में  कर  दी  और  भविष्य  में  आयात  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  इन  ओषधियों  के  बारे  में

 चूंकि  ये  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  के  अन्तमंत  हैं  इसलिए  इनका  मूल्य  पी  ने  जो  एक  एक्सपर्ट
 बाडी  है  दो  सो  रुपया  प्रतिकिलोग्राम  के  आस-पास  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  की  किन्तु  सरकार
 द्वारा  इन  औसधियों  का  मूल्य  अब  तक  निर्धारित  न  करने  के  कारण  ओवधि  निर्माता  इसे  पांच  सो  रुपए
 से  अधिक  दामों  पर  बेच  रहे  इससे  औषधि  निर्माताओं  को  करोड़ों  रुपए  प्रति  वर्ष  कमाने  का  अवसर
 मिल  गया  है  साथ  ही  देश  के  करोड़ों  उपभोक्ता  ऊंची  कीमत  पर  औषधि  खरीद  कर  लुट  रहे

 मैं  उद्योग  मन्त्री  से मांग  करता  हूं  कि  करोड़ों  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इन  औषधियों  के  मूल्य  अविलंब  निर्धारित  कर  दिए  जाएं  तथा  इन  सभी  कम्पनियों  से  जिन्होंने  मनमाने
 ऊंचे  मूल्य  पर  औषधियों  को  बाजार  में  बेचा  अतिरिक्त  मूल्यों  को  खाते  में  जमा  कराया

 जाए  ।

 पारादीप  पलमन  से  तलकर्थण  का  पूरा  ख्च  केन्द्रीय  सरकार

 हारा  वहुन  किए  जाने  की  मांग

 ]

 क्रो  लक्ष्मण  मलिक  मैं  भारत  सरकार  से  पारादीप  पत्तन  के  विकास  के

 लिए  निम्न  लिखित  उपाय  करने  का  अनुरोध  करता  पारादीप  पत्तन  पर  माल  की  उठाई-घराई  के

 कार्य  में  1985-86  से  वृद्धि  हो  रही  है  ओर  वृद्धि  दर  प्रति  वर्ष  बढ़  रही  है  यह  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  लोह
 से  भिन्न  माल  के  मामले  में  हुई  कम  से  कम  दो  अतिरिक्त  सामान्य  माल-गोदियों  का

 निर्माण  करके  पत्तन  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  है  ।  चूँकि  निर्माण  का  में  लगभग
 तीन  वर्षों  का समय  लगता  इसलिए  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  शीघ्र  लिया  जाना  चाहिए  ।

 पत्तन  की  कुल  आय  में  1985-86  से  वृद्धि  हुई  है  और  उस  वर्ष  से  उसका  कुल  व्यय  भी  बढ़ा
 यद्यपि  कुल  आय  में  गत  वर्षों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  प्रति  वर्ष  बढ़  रहे  ब्याज  के  भार

 के  कारण  पत्तन  घाटे  में  चल  रहा  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  ऐसे  प्तनों  को  जिनका  अभी
 विकास  किया  जा  रहा  ब्याज-राजसहायता  दी  जानी  चाहिए  अन्यथा  वे  उन  पुराने  स्थापित  पस्तनों  से

 प्रतियोगिता  नहीं  कर  सकते  जिनका  विकास  उस  समय  किया  गया  था  जब  निवेश  लागत  बहुत  कम  थी  ।

 पत्तन  को  तलकषंण  पर  भारी  घनराशि  व्यय  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  पानी  के  बहाव  में  पत्त  न  के
 तल  में  दक्षिण  से  काफी  मिट्टी  बहकर  आ  जाती  इस  प्रकार  के  तलक्षण  के  लिए  कलकत्ता  पत्तन  को

 राजसहायता  मिलती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पारादीप  पत्तन  में  तल  कर्षण  की  पूरी
 लागत  वहन

 12.14  म०  १०

 महोदय  पौदासोन
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 भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  में  केस्त्रीय
 विशालय  खोलने  की  मांग

 भी  के०  एन०  प्रधान  :  अध्यक्ष  मैं  इस  महत्वपूर्ण  विषय  को  नियम  377  के
 अधीन  इस  सदन  में  उठाना  चाहता

 केन्द्रीय  विद्यालयों  की  योजना  1962  में  बनी  और  1963  से  क्रियान्वयन  शुरू  आज
 देश  में  600  से  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  इस  तेजी  से  बढ़ने  का  कारण  केन्द्रीय  विद्यालयों  की
 प्रियता  विशेष  रूप  से  केन्द्र  रक्षा  और  सावंजननिक  क्षेद्र  के  कर्मचारियों  को  इनसे  बड़ी
 राहत  और  संतोष  प्राप्त  हुआ  है  ।

 भोपाल  में  कर्मचारियों  की  संख्या  20  हजार  के  लगभग  है  और  यहां  एक
 केन्द्रीय  विद्यालय  की  नितांत  आवश्यकता  की  अधिकांश  शाखाओं  में  केन्द्रीय
 विद्यालय  हरिद्वार  में  दो  दो  केन्द्रीय  विद्यालय  जगदीशपुर  में  हाल  ही  में  खुला

 गत  15-20  वर्षों  से  भोपाल  में  भी  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  अनुरोध
 किया  जाता  रहा  आशा  मानव  संसाधन  मन्त्री  जी  इस  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान

 रखावਂ  शी्ष  के  अन्तगगंत  सिचाई  बांधों  क ेलिए  आवंटित  धनराशि
 कार्य-प्रमारित  कर्मचारियों  के  वेतन  आदि  पर  खत  म  की  जाए  और  उसका

 बांधों  के  वास्तविक  रखरखाव  पर  उपयोग  किया  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  मानवण्ड  निर्धारित  करने  की  भांग

 ]

 भी  शुझार  सिह  :  राजस्थान  में  इस  वर्ष  भयंकर  अकाल  पड़ा  है  और  यह  नितान्त
 आवश्यक  है  कि  राज्य  में  फसलें  उगाने  के  लिए  तालाबों  और  सिंचाई  बांधों  में  उपलब्ध  पानी  की  प्रत्येक

 बूंद  का  बहुत  किफायती  और  लाभप्रद  ढंग  से  उपयोग  किया

 यह  देखा  गया  है  कि  गोपालपुर  उमेद  सागर  बांध  तथा  तहसील  किसन  गंज  में

 सीताबाड़ी  में  सारणों  का  बहुत  सा  पानी  बेकार  जा  रहा  है  ।  कोटा  जिले  की  अन्न  तहसील  में  सारणों  का
 पानी  भी  बेकार  जा  रहा  है  ।

 हसी  प्रकार  झालावाड़  जिले  में  भीम  सागर  बांध  और  हरीश  चन्द्र  सागर  बांध  का  भी  बहुत  सा

 पानी  व्यर्थ  हो  रहा  इन  स्थानों  पर  नहर  प्रणाली  और  वांधों  के  रख-रखाव  के  अभाव  में  पानी  बेकार
 जा  रहा  खराब  रख-रखाव  का  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि  शीर्ष  के  अन्तगंत  सभी

 धमराशि  कार्य-प्रभारित  कमंचारियों  के  वेतन  का  भुगतान  करने  में  व्यय  कर  दी  जाती  है  ओर  वास्तविक
 रख-रखाव  के  कार्य  के  लिए  कुछ  शेष  नहीं  बचता  ।

 इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  जल  संसाधन  मन््त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  ऐसे  मानदंड

 निर्धारित  करें  कि  वेतन  और  कमंचारियों  की  संख्या  सीमा  के  भीतर  रखी  जाए  तथा  भविष्य  में

 रिक्त  खर्चे के  कारण  किसानों  और  सरकार  के  हितों  को  हानि  न  पहुंचे  ।
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 मियम  377  के  अभीन  मामले  1987
 बज  बल  कक  कील  ह््ग्ग्ग्ग्घ्ग्ग्म्म्म्मझ्झ्धग्ग्ग्ग्णो

 शोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  के  उस  क्षेत्र  में  विद्युत  सम्बन्धी
 झावश्यकताओं  को  पूरा  करमे  के  लिए  100  मेगावाट  का  एक  ताप

 विजलीघर  स्थापित  करने  को  मांग

 श्री  तम्पन  थामस  :  केरल  में  विद्युत  की  भारी  कमी  निकट  भविष्य  में  भारी

 वर्षा  होने  और  पन-बिजली  परियोजनाओं  से  बिजली  प्राप्त  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  कोचीन

 तेल  शोधक  कारखाने  के  पास  तेल  है  तथा  इसके  निकट  सो  मेगावाट  का  ताप  विद्युत  संयंत्र  शुरू  किया
 जा  सकता  है  जिससे  वहां  के  लोगों  की  विद्युत  सम्बन्धी  आवश्यकता  पूरी  हो  सकती

 कालो  मिर्च  के  पोत-परयंन्त-निःशुल्क  मूल्य  पर  3.5  प्रतिशए  उपकर  लगाने
 के  मामले  पर  पुनवि्ञार  करने  की  मांग

 भी  के०  सो  हनदास  :  इस  मौसम  में  भारत  के  काली  मिर्च  के  निर्यात  में  तेजी  से
 गिरावट  आई  सरकार  द्वारा  काली  मिर्च  पर  लगाए  गए  उप  कर  से  निर्यात  में  और  भी  गिरावट

 आएगी  ।

 सरकार  ने  6  नवम्बर  से  काली  मिर्च  के  पोत-परयंन्त  निःशुल्क  मूल्य  पर  3.5  प्रतिशत  उपकर

 लगा  दिया  इससे  काली  मि्च  के  निर्यात  पर  निश्चित  रूप  से  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |  वर्तमान  स्तर  पर

 पोत-पर्य॑न्त-निःशुल्क  मूल्य  63,000  रुपए  प्रति  टन  है  ।  नया  वर्तमान  उपकरों  लागत

 मूल्य  का  15  प्रतिशत  बैठता  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  काली  मिर्चे  का  मूल्य  अत्यधिक  है  और

 बत॑मान  उपकर  से  काली  मिर्च  के  व्यापार  की  स्थिति  और  भी  कमजोर  पड़ेगी  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  उपकर  पर  पुनविद्यार  करे  और  काली  मिश्र

 की  उत्पावन  लागत  में  कमी  करने  के लिए  सभी  कदम  उठाए  ताकि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगी

 बन  सके  ।

 जो  लोडर-पैकर  पहले  एयर  फ्रेट  लिमिटेड  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें
 मारतोय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पसत  प्राधिकरण  में  खपाने  की  मांग

 भी  सती  बेजयन्ती  माला  बाली  मद्रास  विमानपत्तन  माल  काम्पलैक्स  में  एयर
 फ्रेट  लिमिटेड  ने  1978  से  1985  के  बीच  लगभग  100  लोडरों-पैकरों  की  नियुक्ति  की  गई

 परन्तु  अबानक  भारतीय  अतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  ने  एयर  फ्रेट  लिमिटेड  के

 साथ  ठेका  समाप्त  कर  दिया  और  इन  लोडरों  को  नेमितिक  मजदूरों  के  रूप  में  नियुक्त  कर  वे

 1986  तक  वर्ष  में  8  माह  के  लिए  नैमित्तिक  मजदूरों  के  रूप  में  कार्य  करते  रहे  ।  इसके  बाद  उन्हें
 सहकारी  समिति  बनाने  और  लोडरों-पैकरों  का  का  करने  के  लिए  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन
 प्राधिकरण  के  साथ  ठेका  करने  का  परामर्श  दिया  गया  ।  तदनुसार  उन्होंने  यह  कार्य  किया  ।

 चूंकि  वे  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विभान  पत्तन  प्राधिकरण  के  प्रभावित  कर्मचारी  थे  इसलिए
 माननीय  नागर  विमानन  मन्त्री  ने  यह  निदेश  दिया  कि  ठेके  का  कार्य  केवल  समिति  को  ही  दिया
 इस  निदेश  के  अनुसार  माल  उतारने  तथा  लादने  का  ठेका  समिति  को  1987  तक  दिया

 इस  टेके  का  अभी  नवीकरण  नहीं  किया  गया  है  ।

 अब  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  मद्रास  विमानपत्तन  माल  काम्पलैक्स  के
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 न  कि

 महाप्रबन्धक  ने  समिति  के  साथ  हुए  मोखिक  समझौते  के  विपरीत  निविदाएं  आमंत्रित  की  हैं  जिसके
 फलस्वरूप  ये  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  यह  महसूस  किया  गया  है

 कि  भारतीय  अस्त॒र्राष्ट्रीय ||
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  को  इन  सभी  प्रभावित  100  कमंचारियों  को  क्षपा  लेना  चाहिए

 मैं  माननीय  नागर  विमानन  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करती  हैं  कि
 वह  उक्त  करमंचारियों

 को  स्थाई  आधार  पर  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  में  खपाने  की  व्यवस्था  क  रे  ।

 12.19  म०  प०
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 -

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री  जनाद॑न  पुजारी  द्वारा  23  1987  को  पेश  किए
 गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  विचार  अर्थात्  :--

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  1976  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 श्री  माधव  रेड़ी  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  ज॑साकि  मैंने  पहले  कहा  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक
 बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ओर  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  किए  जाने  की  आवश्यकता  हमने

 इसके  लिए  केवल  तीन  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  अधिक
 समय  तक  चर्चा  की  जाए  क्योंकि  गत  ।  2  वर्षों  में  इस  विधेयक  के  प्रवर्तन  के  दोरान  कई  घटनाएं  घटी

 सरकार  और  जनता  के  ध्यान  में  अनेक  समस्याएं  आई  दांतेवाला  कामथ  समिति  और
 अब  केलकर  समिति  सहित  अनेक  समितियों  ने  इस  प्रश्न  पर  विच्चार  किया  है  और  उन्होंने  अनेक
 सिफारिशें  की

 केलकर  सपम्रिति  के  प्रतिवेदन  पर  आधारित  संशोधनों  के  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे  में  बोलने  से
 पहले  मैं  एक  बात  कहना  चाहुूंगा  ।  प्राककलन  समिति  के  मेरे  विचार  से  शायद  यह

 में  की  गई  सिफारिशों  के  अन्तर्गत  बैंकों  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  यह  सुझाव  दिया
 गया  था  कि  बैंक  का  प्रत्येक  बाषिक  बैंक  का  समेकित  वाधिक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा

 वर्ष  1983  में  प्रस्तुत  किए  गए  एक  प्रतिवेदन  के  अलावा  बाद  का  कोई  भी  प्रतिवेदन  सभा  पलट
 पर  नहीं  रखा  गया  जिससे  कि  हम  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  वास्तविक  कार्य  प्रणाली  और  उसकी
 करमियों  के  बारे  में  जान  पाते  ।  यह  काय॑  एक  अध्यादेश  के  आधार  पर  बड़  प्रचार  के  साथ  1975  में

 शुरू  किया  गया  तथा  बाद  में  इस  अध्यादेश  को  अधिनियम  के  रूप  में  पारित  क्रिया  गया  ।  जब  20  सूत्री
 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  तो  उस  समय  उनमें  एक  सूत्र  ग्रामीण  ऋण  ग्रस्तता  दूर  करने  के  बारे  में  था
 और  इसलिए  यह  विधेयक  लाया  विधेयक  की  सम्पूर्ण  अवधारणा  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  विशेष  में

 बहु-अभिकरण  ऋण  प्रणाली  शुरू  की  हमारे  यहां  वाणिज्यिक  बैंक  थे  जो  मुख्यतः  शह रोन्मुख्
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 कअममपपपतेनतनतप्प्प्न्यप:/|//

 सी०  माधव  रेड्डी  ]

 कोई  भी  वाणिज्यिक  बेंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंशाखा  खोलने  के  लिए  तैयार  नहीं  था  ओर  हर  बार  रिजं

 बैंक  को  जबरन  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाने  और  वहां  अपनी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कहना  पड़ा  ।  एक

 बार  तो  यह  भनुपात  निर्धारित  करना  पड़ा  कि  यदि  कोई  बैंक  शहरी  क्षेत्रों  में  एक  शाखा  खोलना  चाहता

 है  तो  उसे  पांच  शाखाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोलनी  पड़ेंगी  ;  तभी  उसे  शहर  में  एक  शाखा  खोलने  की

 मंजूरी  दी  जाएगी  ।  प्रत्येक  वाणिज्यक  बैंक  बहुत  सी  शाखाएं  शहरी  क्षेत्रों  मे ंखोलना  चाहता  था  ;  शहरी

 क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  प्रस्ताव  रिजवं  बेंक  के  पास  लम्बित  पड़े  शहरी  शाखाएं  बहुत  लोकप्रिय

 वे  संसाधन  जुटा  सकती  ग्रामीण  बैंकों  को  हानि  उठानी  पड़ती  है  ;  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जुटाने  के

 लिए  कोई  संसाधन  नहीं  वहां  बैंक  में  जमा  होने  वाली  राशि  कम  और  बेंक  से  निकलने  वाली  राशि

 अधिक  थी  ;  और  कोई  भी  बंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंशाखाएं  स्थापित  करने  के  लिए  शहरी  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हो

 रहे  लाभ  को  प्रमाणित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  यह  स्थिति  थी  ।

 इसी  सहकारी  समितियां  भी  काफी  लम्बे  समय से  क्षेत्र  में  ह ैऔर  यह  मुख्यतः  सहक।री
 समितियों  का  क्षेत्र  परन्तु  सहकारी  समितियों  के  अपने  दोष  वे  गाँवों  में  जमा  राशि  प्राप्त  करने

 दी  स्थिति  में  नहीं  थी और  उनके  संसाधन  भी  मुख्यतः  भारतीय  रिजरव  बेक  और  अब  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  से  पुनवित्त  पर  आधारित  इन  दो  कारणों  से  वाणिज्यिक  बैंकों  ओर  सहकारी
 बैंकों  की  कुछ  अच्छी  बातों  को  मिलाकर  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  स्थापित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  ।

 यह  एक  बहुत  क्रांतिकारी  विचार  मैं  ग्रामीण  बेकिंग  प्रणाली  की  अवधारणा  का  पूर्ण  समर्थन  करता

 हूं  भौर  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  लगभग  13,000  शाखाओों  के  साथ  यह  प्रणाली  पूरे  देश  में  फैल  गई
 मैं  इसका  स्वागत'करता  हूं  ।  मुझे  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  किए  जा  रहे  इस  प्रचार  की

 जानकारी  है  कि  ये  बैंक  अच्छे  नहीं  इनमें  घाटा  हो  रहा  इन  बेंकों  को  बंद  करना  पड़ेगा  ;  उन्हें
 प्रायोजित  बेंकों  क ेसाथ  मिला  दिया  जाना  चाहिए  अथवा  उन्हें  प्रायोजित  बेकों  के  सहायक  के  रूप  में
 कार्य  करना  चाहिए  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  बातें  ।

 यदि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  अधंक्षम  नहीं  तो  इसके  लिए  कोन  जिम्मेदार  बर्ष॑
 1976  में  भी  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  की  जा  रही  तब  भी  यही  मुह  उठाया  गया  था  और  उस
 समय  वित्त  मन्त्री  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  बवाया  था  कि  इसकी  वजह  केवल  मूल  पूंजी  की  कमी  है  और

 इससे  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  ये  बैंक  अक्षम  हो  रहे  इन  बेंकों  के  अक्षम  होने  का  मुख्य  कारण

 हानियां  निश्चित  रूप  से  इन  बेकों  को  हानियां  हो  रही  हैं  और  इस  हानि  से  सम्पूर्ण  शेयर  पूंजी  नष्ट

 हो  गई  है  क्योंकि  इन  बैंकों  की  कुल  शेयर  पूंजी  49  करोड़  रुपये  इस  49  करोड़  रुपये  में  50  प्रतिशत
 शेयर  भारत  सरकार  के  15  प्रतिशत  शेयर  राज्य  सरकारों  के  पास  और  35  प्रतिशत  शेयर
 जक  बैंकों  के  पास  हैं  ।

 आज  इन  196  बेंकों  की  सम्पूर्ण  शेयर  पूंजी  नष्ट  हो  गई  है  ।  जो  हानि  हो  रही  है  वह  शेयर  पूंजी
 से  ज्यादा  यदि  आप  इस  ओर  देखें  तो  यह  एफ  बिन्ताजनक  स्थिति  यह  चिन्ताजनक  स्थिति
 इसलिए  है  क्योंकि  ये  बेंक  आज  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  वे  अपने  संसाधनों,से  उतना  पैसा  जुटा  सकें
 जितना  कि  वे  वास्तव  में  लोगों  को  कर्ज  के  रूप  में  देना  चाहते  हमें  बताया  गया  है  कि  जभा  पूंजी
 1600  करोड़  रुपये  की  है  जबकि  देनदारियां  लगभग  1800  करोड़  रुपये  की  हैं  अग्रिम  की  राशि  1700

 अथवा  1800  करोड़  रुपये  हैं  और  जमा  राशि  अग्रिम  से  कम  हो  सकता  है  कि  यह  घनराशि  राष्ट्रीय

 क्रषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ओर  प्रायोजिक  बकों  से  मिल  रही  हो  ।  लेकिन  जब  हम  इम  प्रायोजक  बेंकों
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 की  वास्तविक  स्थिति  को  देखते  हैं  क्योंकि  हमने  ही  इन  संस्थाओं  को  बनाया  है  और  प्रायोजक  बेकों  को

 हमने  यह  उत्तरदायित्व  सौंपा  प्रायोजक  बैंक  की  एक  नई  धारणा  के  बारे  में  सोचा  गया  है  और  प्रत्येक
 वाणिज्यिक  बेंक  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वह  अधिसूचित  क्षेत्रों  में  कुछ  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक
 जित  करे  ।  कया  आज  हमें  इस  धारणा  में  सफलता  मिली  यह  एक  वहुत  अच्छा  विचार  था  लेकिन

 इन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  को  होने  वाली  हानियां  अथवा  इनकी  अक्षमता  सम्पूर्ण  ढांचे  में  ही  अन्तनिहित
 इस  सम्पूर्ण  ढांचे  में  अक्षमता  की  बात  सबसे  पहले  इसका  कारण  कम  मूल  पूंजी  अथवा  कम  शेयर

 मूल  पूंजी  का  होना  दूसरे  इसे  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  और  प्रायोजक  बैंकों  के  संसाधनों
 पर  निर्भर  रहना  पड़ता  था  और  प्रायोजिक  बैंक  इन  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  बिल्कुल
 भी  परवाह  नहीं  करते  थे  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  30  प्रतिशत  की  दर  निर्धारित  की

 घनराशि  का  30  प्रतिशत  मिलना  पुनवित्त  व्यवस्था  के  लिए  30  प्रतिशत  का  अंश
 निर्धारित  किया  गया  कितने  पर  ?  बहुत  से  ऐसे  बैक  है  जिनमें  प्रायोजक  बैंक  का  पुनवित्त  व्यवस्था

 पूंजी  में  मुश्किल  से  20  प्रतिशत  का  अंश  कुछ  ऐसे  भी  बैंक  है  जिनमें  एक  प्रतिशत  का  भी  अंश  नहीं
 और  वे  किस  दर  पर  ब्याज  ले  रहे  वे  पुनवित्त  व्यवस्था  के लिए  8-1/2%  की  दर  पर  ब्याज

 ले  रहे  हैं  जिसके  लिए  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  प्रायोजक  बैक  से  ले  रहे  हैं  जबकि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बैंक  केवल  7  प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज  ले  रहा  बैंकों  की  धनराशि  देने  की दर  और  उधार
 लेने  को  वास्तविक  दर  तथा  ऋण  वापसी  की  दर  इतनी  धीमी  है  कि  इस  बैंकों  क ेलिए  इतनी  थोड़ी  सी

 घनराशि  के  साथ  कुशलतापूर्वक  कार्य  करना  बहुत  कठिम  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  समय  इस

 पहलू  को  छोड़  दिया  गया  है  और  कतिपय  सुरक्षोपाय  महीं  क्षिये  गये  हैं  ।

 अब  मुझे  इस  बात  की  प्र  तन्नता  है  कि  केलकर  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंची  है  कि  शेयर  पूंजी  को  बढ़ाया  जाएगा  लेकिन  मुझे  इस  तथ्य  के  कि  मन्त्री  महोदय  ने

 एक  दो  दिन  पहले  सभा  में  एक  वकतत्य  दिया  था  कि  पुरोधृत  पूंजी  को  25  लाख  से  बढ़ाकर  |  करोड़

 रुपये  कर  दिया  सभादत्त  पूंजी  को  बढ़ाने  के  कोई  आसार  नजर  नहीं  आ  रहे  यह  बात  मुझे
 इस  विधेयक  में  दिखाई  नहों  दी  इस  विधेयक  में  आप  केवल  अधिकृत  पूंजी  को  |  करोड़  से  बढ़ाकर

 5  करोड़  रुपये  कर  रहे  लेकिन  इससे  सभादत्त  पूंजी  में  वृद्धि  कहां  हुई  ?  आखिरकार  ये  सब  पूंजी  क्या

 यह  कुछ  भी  नहीं  वास्तविक  बात  तो  यह  है  कि  सभादत्त  पूंजी  कितनी  आप  कितनी  घनराशि

 दे  रहे  हैं  ।  आपने  कहा  है  कि  प्रत्येक  बंक  के  लिए  पुरोधुत  पूंजी  और  समादत्त  पूंजी  करोड़  रुपये  होने

 जा  रही  है  लेकिन  इस  बात  का  इस  विधेयक  में  कोई  उल्लेख  नहीं  मैंने  वित्तीय  ज्ञापन  का  अध्ययन

 किया  है  लेकिन  इसमें  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  इसमें  कहा  गया  है  कि
 आकलन  नहीं

 किया  जा  सकताਂ  ।  आज  आप  कहते  हैं  कि  इस  अवस्था  में  भारत  सरकार  की  वित्तीय  वचनबद्धता  को

 नहीं  आंका  जा  अतः  इसीलिए  आप  इस  सम्बन्ध  में  चुप  हैं  और  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि

 पुरोधृत  पूंजी  25  लाख  रुपये  से  |  करोड़  रुपये
 के

 बीच  हम  तो  यह  जानते  हैं  कि  यह  कुल  मिला

 कर  25  अथवा  35  लाख  रुपये  ही  हो  सकती  अप  द्वारा  दिये  गये  मैं  इसे  सभा  में  दिया  गया

 यह  वचन  अथवा  आश्वासन  मानता  क ेबावजूद  कि  आप  सभादत्त  पूंजी  को  बढ़ाकर  |  करोड़  रुपया

 कर  रहे  हैं  और  यह  कि  इससे  पीछे  नहीं  हटा  जाएगा  तथा  आप  तीन  शेयर  अर्थात  राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  और  प्रायोजित  बैंकों  के  वतमान  अनुपात  में  कोई  परिवतंन  नहीं  कर  रहे  मैं  नहीं

 जानता  कि  आपने  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  के  बेंकों  से  भी  परामर्श  किया  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  यह

 वचनबद्धता  उन  पर  भी  लागू  होती  यदि  आप  सभादत्त  पूंजी  को  बढ़ाकर  |  करोड़  र॒पया  कर  रहे  हैं STS

 तो  राज्य  सरकार  की  बचनबद्धता  लगभग  22  क  रोड  रुपये  हो  जाएगी  और  आपकी  अपनी  वचनबद्धता aT  2  पर  है
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 सी०  माधव  रेड्डी

 लगभग  49  अथवा  79  करोड़  रुपये  हो  जाएगी  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जब  आप  इस  बात  का  आकलन
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  इन  बेकों  की  सभादत्त  पंजी  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  वित्तीय
 बद्धता  क्या  होगी  तब  आप  यट्ट  कैसे  कह  सकते  हैं  कि  हम  इन  बेकों  की  सभादत्त  पंजी  बढ़ा  रहे  इस
 विधेयक  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  तो  भी  मैं  समझता  हूं  कि  यह  आपकी  वचनबद्धता  के
 कारण  है  क्योंकि  आपने  इस  विषय  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  इसे  बढ़ाकर  ]  करोड़  रुपये  किया  जा
 रहा  है  और  मैं  समझता  हूं  कि आप  इस  बात  से  मुकर  नहीं  रहे  राज्य  सरकार  और  प्रायोजित  बैंकों
 को  आश्वस्त  करके  और  अपने  द्वारा  बचन  देकर  आप  सभादत्त  पूंजी  को  बढ़ाकर  |  करोड़  रुपया  कर  रहे
 हैं  औौर  आप  जिस  कुल  पूंजी  को  बढ़ा  रहे  आखिर  वह  कुल  पूंजी  क्या  यदि  आज  आपके  पास  |
 करोड़  रुपया  है  और  इसे  बात  बैंकों  में  बांटना  है  तो  आप  सीधा  सा  हिसाब  लगा  सकते  हैं  कि  इसमें
 आपका  कितना  हिस्सा  तब  आप  वित्तीय  ज्ञापन  में  यह  क्यों  कहते  हैं  कि इसका  आकलन  नहीं
 किया  जा  सकता  मैं  यह  बात  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  ।  इसको  स्पष्ट  रूप  से  आंका  जा  सकता  आपको
 इसकी  गिनती  करनी  होगी  और  यह  बताना  होगा  कि  वतंमान  बेंकों  की  संख्या  के आधार  पर  आपकी

 पूंजी  क्या  होगी  ।  मैं  भविष्य  में  खुलने  वाले  बकों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  भौर  हो  सकता  है  कि  आप

 कुछ  नई  शाखाएं  भी  खोलें  ।

 बेंकों  की  सक्षमता  के  प्रश्न  के  बारे  में  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  यह  सक्षमता  मुख्य  रूप  से
 नीतियों  विशेष  रूप  से  बैंकों  के  बित्तीय  प्रबन्ध  पर  निर्भर  करती  है  ।  इस  समय  बैंकों  का  वतंमान
 वित्तीय  प्रबन्ध  कसा  वित्तीय  प्रबन्ध  इतना  घटिया  है  कि  प्रबन्धकों  के  पास  एक  भी  प्रशिक्षार्थी  भी
 उपलब्ध  नहीं  उनको  इस  बात  का  भी  ज्ञान  नहीं  है  कि  वे  अपनी  घनराशि  को  कंसे  खर्च
 जित  बँकों  की  इन  बेकों  में  बिल्कुल  भी  रूजि  नहीं  वे  उनके  साथ  सौतेले  बच्चों  जैसा  व्यवहार  कर
 रहे  हैं  ।  वे  नहीं  चाहते  हैं  कि  ये  बैंक  चलते  रहें  क्योंकि  वे समझते  हैं  कि  हमने  जबरदस्ती  में  बैंक  उन  पर
 थोंपे  उन्होंने  किसी  प्रकार  का  कोई  वचन  नहीं  दिया  है  ।  उन्होंने  केवल  अपने  अधिकारियों  को

 नियुक्ति  पर  इन  बैंकों  में  भेजा  है  जिन्होंने  इन  बैंकों  क ेविकास  और  इन  संस्थाओं  को  प्रोत्साहित  करने
 के  लिए  कोई  भी  कार्य  नहीं  किया  है  जो  कि  अत्यन्त  जरूरी  हमारा  मुख्य  उद्देश्य  यही  मुख्य
 उद्देश्य  यह  था  कि  ये  वाणिज्यिक  बैंक  इन  संस्थाओं  को  प्रोत्साहित  करें  और  इनका  इस  ढंग  से  विकास
 करें  ताकि  वे  ग्रामीण  गरीब  से  गरीब  लोगों  की  ऋण  आवश्यकताओं  ओर  निर्धारित  लक्ष्य  वाले

 समूहों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  अपने  कत्तंयों  का  निर्वहन  कर  मैं  हुं  कि  कुछ
 ऐसे  बैंक  भी  हैं  जिन्होंने  निर्धारित  लक्ष्य  वाले  समूहों  को  वित्तीय  सहायता  देने  में  बिल्कुल  भी  रूचि  नहीं
 दिखाई  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रश्न  नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  तथ्यों  से  पता  चलता  है  कि  इन  बैंकों
 में  अधिक  संख्या  में  उधार  लेने  कालों  और  जमा  कराने  वालों  के  खाते  उनकी  जमा  बाते  लगभग  |
 करोड़  50  लाख  उनकी  जमा  योजना  छोटी  जमा  योजना  है  और  वे  इस  जमा  को  गरीब  लोगों  से

 इकट्ठा  करते  इसी  प्रकार  उनके  उधार  खाते  भी  बहुत  अधिक  संख्या  में  ये  खाते  लगभग
 70  लाख  अथवा  इसके  आस  पास  के  यदि  उनके  उधार  खाते  70  लाख  हैं  तो  प्रत्येक  खाते  में  औसत
 ऋण  को  दर  लगभग  निश्चित रूप  रुपये  भ्रथवा  इसके  आस  पास  आती  इने  तथ्यों  क ेआधार  पर  इसका

 र्थ  मैं  यह  लगाता  हूं  हि  वे  व  मजोर  वर्ग  के  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रहे  लेकिन  यदि  इसमें

 कोई  कमी  है  तो  निश्चित  रूप  से  यह  स्थानीय  प्रबन्धकों  की  व्यक्तिगत  कमी  के  कारण  लेकिन  कल

 मिलाकर  इन  प्रादेशिक  ग्रामीण

 बैंकों ने जबरदस्त कार्य है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर एक अच्छी छःप छोड़ी है और इन बैंकों को इस वजह से कि इनमें हानि हो रदी बन्द बारे नहीं सोचना चाहिए ।
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 जहां  तक  सक्षमता  का  सम्बन्ध  है  मैं  पुनवित्त  व्यवस्था  के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहा  था  ।  उन्हें
 प्रायोजित  बैंकों  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  दरों  की  भांति  पुनवित्त  व्यवस्था  की

 सुविधाएं  क्यों  नहीं  दी जानी  चाहिए  ?  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  7  प्रतिशत  की  दर  पर
 ब्याज  दे  रहा  यदि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  7  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  पर  पुनवित्त
 व्यवस्था  की  सुविधा  दे  सकता  है  तो  वाणिज्यिक  बैंक  इसी  दर  पर  ये  सुविधाएं  क्यों  नहीं  दे  सकते  हैं  और
 वे  अधिक  दर  क्यों  ले  ?  इसी  प्रकार  इन  बेंकों  की  धनराशि  जब  प्रायोजित  बेकों  के  पास  जमा  की  जाती  है
 तो  इसका  उन्हें  कया  लाभ  मिल  रहा  आज  उन्हें  मुश्किल  से  आठ  प्रतिशत  ब्याज  मिल  रहा  वे
 दस  प्रतिशत  क्यों  नहीं  देते  जब  उनकी  अतिरिक्त  घनराशि  प्रायोजित  बैंकों  के  पास  जमी  की  जाती
 है  तो  उन्हें  केवल  आठ  प्रतिशत  ब्याज  मिलता  है  ये  कुछ  ऐसे  विषय  हैं  जिन  पर  केलकर  समिति  ने  विचार
 किया  और  इनको  विधेयक  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |

 मैं  जानता  हूं  कि  कुछ  ऐसे  विषय  भी  हैं  जिनको  विधेयक  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 लेकिन  अधिनियम  ग्नाते  समय  आपको  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  और  आपको  यह  :  खना

 होगा  कि  वाणिज्यिक  प्रायोजित  बेंकों  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  उपयुक्त
 निदेश  दे  दिये  जाएं  ताकि  इन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  द्वारा  धनराशि  की  लागत  और  उधार  धनराशि
 पर  वापस  की  जाने  वाली  दर  के  अन्तर  को  कम  करने  में  किसी  प्रकार  की  कोई  कठिनाई  न  हों  ।

 मैं  हानि  के  सम्बन्ध  में  अन्य  जो  इसके  लिए  जिम्मेदार  का  भी  उल्लेख  करना

 आज  कुल  हानियां  लगभग  90  करोड़  रुपये  की  हैं  ।

 अब  आप  इस  सम्बन्ध  में  दया  कर  रहे  जब  तक  कि  शेयर  धारी--भारत  राज्य

 सरकार  तथा  प्रायोजित  बंक  संयुक्त  रूप  से  यह  निर्णय  न  लें  कि  इन  सभी  हानियों  को  राजसहायता
 देकर  या  किसी  प्रकार  का  अनुदान  देकर  किस  प्रकार  से  समाप्त  किया  मुझे  डर  है  कि  ये  बेक  अक्षम

 एकक
 ही  बने  समिति  द्वारा  यही  सिफारिश  की  गई  यहां  तक  कि  समिति  ने  बहुत  पहले

 1975  अब  इस  सभा  में  यह  विधेयक  पुर:स्थापित  भी  नहीं  हुआ  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  था  ।

 नरसिह  न  समिति  ने  कहा  था  :

 समय  पर  भी  निर्भर  करती  है
 '

 एक  वित्तीय  संस्था  के  लिए  सक्षमता  पर  चर्चा

 सामान्यतया  वित्तीय  अथं  में  ही  होती  यह  वास्तव  में  उचित  भी  है  कि  यह  इसी

 प्रकार  की  होनी  परन्तु  जहां  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  संस्था  का  उद्देश्य
 सामाजिक-आ्थिक  हो  वहां  वित्तीय  हानि  की  आरम्भि  अवधि  को  ऋण  क्षेत्र  का

 विस्तार  करने  के  बड़े  सामाजिक  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अदा  की  गई  कीमत

 के  रूप  में  लिया  जा  सकता

 यह  बात  वर्ष  1975  में  अर्थात्  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  के  वास्तव  में  शुरू  होने  से  पहले  ही

 कह  दी  गई  ऐसा  पहले  ही  अनुमान  लगा  लिया  गया  था  कि  हानि  की  अवधि  लगभग  पांच  वर्ष  की

 हो  सकती  मेरे  छयाल  से  ऐसा  कोई  वाणिज्यिक  बेक  नहीं  है  जिसने  ग्रामीण  क्षेत्र  में  अपनी
 शाखा

 खोली  हो  और  उसे  कोई  मुनाफा  हुआ  हो  क्षेत्रों
 से  यह  जो  मुनाफा  हो  रहा  है  इसे  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  स्थित  बैकों  की  हानियां  पूरी  करने  के  लिए  उपयोग  में  लाया  ऐसा  इसलिए  है
 क्योंकि  अ  प

 यह  चाहते  थे  कि  ये  बेंक  लक्ष्य  समूहों  के
 सिबाय  किसी  को  भी  ऋण  न  दें  ।  जब  आप  यह  चाहते  हैं  कि  ये

 बैक  शहूरी  क्षेत्रों  अथवा  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  सें  कार्य  न
 जब

 आप  मह  चाहते  हैं  कि  ये  बेंक  पबंतीय
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 a  अमिमिककिकि  कर  +  दमन  रब  मम  नाक  कक  करवाकर  करा  का  +७+  कम

 श्री  सी०  माघव

 क्षेत्रों  पिछड़े  क्षेत्रों  दूर-दराज के  क्षेत्रों  आदिम  जाति  क्षेत्रों  मे ंजाकर  अपनी  शाखाएं  जब
 आप  यह  चाहते  हैं  कि  ये  केवल  लक्ष्य  समूहों  को  ही  ऋण  दें  तो  आप  इन  बेकों  से  मुनाफे  की  उम्मीद  कंसे
 कर  सकते  हैं  और  वह  भी  पांच  ब्ष  के  भीतर  ?  आप  इतनी  कम  अवष्धि  में  इन  प्र।देशिक  ग्रामीण  बैंकों  की
 सक्षमता  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।  मेरे  विचार  से  हानि  होना  अवश्यम्भावी  ही  था  क्योंकि  यह
 अंतनिहित  है  ।  ऐसा  नाब ड  बंकों  तथा  प्राग्गेजित  बेकों  द्वारा  कुछ  गलत  नीतियां  अपनाने  के  कारण  है  कि
 इन  बंकों  को  इतनी  भारी  हानि  इन  हानियों  को  शेयर  राज्य  केन्द्रीय
 सरकार  तथा  प्रायोजित  बेंकों  से इनको  अनुदात  दिलाकर  ही  पूरा  करना  पड़ेगा  ।  प्रायोजित  बेंक  अपनी

 अनिच्छा  प्रकट  कर  सकते  हैं  परन्तु  उनको  यह  बताना  पड़ेगा  कि  जो  यह  हमें  दे  रहे  हैं  वह  हानि  का  एक
 थोडा  सा  हिस्सा  है  जो  उन्हें  भी  हो  सकता  था  यदि  वे  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपनी  शाखाएं  खोलते  तो  ।

 हमने  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंशाखाएं  खोलने  से  रोका  है'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महो दय  :  कृपया  अब  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  सी०  साधव  रेड्डी  :  मैं  केवल  दस  मिनट  और  लूंगा  ।  मैं  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कह
 रहा  जो  अप्रासंगिक  हो  ।  यह  एक  प्रासंगिक  विषय  है  और  मैं  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  बोल

 रहा  हूं  ।  इस  विधेयक  में  बुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  लेने  जो  संशोधन  पेश  दिए  गए  हैं  बे  पर्याप्त  नहीं
 हम  चाहते  हैं  कि और  संशोधन  पेश  किए  जाएं  तथा  इस  सभा  में  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  लाया

 जाए  जिनमें  ये  सभी  त्रुटियां  दूर  की  जाएं  तथा  ये  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अथंग्यवस्था
 के  विकास  के  लिए  महत्वपूर्ण  शाधन  बन  सकें  ।

 इस  सन्दभ  मैं  आगे  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  अपनी  शाखाए  फंला  दी  हैं  परन्तु  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  छूट  गए  मैं  उन  कुछ  क्षेत्रों  के  हृक  में  नहीं  हूं
 जहां  से  ही  बहुत  सी  शाखाएं  विद्यमान  परन्तु  कुछ  ऐसे  भी  जिले  हैं  जहां  एक  भी  बँक  नहीं  वहां
 बैंक  खोलने  ही  इसी  प्रकार  से  इन  बेंकों  के  विस्तार  में  एक  प्रकार  का  क्षेत्रीय  असन्तुलन  सा
 यदि  आप  पूर्व  विशेष  रूप्र  से  पूर्वोत्तर  जो  बके  चल  रहे  उन्हें  यदि  आप  देखें  तो  हमें  पता  चलता

 है  कि  उनकी  प्रतिशतता  शून्य  के  बराबर  दक्षिण  में  भी  उनकी  उतनी  प्रतिशतता  नहीं  है  जितनी  की

 उत्तरी  अथवा  मध्य  भारत  में  पश्चिम  जहां  सहकारी  आन्दोलन  काफी  विकसित  जहां  नाबाड्ड
 तथा  अन्य  संस्थाओं  की  सम्पूर्ण  निधि  जा  रही  है  और  चूंकि  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  सहकारी  आन्दोलन

 बहुत  ही  विकसित  वह  भी  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैक  संख्या  में  अधिक  परन्तु  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जहां
 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहकारी  आन्दोलन  को  कोई  सफलता  नहीं  मिली  है  क्योंकि  वे  दोषी  क्योंकि  वे
 अतिशोध्य  हो  चुके  वे  नावार्ड  से  कुछ  भी  लेने  में  असमर्थ  हैं  तथा  इसीलिए  वे  किसानों  को  कुछ  भी  देने
 में  असमर्थ  कुछ  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलनी  पड़ेगी  ताकि  जो  क्षेत्रीय  असन्तुलन  हो  गया  उसे  दूर
 किया  जा  सके  ।

 इसी  प्रकार  जहां  तक॒  ऋण-जमा  अनुपात  का  सम्बन्ध  है  नाबार्ड  के  हाल  के  अनुदेशों  से  यह
 पता  चलता  है  कि  उन्होंने  इन  बेकों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  यह  देखें  कि  उसका  ऋण-जमा  अनुपात
 कम  होकर  एक  सो  हो  जाए  |  क्या  ऋण-जमा  अनुपात  को  एक  सौ  करना  सम्भव  है  ?  दूसरे  शब्दों  में  वे
 जो  बता  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  उनको  उतना  ही  ऋण  देना  चाहिए  जितनी  उन्हें  जमा  राशि  प्राप्त  होती

 जितनी  भी  उन्हें जमा
 राशि  प्राप्त  होती  है  उनती  ही  सीमा  तक  वे  लोगों  को  ऋण  दे  सकते
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 आज  ऋण-जमा  राशि  का  औसत  लगभग  130  बताया  जाता  है  तथा  प्रावेशिक  ग्रामीण  ब्क  में
 यह  लगभग  200  या  इससे  भी  अधिक  इसे  नीचे  नहों  लाया  जा  सकता  इसे  नीचे  लाने  की
 अंवश्यकता  है  क्योंकि  यदि  इसे  नीचे  लाया  गया  तो  कार्यक्रम  को  हानि  होगी  ।  यदि  ऋण-जमा  राशि
 को  नीचे  लाया  जैसा  कि  नाबाडड  ने  सलाह  दी  तो  गांवों  में  वित्तीय  पुन:निर्माण  के  कार्यक्रम  को
 निश्चित  रूप  से  हानि  होगी  ।  अनुदेश  दे  दिए  गए  इन  अनुदेशों  को  वापस  लेना  होगा  ।  कृपया  इसका
 ध्यान  रखें  कि  नाबार्ड  ऋण-जमा  अनुपात  को  100  रु०  करने  के  लिए  आग्रह  न  करें  ।

 प्रायोजित  बैंकों  की  भूमिका  के  प्रश्न  की  जहां  तक  बात  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इसे  विधेयक  में
 प्रायोजित  बैंकों  को  आज  एक  बड़ी  भूमिका  दी  गई  चेयरमैन  उनके  द्वारा  ही  नियुक्त  किए  जाने
 सरकार  द्वारा  नहीं  ।  यह  अच्छी  बात  है  कि  चेयरमेन  उनका  अपना  चेयरमैन  खुद  नियुक्त  कर  सकता  है
 क्योंकि  वे  अधिक  जिम्मेवारी  महसूस  करते  इसके  साथ-साथ  उन्हें  कुछ  अधिक  शक्तियां  दी  गई
 कि  वे  निरीक्षण  कर  सकते  हैं  कि  वे  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दे  सकते  हैं  तथा  वे  आन्तरिक  लेखाओं  की
 जांच  कर  सकते  हैं  आदि  |  ये  अच्छे  उपाय  हैं  तथा  ये  सही  दिशा  में  उपाय  हैं  ।  मैं  इन  उपायों  का
 समर्थन  करता  इसके  साथ-साथ  आपको  इस  बात  पर  दृढ़  रहना  होगा  कि  यदि  किसी  विशेष

 प्रायोजित  बेंक  के  अन्तर्गत  किसी  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  को  हानि  होती  है  तो  उसके  लिए  बेंक
 को  ही  जिम्मेदार  ठहराना  जब  आप  उस  विशेष  वाणिज्यिक  बैंक  के  का्यं-निष्पादन  का  जायजा
 लेते  हैं  तो आपने  इस  कार्य-निष्पादन  को  उस  विशेष  बैंक  के  अम्तगंत  प्रादेशिक  बेंक  के  सन्दर्भ  में  देखना

 उस  बेंक  का  कार्य-निष्पादन  उसके  अपने  काये-निष्पादन  के  आधार  पर  ही  नहीं  देखना  चाहिए  ।

 उस  बैंक  विशेष  के  कार्य-निष्पादन  का  निर्णय  करते  समय  उस  बेंक  विशेष  के  अन्तगंत  आने  वाले  प्रादेशिक

 बैंक  के  कार्य-निष्पादन  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  बैंक  उतनी

 रूचि  नहीं  लेंगा  जितनी  की  लेनी  चाहिए  तथा  मुझे  डर  है  कि  संशोधन  लाने  के  बावजूद  भी  उन्हें  अधिक

 जिम्मेदार  ठहराने  तथा  उनके  नियन्त्राधीन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बक  के  कार्य-निष्पादन  के  लिए  उन्हें
 जिम्मेदार  ठहराने  के  लिए  संशोधनों  से  भी  कोई  खास  असर  नहीं  पड़ता  ।

 जहां  सक  अल्पकालीन  ऋण  का  सम्बन्ध  है  समस्त  अल्पकालीन  ऋण  आजकल  गांवों  में  सहकारी
 संस्थाओं  द्वारा  नियन्त्रित  गांवों  में  अल्पकालीन  ऋण  ही  वास्तव  में  किसानों  को  ध्छूण  देने  के  लिए
 अन्य  कोई  और  अल्पकालीन  ऋण  नहीं  है  ।  अन्य  और  कोई  उद्योग  नहीं  हैं  जहां  कामकाज  पूंजी  दी  जाती

 जब  हम  गांव  में  अल्पकालीन  ऋण  की  बात  करते  हैं  तो यह  अल्पकालीन  ऋण  द्वी  एक  फसली

 ऋण  जो  किसानों  के  लिए  कुछ  है  ।  यह  एक  ऐसी  चीज  है  जिसे  आज  सहका  रिताओ  ने  पूर्ण  रूप  से  अपने

 हाथों  में  ले  लिया  है  क्योंकि  उन्हें  नाबार्ड  से  कम  ब्याज  दर  पर  धनराशि  मिलती  अल्पकालीन  ऋण

 को  वे  किसानों  तक  पहुंचाने  में  सफल  होगए  हैं  तथा  यह  सुविधा  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  को  उपलब्ध  नहीं

 है  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  के  कारोबार  में  वृद्धि  दो ताकि  उनकी  वित्तीय  शक्ति

 बढ़  सके  ।  आप  इसे  किस  तरीके  से  बढ़ाने  जा  रहे  आप  ऐसा  कर  सकते  मैं  पह  सुझाव  नहीं  दे  रहा
 कि  वे  इन  बैंकों  को  अमीर  किसानों  समेत  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  ऋण  खोलने  की  अनुमति  दे  दें

 आदि  ।  मैं  उसके  विरुद्ध  हूं  ।  गरीब  व्यक्ति  के  बैक  के  रूप  में  इस  बेंक  की  छवि  विद्यमान  रहनी  चाहिए  ।

 वह  धूमिल  नहीं  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  इसके  साथ-साथ  आप  इन  बेंकों  को  यह  अनुदेश  दे  सकते  हैं  कि  के

 यह  देखें  कि  वे कमजोर  वर्गों  के  लिए  गृह-निर्माण  जेसे  अनुसूचित  जाति  वित्त  जिनकी

 गांबों  में  विभिन्न  गतिविधियां  होती  जैसे  कि  पंचायत  राज  को  धनराशि  दें  ।  इन  संस्थाओं

 को  धनराशि  दी  जा  सकती  है  क्योंकि  इनकी  धनराशि  वापस  करने  की  दर  अधिक  होती  है  तथा  इन

 संस्थाओं  को  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  धनराशि  देना  लाभकारी  भी  होगा  परन्तु  इसका  इस  विधेयक
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 जआाजचजणएण”णपहपैपपए--ाछ8ऊफकअऋकईऋॉकफफफस सससनॉऑक  न

 सी०  माधव

 में  कहीं  उल्लेख  नहीं  किया  गया  यह  देखने  के  लिए  सरकारी  अनुदेश  दिए  जा  सकते  हैं  कि  यह  काय॑

 उन्हें  दे दिया  गया  है  ताकि  वे  अधिक  सक्षम  हो  सके  ।

 कर्मचारियों  के  सन्दर्भ  में  आपने  यह  कहा  है  कि आज  अधिकारी  लिपिक  तथा  अधीनस्थ
 कर्मचारी  वर्ग  में  46000  लोग  काये  कर  रहे  इस  संगठन  में  लगभग  46000  अथवा  47000
 लोग  काय  कर  रहे  उन्हें  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  है  ?  हम  केवल  28000  अथवा  29,000
 चारियों  को  ही  प्रशिक्षण  दे  सके  तथा  बाकी  अप्रशिक्षित  ही  रह  जब  उन्हें  ग्रामीण  भथंव्यवस्था
 विशेष  रूप  कमजोर  वर्गों  वित्त  पोषण  का  इतना  भारी  कार्य  सौंपा  गया  वे  अधिकारी  जो  वहां
 कार्य  करते  उन्हें  प्रेरित  करने  की  आवश्यकता  उन्हें  आज  उचित  प्रेरणा  दी  जानी  चाहिए  ताकि
 वे  उन  लोगों  को  ऋण  दे  सके  जिन्हें  पैसे  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  जब  मुझे  यह  पता  चला  कि  वे
 ग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंउपभोग  छऋऋण  दे  रहे  हैं  तो  मुझे  वास्तव  में  आश्चयं  हुआ  ।  उनकी  मुख्य  आपत्ति  यह  थी  कि

 समूह  गारंटी  के आधार  पर  ऋण  दिया  जा  सकता  लोगों  को  समूह  गारंटी  के  आधार  पर  कुछ  उपभोग

 ऋण  दिया  जा  सकता  है  जैसे  500  रु०  या  700  या  1000  र०  दिए  जा  सकते  हैं  ताकि  वे  अपना

 जीवन-यापन  कर  कुछ  समय  के  लिए  जिन्दा  रह  सके  तथा  यह  किया  नहीं  जा  वास्तव  में

 बैंकों  की  उसी  प्रकार  की  मनोवृत्ति  बनी  हुई  प्रतिभूति  पर  वे  जोर  देते  इन
 लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  की  आवश्यकता  है  तथा  उन्हें  उचित  प्रेरणा  दी  जानी  उनके  पास

 प्रशिक्षण  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  यदि  वहां  सुविधाएं  नहीं  हैं  तो  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  की  जिम्मेदारी

 नाबाड़ें  को  सौंपी  जाना  चाहिए  उनके  भत्तों  आदि  के  बारे  में  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  वे  वाणिज्यिक

 बैंक  कमंचारियों  के  वेतन  के  बराबर  होने  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  स्वाभाविक  रूप  से  यह  कम

 खर्चीली  बें  किग  व्यवस्था  नहीं  होगी  ।  आज  की  सूचना  के  अनुसार  उनके  वेतनमान  राज्य  सरकार  के

 कमंचारियों  के  वेतनमानों  ज॑से  उनके  वेतनमान  उस  विशेष  जिले  की  स्थानीय  निकायों  के  कर्मचारियों

 के  वेतनमानों  जैसे  यद्यपि  ऐसा  है  लेकिन  मैं  यह  नहीं  मान  सकता  कि  एक  बेंक  ओर  दूसरे  बंक  के

 वैतनमानों  में  असमानता  होनी  चाहिए  एक  राज्य  और  दूसरे  राज्य  में  वेतनमानों  में  असमानता  होनी

 कानून  की  परिधि  के  भीतर  कुछ  एकरूपता  होनी  चाहिए  जिससे  कि  ऐसी  परिस्थिति  उत्पन्न  न

 हो  कि  किसी  जिले  में  वेतनमान  अधिक  हों  और  किसी  जिले  में  कम  ।  स्थिति  नहीं  होनी  बाहिए
 क्योंकि  इससे  कमंचारियों  में  अत्यधिक  क्षोभ  उत्पन्न

 मुझे  अत्यन्त  प्रसन्नता  है  कि  ने  प्रत्येक  जज्य  में  फोरम  गठित  करने  का  निर्णय

 किया  है  तथा  ये  फोरम  प्रत्येक  बेंक  मे  का  करेंगे  ओर  वे  इन्ही  मुहों  का  निपटारा  यह  बहुत
 अच्छा  है  ।  लेकिन  विधेयक  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  ।

 पदोन्नति  के  अवसरों  के  प्रश्न  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि उनके  लिए  बहां  पदोन्नति
 के  अवसर  नहीं  यह  उनकी  उचित  मांग  है  कि  बेंकों  के  एक  समूह  के  लिए  उनको  क्षेत्रीय
 प्रबन्धकों  या  समूह  प्रबन्धकों  या  जो  थी  आप  के अधिकारी  वर्ग  के  लिए  विचार  किया  जाना
 लेकिन  पदों  का  सृजन  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  वे  जा  कर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कायैकरण  का
 पर्यवेक्षण  कर  सकें  |  इन  प्रबन्धकों  को  निम्न  वर्ग  से  पदोन्नति  पर  अधिकारी  वर्ग  में  आना  चाहिए
 जिससे  कि  उनके  पास  कुछ  पदोन्नति  के  अवसर  हों  और  उस  तरह  से  हम  उनकी  महात्वाकाक्षांओं  को
 सन्तुष्ट  कर  सकें  तथा  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकें  कि  ये  बेंक  दक्षतापूर्वक  कार्य  करें  तथा  अपने  कतेब्यों
 को  उचित  रूप  से  निष्पादित  क  रे  ।
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 अनी+तन++  --+>««3«  «--.-.  पनननीान  3.  अननिनननानन  नई  जी  सी न  3»

 क्री  पी०  तामग्याल  :  उपाध्यक्ष  रीजनल  रूरल  बेंक  की  स्थापना  1976  में

 हुई  थी  और  अब  इसमें  फर्दर  अमेंढमेंट  करने  के  लिए  अह  बिल  लाया  नया  है॥  मैं  इसका  समर्थन  करते

 हुए  कुछ  नुक्ते  उभारना  चाहता

 शुरू  में  इसका  मकसद  देहात  की  जेसे  एग्रीकल्चर  संक्टर  ट्रेड  का
 कामसे  इन्हस्ट्री  और  दूसरे  कारोबार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जिससे  देहात  में  रहने  वाले
 छोटे-छोटे  छोटे-छोटे  घरीब  शेत  मजदूरों  की  इकोनी  मिक्र  कैंशीशन  को  बढ़ावा  सिले  और  उनकी
 गरीबी  दूर  हो  ।  इस  मकसद  से  इसको  बनाया  गया  था  ।

 जहां  तक  दूसरी  जगहों  का  सवाल  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस  की  एक्टिव्िटीज  किस  कदर  चल

 रही  हैं  और  किस  कदर  इसने  तरक्की  की  है  तथा  किस  कदर  लोगों  को  फ़ायदा  मिला  लेकिन
 काश्मीर  के  बारे  में  मैं  खसुसि  तौर  पर  कह  सकता  हूं  ओर  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  वहां  पर  इस
 बैंक  का  कोई  इम्पेक्ट  नहीं  रहा  जिसकी  कई  वजुहात  हैं  ।  वेसे  जिस  मकसद  को  पूरा  करने  के  लिए
 बैक  बदाया  गया  मैं  इसकी  तारीफ  करता  हुं  कि  इसका  मकसद  बहुत  अच्छा  है  और  अच्छी  नीयत  से
 बनाया  गया  लेकिन  सारे  देश  में  जैसा  कि  मन्त्री  जी  ने  बताया  मुझे  सही  फीगर  तो  याद  नहीं
 तीन  सौ  और  कुछ  जिलों  में  से  एक  त्तौ  और  कुछ  में  इस  बैंक  का  कारोबार  चल  रहा  है  और  इसकी

 एक्टिविटीज  फंग्शन  कर  रही  लेकित  इसका  कवरेज  जिस  कदर  हीना  वह  नहीं
 तीर  पर  इस  बैंक  ग्रमतौर  पर  यह  शिकायत  मिली  है  कि  इसकी  फाइनेंशियल  पोजीशन  अच्छी  नहीं
 है  ओर  जो  कमजोर  इसका  मकसद  गरीबों  की  मदद  करने  का  और  उनके  पास  है  गरीब  लोग  लोन
 लेने  के  लिए  जाते  हैं  और  वे  बेंकिग  के  बारे  में  एजुकेटेड  नहीं  उनको  मालूम  नहीं  है  कि  किस  प्रकार
 काम  करना  चाहिए  ।  दूसरी  बात  बैंक  के  पास  इतना  कंपिटल़  भी  नहीं  क्योंकि  लोगों  में  गरीबी  की

 वजह  से  डिपाजिट  भी  कम  आता  आमतौर  पर  यह  सुनने  में  आ  रहा  है  कि  यह  बैक  वायबल  नहीं

 इसलिए  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  बेंक  गरीबों  की  मदद  करना  चाहते  हुए  भी  उन  को  वक्त  पर

 लोन  नहीं  मिलता  क्योंकि  उनके  पास  कैपिटल  नहीं  होता  माली  हलत  ठीक  न  होने  की  वजह
 से  छोटे-छोटे  लोन  हजार  तक  जो  कि  आमतौर  पर  एडवांस  करते  नहीं  दे  पाते  गरीबों

 को  लोन  न  मिलने  की  वजह  से  मायुसी  का  सामना  करना  पड़ता  है  ओर  लोन  लेने  का  इरादा  बदलना

 पड़ता  है  ।

 1.00  म०  १०

 दूसरी  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  इन  बकों  में  करप्शन  काफी  हृद  तक  यहां तक  कई

 बार  ऐसा  होता  है
 कि  लोन  की  जो  रकम  होती  उसका  ए+-तिहाई  करप्शन  में  या  गांव से  आने-जाने

 में  खर्च  हो  जाता  लोन
 की

 जो  रकम
 होती  उसको  ये  पूरी  तरह  से  यूटीलाइ  नही

 कर  पाते  हैं  और  जिस  मकसद  के  लिए  वे  लोन  लेते  वह  अधूरा  रह  जाता

 1.01  म०  प०

 लत्वश्चात्  लोक  समा  मध्याह्न  भोजन के  लिए  2.00  बजे  स०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।
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 लोक  सभा  सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  2  05  स०  प०  पर  समबेत

 महोदय  पीठासीन

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  विधेयक

 —|  |  जारी  ]

 ]
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  नामग्याल  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।  कृपया  संक्षेप  में  बोलिए  ।

 क्री  पी०  नामग्याल  :  उपाध्यक्ष  मैं  बैंकों  के  बारे  में  करप्शन  के  बारे  में  जिक्र
 कर  रहा  लोगों  को  जो  लोन  मिलता  है  वह  बहुत  कम  मिलता  उत्तका  काफी  हिस्सा  करप्शन  में

 चला  जाता

 इसी  तरह  से  गांव  के  जो  गरीब  तबके  के  लोग  हैं  वे  बैंकों  में  नहीं  आना  उनको  एजूकेट
 करने  की  जरूरत  उनको  एनकरेज  करने  की  जरूरत  उनको  एनकरेजमेंट  नहीं  मिलता  बल्कि

 ह्ासमेंट  ही  अधिक  मिलता  लिहाजा  वे  बैंकों  से  दूर  भागते  जिससे  बकों  का  बिजनेस  कम  हो  जाता
 बैंकों  की  वायबिलिटी  नहीं  जब  तक  इन  रूरल  बैंकों  में  कमर्शियल  ट्रांजिक्शन  की  इजाजत

 नहीं  दी जाएगी  तब  तक  ये  बाययल  नहीं  हो  सकते  ।  इसलिए  इनको  कमर्शियल  बेक  में  तबदील  कर

 ये  रूरल  बे  किंग  के  साथ  साथ  कमर्शियल  बेकिंग  का  भी  काम  करें  और  इनकी  वायबिलिटी  बनी

 रह  इससे  इस  बैंक  की  फाइनाशियल  पोजीशन  भी  अच्छी  हो  सकेगी  ।

 उपाध्यक्ष  जम्मू-कश्मीर  में  रूरल  बैंक  की  कितनी  शाखाएं  वह  तो  मुझे  मालूम  नहीं
 है  लेकिन  आमतौर  पर  लोगों  को  लोन  मिलने  में  दिक्कत  हो  रही  पहाड़ी  इलाके  में  भौर  खासतौर

 पर  मेरे  इलाके  लद्दाख  में  लोग  बैंक  का  नाम  सुनकर  भातपते  क्योंकि  एक  तो  उनको  कई  दिन  का  सफर

 करके  बैंक  तक  आना  होता  उसके  बाद  औपचारिकताएं  पूरी  करनी  होती  हैं  और  इतना  करप्शन  है
 कि  लोग  बैंक  जाने  को  तैयार  नहीं  होते  ।  प्रापर्टी  वेरीफिकेशन  और  गारण्टी  इत्यादि  के  लिए  उनको

 बहुत  परेशानी  उठानी  होती  वहां  पर  अधिकतर  जम्मू-कश्मीर  बैंक  द्वारा  फाइनांस  किया  जाता

 लेकिन  उसमें  इस  कदर  करप्शन  है  कि  अगर  किसी  अफसर  की  शिकायत  करो  तो  उसकी  तरक्की  हो
 जाती  कई  केसेस  ऐसे  हैं  जिनमें  एक  तिहाई  या  आधा  भाग  करप्शन  में  ही चला  गया  ।  रूरल  बैंक

 गरीबों  क ेलिए  बनाए  गए  हैं  लेकिन  गरीबों  को  इससे  फायदा  नहीं  हो  पा  रहा  सरकार  को

 पहाड़ी  और  डेजर्ट  तथा  ट्राइवल  इलाकों  में  इसकी  शाखाएं  खोलनी  चाहिए  ताकि  ये  बैंक  उन  तक

 पहुंच  सकें  और  इनमें  कमर्शियल  बैंकिंग  का  भी  प्रावधान  होना  ताकि  ये  बंक  वायबल  रहें  ।

 इस  बिल  की  एमेंडमेंट  में  अथो  राइज्ड  कैपिटल  |  करोड़  से  बढ़ाकर  5  करोड़  कर  दिया  गया  है
 भौर  इश्यूड  कंपिटल  25  लाख  से  कम  नहीं  होना  चाहिए  और  एक  करोड़  से  ज्यादा  नहीं  होना
 ये  दोनों  अमेंडमेंट  स्वागत  योग्य  इसके  साथ  ही  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  यही  गुजारिश
 करना  चाहता  हूं  कि  रूरल  बेक्स  में  कमर्शियल  ट्रांजिक्शन  करने  की  इजाजत  दी  इनको  कर्माशयल

 बेंक  में  तबदील  कर  दिया  ताकि  ये  बायबल  रह  इतना  कहकर  मैं  बिल  का  समयंत  करता

 हूं  ।
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 अधिनियम  ४४  लाए  जाने

 ]

 भी  के०  एस०  राब  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रामीण  बैंक  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  कार्यकरण  में  इस  अधिनियम  को  लाए  जाने
 का  निहित  उद्देश्य  और  सिद्धान्त  वास्तव  में  बहुत  अच्छा  है  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोगों  की
 ताओं  की  पूर्ति  के  दृष्टिकोण  से  जब  हम  ग्रामीण  बकों  के  कार्यकरण  को  देखते  तव  हम  अनुभव
 करते  या  परिस्थितियां  हमें  बताती  है  कि  इस  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  ग्रमीण  बैकों  को
 भी  अवश्य  एक  साधन  बाना  चाहिए  |  अक्सस््तव  काज  अब  हम  देश  के  विभिन््म  भाभों  में
 कारी

 बैंकों का कार्यकरण देखते तब हम उन में राजरीति का खेल पूरी तरह देखते हैं जबकि क्रृत बैकों में या ग्रामीण बैंकों में ऐसी स्थिति नहीं है और विभिन्न भागों में जब हम सहकारी ऋण
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 हाााााााााााआााआआाााणणाणाणाता  LS  संस्थाओं की वतंमान स्थिति देखते हैं, तो पाते है कि उनमें से थक»  कमजोर हैं  क्योंकि

 संस्थाओं  की  वतंमान  स्थिति  देखते  तो  पाते  है  कि  उनमें  से अधिकतर  कमजोर  हैं  क्योंकि  उनके  पास
 घन  नहीं  है  क्योंकि  ज्यादातर  घन  निहित  स्वार्थों  द्वारा  निकाल  लिया  जाता  आज  वास्तविक  गरीब
 व्यक्ति  जो  कि  कानून  पालक  जिन्हें  समय  पर  या  देर  से  अपने  ऋण  अदा  कर  दिए  हैं  उनको  ऋण  नहीं
 मिलता  है  क्योंकि  बट्टे  खाते  वाले  ऋणों  की  संख्या  बहुत  अधिक  बहुत  से  बकायेदार  या  तो

 बूझ्कर  ऐसे  हैं  या  देवी  विपदाओं  के  कारण  हैं  और  इस  तरह  विभिन्न  लोगों  का  नुकसान  होता  है  ।

 विशेष  रूप  से  मेरे  राज्य  आंध्र  प्रदेश  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  यह
 पूर्णतया  एक  दल  विशेष  तक  सीमित  इन  ऋणों  ओर  राहत  देने  में  बहुत  पक्षपात  और  दुराग्रह
 दिखाया  जा  रहा  है  जो  कि  या  तो  निगरानी  करने  बाले  होते  हैं  या  उनके  समंथक  होते  को  ही  मिलता
 है  ।

 श्री  असुदेव  आचार्य  वहां  लाभाथियों  का  पता  आप  कैसे  करते  हैं  ?

 भ्री  के०एस०  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  दिशा  निर्देशों  क ेअनुसार  कजंदारों  का  पता  लगाने
 का  स्वीकृत  तरीका  यह  है  कि  गांव  में  आकर  उन्हें  खुला  ऋण  मेला  लगाना  चाहिए  ओर  खूब  प्रचार
 करना  चाहिए  कि  फलां-फलां  तारीख  को  कजंदारों  के  चयन  के  लिए  समिति  आ  रही  परन्तु  वे  ऐसा
 करते  नहीं  वे  वहां  केवल  बैठ  जाते  यहां  तक  कि  वे  सूचित  भी  नहीं  करते  हैं  ।  एक  विशेष  दल  के

 एक  विशेष  कार्यालय  में  वे  बंठते  हैं  तथा  दल  के  स्थानीय  क!यंकर्ता  से बात  करके  एक  सूची  ले  लेते  हैं  ओर
 केवल  उन्हीं  में  सभी  ऋण  बांट  देते  बैक  जो  कि  इसमें  सहभागी  होता  कुछ
 नहीं  कर  सकता  क्योंकि  एक  ही  तरह  के  लोगों  से  सूची  भर  जाती  इस  बात  को  ध्यान  म॑  रखते  हुए
 मेरी  राय  है  कि  इस  बीस  सूत्री  कार्यकम  का  क्रियान्वयन भी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  जो  इस  वर्ग  के  प्रति

 विशेष  रूप  से  प्रतिबद्ध  के ॥रा  किया  जा  सकता  किसी  भी  गांव  में  आवश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  सही  कर्जदार  का  पता  लगाया  तभी  सम्पूर्ण  बंकिंग  प्रणाली  का  सिद्धान्त  मूर्त  रूप  ले  सकता

 सही  कजंदारों  का  पता  लगाने  से  धन  की  कोई  वर्बादी  नटीं  होगी  ।  यदि  हजारों  करोड़  रुपए  किसी

 गलत  व्यक्ति  को  दे  दिए  जाते  हैं  तब  न  केवल  बैंक  बर्बाद  एव  दिवालिया  हो  जाता  है  बल्कि  समाज  और

 अर्थव्यवस्था  भी  विकसित  नहीं  होगी  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखें  तथा  देखें

 कि  ग्रामीण  अधिक  पूंजी  तथा  के  अधिक  वित्तीय  सहारे  के  बड़े  पैमाने  पर  काय॑

 आज  हम  यह  देखते  हैं  कि  ग्रामीण  बकों  में  अधिकतर  ब ेके  धनाभाव  से  पीड़ित  उन्हें  घन  बिल्कुल
 उपलब्ध  नहीं  केवल  नाम  के  लिए  ही  ये  ग्रामीण  बैंक  उनके  पास  कोई  धन  नहीं  मैं  चाहता  हूं
 कि  मन्त्री  जी  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ।  ग्रामीण  बेंकों  में  भर्ती  के समय  उन्हें  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 क्या  कर्मचारी  विशेष  की  गरीबों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्रति  प्रतिबद्धता  है  ।  उसकी  ग्रामीए

 भूमि  भी  होनी  चाहिए  तथा  स्वयं  को  ग्रामीण  लोगों  के साथ  आत्मसात  करना  चाहिए  |  यदि  ऐसी  बात

 नहीं  है  तो  एक  व्यक्ति  रोजगार  मिलने  पर  जब  आज  ग्रामीण  क्षेत्र  में  आता  बगले  ही  दिन  वहू

 हैदराबाद  या  नजदीकी  शहर  में  स्थानान्तरण  की  मांग  उसका  मस्तिष्क  स्थिर  नहीं  रहता  है  तथा

 वह  गांव  में  जाकर  के  तन््मयता  से  सही  कजंदारों  को  चुनने  में  रुचि  नहीं  रखता  ।  जब  तक  ग्रामीण  बैंकों

 में  लगाए  गए  लोग  ग्रामीण  जनता  की  सहायता  को  उद्देश्य  नहीं  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 मेरी  यह  भी  इण्छा  है
 कि  भारत  सरकार  को  ग्रामीण  बंका  को  ग्रामीण  प्रशिक्षण  विशिष

 रूप  से  अपनी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  लोगों  को  कुशलता  में  सुधार  लाने  के  को  शुरू  करने  में

 पहल  करनी  चाहिए  ।  जब  तक  गरीब  कर्जदार  अपने  स्वयं  के  व्यवसाय  में  उचित  दक्षता  प्राप्त  नहीं  कर
 ह
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 कि  कमर  थम जज  “ —

 के०  एस०

 तब  तक  इतने  धन  से  उनका  कुछ  नहीं

 इसको  केवल  क्षषि  और  ग्रामीण  क्षेत्र  केवल  छोटे  ऋण  देने  जो  कि  राष्ट्रीयक्ृत
 वाणिज्यिक  बंफ़ों  द्वारा  भी  दिए  जा  रहे  सीमित  करना  बाणिज्यिक  बेंकों  और  ग्रामीण  बेंकों
 के  बीच  एक  विभाजन  रेखा  होनी  चाहिए  तथा  वाणिज्यिक  बेंकों  को  केवल  बड़े  कर्जदारों--चाहे  वे
 उद्योगपति  व्यापारी  हों  या  बड़ें  व्यवसायी  तक  सीमित  कर  देना  चाहिए  तथा  ग्रामीण  बैंकों  को
 केवल  छोटे  क्षेत्र  तक  सीमित  कर  देना  इसके  लिए  ग्रामीण  बैंकों  में  कमंचारियों  की  कमी
 जब  प्रमुख  वाणिज्यिक  बेंकें  हजारों  करोड़  रुपए  का  व्यापार  करता  है  तब  उनका  श्यान  गरीब  लोगों  की
 ओर  कभी  नहीं  उनकी  रुचि  लाखों  या  करोड़ों  के  प्रमुख  व्यवसायों  वाले  कुछ  लोगों  से  व्यापार
 करने  में  ही  होती  उनके  पास  जब  कोई  गरीब  व्यक्ति  आता  तब  वे  उसमें  रुचि  नहीं  लेते  । इसका
 कारण  यह  है  कि  न  केवल  वे  वचनबद्ध  नहीं  होते  हैं  बल्कि  वे  सोचते  हैं  कि  एक  घनी  व्यक्ति  या  बड़े
 कजंदार  से  ब्यवसःय  करना  अधिक  सहज  और  सुरक्षित  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  आंकड़े  भी  बताते
 हैं  कि  नुकसान  गरीब  व्यॉक्तयों  की  अपेक्षा  बड़े  उद्योगपतियों  स ेअधिक  होता  है  ।
 अनेक  लोग  इस  बास  का  बहुत  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  गरीब  लोगों  को  दिया  मए  ऋण  वसूल  नहीं  होते

 यह  पूर्णतया  गलत  यहां  तक  कि  कुछ  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  कजंदारों  के  धनी  वर्ग  या
 उद्योगपतियों  की  तुलना  में  गरीब  वर्ग  के  कजंदारों  द्वारा  कहीं  अधिक  संख्या  में  ऋण  वापस  किए  गए

 मन्त्रालय  या  लोगों  को  यह  नहीं  मानना  चाहिए  कि  ग्र।मीण  क्षेत्रों  मे ंगरीब  वर्गों  को दिए  गए  ऋण

 बट्टे  खाते  में  डाले  जाने  वाले  ऐसी  बात  कतई  नहीं

 ग्रामीण  शाखाओं  की  आधिक  व्यवहायेंता  दूसरा  पहलू  जेसा  कि  इस  समय  वर्तमान

 आंकड़े  बताते  हैं  कि  प्रत्येक  शाखा  में  औसतन  6  लाघ  या  7  लाख  का  कारोबार  होता  निश्चित  रूप

 से  यह  पर्याप्त  नहीं  जब  लोगों  की  संख्या  अधिक  जब  हम  शहर  को  पलायन  रोकने  पर  ध्यान

 केंद्रित  करना  चाहते  जब  हम  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  मजदूत  करना  चाहते  तब  हम  अधिक

 अधिक  प्रतिबद्ध  और  प्रशिक्षित  लोग  न  केवल  बैंक  की  तरफ  से  बल्कि  कर्जदारों  की  तरफ  से  भी  ग्रामीण

 बैंकों  को  देने  चाहिएं  ।

 प्रत्येक  मन्त्रालय  के  साथ  अनेक  अवसरों  पर  भी  हम  इसके  विषय  में  चर्चा  करते  रहे  लेकिन

 ग्रामीण  लोगों  को  विशेष  रूप  से  बेरोजगार  पीढ़ी  में  कुशलता  बढ़ाने  के  उन्हें  प्रशिक्षित  करने  के

 लिए  पर्याप्त  प्रयास  नहीं  किए  जा  रहे  जब  तक  हम  उनको  अपनी  कारय॑े  कुशलता  में  सुधार  के  लिए

 लिए  प्रशिक्षित  नहीं  करते  तब  तक  हमें  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  ।  यह  केवल
 कागजों

 तक  या

 संसद  या  राज्य  विधान  मण्डलों  में  चर्चा  तक  ही  रहेगा  ओर  यह  कार्यरूप  में  परिणत  नहीं  हो  पाएगा  |

 सिद्वान्तों  और  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  में  हम  बहुत  अस्तर  पाते  हैं  ।

 वास्तव  मैं  जानता  हूं  कि विशेषकर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  कारयंक्रमों  को  समाज
 के  गरीब  वर्ग  के  लिए  विशेष  रूप  से  लागू  किया  कड़ी  मेहनत  कर  रहे  हैं  जिसके  लिए  शायद  उनको

 विभिन्न  बंकों  के  प्रबन्धक  वर्ग  क॑  अनेक  वरिष्ठ  लोगों  द्वारा  शत्रु  भी  माना  जाने  लगा  लेकिन  मैं  उनका

 समंथन  करता  हूं  और  इससे  उनको  परेशान  न  होने  की  सलाह  देता  हूं  ।  उन्हें  इस  दिशा  में  तेजी  से  आगे

 बढ़ाना  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  गरीब  लोगों  की  सहायता  की

 नियमित  सर्वेक्षण  भी  किए  जाने  चाहिए  ताकि  हमें  पता  चलता  रहे  कि  बेंक  कंसे  काम  कर  रहे
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 हैं  और  कार्यक्रमों  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  नकद  सहायता  देने  के  बारे  में  मैं  कहना
 चाहताहूं  कि  20  सूत्री  कार्य  क्रम  के  माध्यम  से  जो  घन  दिया  जा  रहा  है  उसका  उचित  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  ग्रामीण  बैंकों  के  माध्यम  से  जनता  तक  सहायता  पहुंचाने

 में  कया  कठिनाई  जिससे  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाने  वाला  घन  जनता  को  मेहनत  करने  के  लिए
 हित  कर  सके  जिससे  वे  अधिक  घन  कमा  धन  में  से  अपना  हिस्सा  प्राप्त  कर  सकें  और  अपना  ऋण
 भी  चुका  सके  ।  ऋण  चुकाने  से  उन्हें  अधिकाधिक  ऋण  लेने  के  अवसर  मैं  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण
 लोगों  को  यह  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  कि  ऋण  को  बट्टेखाते  ढालने  के  बजाय  उसे  शीघ्र  चुका  देने
 में  ही  फायदा  है  ।

 कुछ  राज्य  सरकारें  सैकड़ों-करोड़  रुपयों  को  बट्ट  खाते  डाल  रही  इससे  ऋण  चुकाने  वाले  भी
 न  चुकाने  के  लिए  प्रोत्साहित  इससे  सम्पूर्ण  ऋणदायी  संरचना  तथा  वित्तीय  संस्थाएं  नष्ट  हो
 जाएंगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जिम्मेदार  सार्वजनिक  लोगों  को  बड़े  पैमाने  पर  ऋणों  को  बट्टे  खाते  नहीं
 डालना  चाहिए  जब  तक  कि  ऐसे  विशेष  मामले  न  हों  जिनमें  किसी  व्यक्ति-विशेष  को  उसकी  गलती  से

 नहीं  बल्कि  प्राकृतिक  आपदा  के  कारण  या  किसी  अन्य  वास्तविक  कारण  से  हानि  हुई  इस  एक  आम
 बात  नहीं  बनाना  चाहिए  ।  यदि  इसे  दृहराया  जाएगा  तो  सम्पूर्ण  बेकिंग  प्रणाली  ढह  जाएगी  और
 व्यवस्था  को  सुधारने  या  गरीब  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 वस्तुतः  बक  निधियों  को  पुनः:चालित  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  उनकी  सफलता  और  कार्यकुशलता
 पुन:चालन  पर  ही  निर्भर  करती  है  ।  यदि  सेकड़ों  करोड़  रुपये  रूग्ण  संस्थाओं  में  पड़े  रहें  या  अशोध्य

 ऋण  हो  जाएं  या  तीव्र  गति  स ेचालित  न  हो  तो  अपेक्षित  उददेश्य--पूरा  नहीं  होता  ।  इसलिए  निधियों

 का  जितना  अधिक  पुनःचालन  होगा  यह  प्रणाली  उतनी  ही  अधिक  सफल  होगी  ।  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री

 जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ग्रामीण  बेकिंग  को  सुदृढ़  बनाए  तथा  उसका  प्रसार  इसके  क्ृत्यों  को

 बढ़ाएं  तथा  लक्ष्य  की  प्राप्ति  करें  ।

 श्री  बसुदेव  आश्ाायं  :  उपाध्यक्ष  हमें  आशा  थी  कि  इस

 कारी  विधेयक  में  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  अर्थात  केलकर  की  सभी  महत्वपूर्ण
 सिफारिशों  का  समावेश  लेकिन  मुझे  यह  देखकर  निराशा  हुई  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिशें

 उसमें  नहीं  यदि  वे  इसमें  होतीं  तो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  और  अधिक  अर॑क्षम  मुझे  सन्देह  है  कि

 इस  संशोधन  के  बाद  भी  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  होगी  जिसके  लिए  वे  1975  में  स्थापित  किए  गए

 वर्ष  1954  में  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  के  लिए  एक

 सुपरिभाषित  भूमिका  की  परिकल्पना  की  अतः  उस  वर्ष  इम्पीरियल  बेंक  आफ  इण्डिया  को

 कर  स्टेट  बैंक  बना  लेकिन  हमारा  अनुभव  क्या  रहा  है  ?  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  प्रामीण

 गरीब  जनता  की  भदद  का  काम  सौंपा  वाणिज्यिक  अपने  शहरी  स्वरूप  के  ग्रामीण

 जनता--क्ृषि  गरीब  ग्रामीण  आदि  की  मदद  करने  से  वास्तव  में  बचते

 रहे  हैं  ।

 वर्ण  1960  960  में  सहकारी  बेंकों  ने  ग्रामीण  गरीब  लोगों  की  मदद  करनी  शुरू  की  ।  किन्तु  इनको

 जिस  पर  उस  दशक  में  काफी  जोर  दिया  गया  नई  थुनौतियों  का  स।मना  करने  में

 स्मक  तथा  दोनों  ही  दुष्टि  से  उपयुक्त  नहीं  थी  ।  इसलिए  सरकार  ने  नरहिंस  समिति

 गठित  की  ।  जिसने  प्रामीण  गरीब  जो  र्कूण  में  दबी  हुई  थी  ओर  जिसकी  गरीबी  बढ़ती  जा  रही

 की  सद्दायता  हेतु  ग्रामीण  बेंक  स्थापित  करने  की  सिफारिश  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  की
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 बसुदेव  आधघाय॑  )

 सिफारिश  करते  हुए  इस  समिति  ने  क्या  टिप्पणी  की  थी  ?  वाणिज्यिक  बैंक  तथा  सहकारी  बैंक  सोंपे  गए
 कार्य  को  पूरा  करने  में  क्यों  सफल  नहीं  हुए  ?  इसके  मुख्य  लारण  ये  हैं--पर्याप्त  जमा  राशि  हेतु  साधन

 जुटाने  में  उनकी  प्रबन्ध  में  उनके  कार्यकरण  में  कभी-कभी  निहित  स्वार्यों  का  प्रभुत्य
 होने  से  उनके  कुशल  कार्यंकरण  विशेषकर  जमा  धनराशि  प्रभावी  पयंवेक्षण  में  बाधा  भौर  छोटे  तथा
 सीमांत  किसानों  तक  उनकी  पर्याप्त  पहुंच  न  एक  और  कमजोरी  यह  रही  है  कि  देय  राशि  का
 पर्याप्त  रूप  से  भुगतान  न  हो  पाने  के  कारण  उन्चत्तर  श्रेणियों  से  पुनः  वित्त  पोषण  की  क्षमता  अत्यन्त
 सीमित  बनी  हुई  इसके  परिणामस्वरूप  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  वास्तव  में  वितरित  वित्त  की  मात्रा

 प्रौद्योगिकी-बहुल-कृषि  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  रही  कुछ  वाणिज्यिक  बेंक  भी  ग्रामीण
 गरीब  जनता  की  सेवा  करने  में  असफल  रहे  इन  ग्रामीण  बैंकों  का  उद्देश्य  क्या  इनका  उद्द  श्य
 था  बेकिंग  सेवा  को  ग्रामीण  गरीब  जनता  तक  विशेषकर  बेंकगृहित  क्षेत्रों  में  समाज  के  कमंजोर
 वर्गों  को  संस्थागत  ऋण  उपलब्ध  जिन्हें  सस्ती  दर  पर  ऋण  नहीं  मिलता  और  उन्हें  निजी

 कारों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ग्रामीण  बचत  को  एकत्र  करना  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उत्पादन  कार्य-शुरू
 करने  के  लिए  उसका  उपयोग  केन्द्रीय  घन  बाजार से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पुन-वित्त-पोषण  के  माध्यम
 से  ऋण  के  प्रवाह  के लिए  अनुपूरक  चनलों  की  व्यवस्था  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण  जुटाने  के  खर्च  को  कम  करना  ।  इतने  वर्ष  के  अनुभव  के  बाद  हमें  देखना  है
 कि  इन  उद्देश्यों  की  पूति  हुई  या  हमारे  देश  में  ग्रामीण  निर्घनों  की  क्या  स्थिति  है  ?  सरकार  दावा
 करती  है  कि  विभिन्न  योजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायेक्रम  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम  और  एकीकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जेसी  गरीबी  दूर  करने  वाली  योजनाओं  से

 भांवों  की  गरीब  जनता  का  भला  हो  रहा  है  ओर  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वाली  कुछ
 प्रतिशत  जनता  इस  रेखा  से  ऊपर  आ  गई  किन्तु  यह  सही  नहीं  है  ।  आजादी  के  40  वर्ष  बाद  भी  50
 प्रतिशत  से  भी अधिक  जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  ।  यह  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविशेषकर  कृषि

 गरीब  किसानों  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  में  ग्रामीणों  की  ऋणग्रस्तता  भी  वढ़ी  संस्थागत

 ऋण  पहले  7  प्रतिशत  था  अब  कुल  ग्रामीण  ऋण  का  40  प्रतिशत  है  जो  लगभग  5500  करोड़  रुपए

 किन्तु  अब  भी  यह  कुल  ग्रामीण  ऋण  का  40  प्रतिशत  है  ।  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  अब  13500  करोड़

 रुपए  है  और  आजादी  के  40  वर्ष  बाद  भी  ग्रामीण  गरीब  ग्रामीण
 गरों  के  बेइमान  साहुकारों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है।यह  सब  सरकार  के  वग्ग-स्वरूप  के  कारण  है  ;
 सारी  योजना  तथा  कार्यक्रम  पूंजीपति  वर्ग  तथा  भूमिधरों  के  फायदे  के  लिए  हालांकि  वर्षी  पूर्व
 दारी  प्रथा  समाप्त  की  गई  थी  फिर  भी  कई  राज्यों  में  अभी  तक  यह्  जारी  भू-सीमा  कानूनों  को
 उचित  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  गया  ;  कई  राज्यीं  में  पारी  अधिशेष  भूथधि  का  अर्जन  नहीं  किया  गया
 ओर  जो  किया  भी  गय्रा  है  उसको  भूमिहीनों  को  बांटा  नहीं  गया  ।  मुख्य  समस्या  भूमिसुधारों  की  जब
 तक  सही  ढंग  से  भूमि  सुधार  नहीं  होगा  ।  जब  तक  40  प्रतिशत  भूमि  जो  उन  5  श्रतिशत  लोगों  के  हाथ
 में  है  जो  वास्तव  में  किसान  नहीं  को  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  में  नहीं  बांटा  जाता  तब  तक  ग्रामीण

 कृषि  मजदूरों  की  क्रय  शक्ति  नहीं  बढ़  सरकार  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर

 रही

 इस  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  ही  लीजिए  लोक  लेखा  समिति  ने  इस  कार्यक्रम  की

 गहराई  से  जांच  की  है  ओर  पाया  है  कि  लाभार्थियों  का  चयन  उचित  ढंग  से  नहीं  हुआ  भारतीय
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 ट  बेंक  ने  भी  एक  समिति  नियुक्त  की  उन्होंने  सर्वेक्षण  के  दोरान  पाया  कि  अधिकत्तर  अभ्यर्थी
 वास्तविक  नहीं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋण  तथा  सहावता  सही  नहीं  थी  और  बहुत  से
 मामलों  में  आस्तियां  बिल्कुल  भी  मौजूद  नहीं.थी  और  बेच  दी  गई  ऋण  दिया  जा  रहा  स  ह्रावता
 दी  जा  रही  है  किन्तु  उचित  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  अधिकतर  मामलों  में  एकीकृत  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  असफल  हो  गया

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक्ों  की  संरचना  को  मजबूत  बनाना  है  ।  इस  समय
 प्रत्येक  जिले  क ेलिए  एक  या  कुछ  मामलों  में  तीन  या  अधिक  जिलों  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 इस  समय  सारे  देश  में  लगभग  183  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  अनेक  जिले  433  जिलों  में

 356  जिलों  में  ग्रामीण  बैंक  अब  इस  बात  का  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  इन  दो  अथवा  तीन

 देंकों  को  मिलाकर  एक  किया  जा  सकता  10  वर्ष  की  इस  लम्बी  अवधि  का  अनुभव  कया  रहा  है  ?

 एक  राज्य  के  लिए  एक  ग्रामीण  बैंक  क्यों  नहीं  होना  चाहिए  ।  गरीब  ग्रामीण  दस्तका  गरीब

 किसानों  और  कृषि  श्रमिकों  की  सहायता  करने  और  उन्हें  ऋण  देने  का  कार्य  केवल  ग्रामीण  बंक  द्वारा  ही
 क्यों  किया  जाता  है  ?  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  बैंक  कार्य  करें  और  एक
 राज्य  के  लिए  केवल  एक  ग्रामीण  बंक  होना  चाहिए  ।  जब  ग्रामीण  बैक  की  स्थापना  की  गई  उप्त

 समय  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेक  को  स्थापना  नहीं  हुई  थी  ।  इस  बैंक  ने  वर्ष  1982  अथवा

 सम्भवतः  वर्ष  1981  में  कार्य  करना  शुरू  किया  ।  अब  एक  व!णिज्यिक  बेंक़  ग्रामीण  बैंक  का  प्रायोजित

 बैंक  होना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  है  और  यह  इन  ग्रामीण  बैंकों  का  प्रायोजित

 बैंक  हो  सकता

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  वहां  44,000  से  अधिक  कमंचारी  हैं  ओर  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया

 है  कि लगभग  29,000  कमंचारी  प्रशिक्षित  वर्षों  में  44,000  कमंचारियों  में
 से  केवल

 29,000  कर्मचारियों  को  प्रश्निक्षित  किया  गया  यह  पहलू  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इन  प्रामीण  बैंकों

 को  विशेष  प्रकार  का  कार्य  सौंपा.गया  है  |  इन  बंकों  को  ग्रामीणों  ओर  कृषि  श्रमिकों  की  सहायता

 करने  का  कार्य  सौंपा  गया  इस  प्रकार  उनको  दिया  गया  वाणिज्यक  बैंकों  और  सहकारी

 बैंकों  के  रूप  में  उनका  उहं श्य  भी  निष्फल  हो  गया  है  ;  ग्रामीण  बैंकों  को  जबसे  यह  विशेष  कार्य  सौंगा

 गया  है  तबसे  प्रशिक्षण  का  पहलू  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हो  गया  उ्द  श्य  से  सम्बन्धित  पहलू  भी

 अध्यम्त  महत्वपूर्ण

 वेतन  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  गया  है  कि  ग्रामीण  बैंक  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान  भी

 उसी  प्रकार  जैसे  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  के  हैं  ।  सारे  भारत  में  एक  समान  बेतनमान  लागू

 क्यों  नहीं  होने  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  क्यों  वहीं  मिलना  चाहिए  ?  यदि  ग्रामीण

 बैंकों  के  कर्मंचारी  वाणिज्यिक  बैंक  के  कमेच।रियों  की  भांति  काय॑  कर  रहे  हैं  तो  ग्रामीण  बैंकों  के

 चारियों  के  वेतन  और  भत्ते  वाणिज्यिक  बैंक  के  कमेचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  के  समान  क्यों  नहीं  होने

 वेतन  और  भत्तों  से  सम्बन्धित  यह  मामला  अब  अधिकरणों  के  पास  यह  हमारे  संविधान

 के  अनच्छेद  14  का  उल्लंघन  करता  है  जिसमें  समानता  के  अधिकार  का  उपबन्ध  इसलिए  कम  से

 कम  सारे  भारतवषं  में  एक  जैसे  वेतनमान  होने  अब  निदेशक  मंडल  में  कुछ  परिवर्तन  होगा  ।

 इसमें  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  नामित्त  दो  गैर  सरकारी  अधिक  री  होंगे  ।  राज्य  सरकार  केवल  दो

 अधिकारियों  को  नाम  निर्देशित  कर  सकती  जब  इस  बात  का  उपबन्ध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  दो ०4
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 सरकारी  अधिकारियों  को  नामनिर्देशित  कर  सकती  है  तो  राज्य  सरकार  के  लिए  भी  इस  जैसा  ही
 बन्ध  क्यों  नहीं  होना  चाहिए  ?

 हम  श्रमिकों  की  प्रबन्ध  में  सहभागिता  की  बात  कर  रहे  निदेशक  मंडल  में

 खारियों  के  प्रतिनिधित्व  का  भी  कुछ  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  बंकों  में  समझौते  का
 भी  कोई  मार्ग  नहीं  हैं  |  कमंच्रारियों  के  अपने  संघ  यद्यपि  यह  संघ  कर्मचारियों  की  बहुसंख्या  का  प्रति
 निधित्व  करता  है  लेकिन  फिर  भी  ग्रामीण  बैंक  के  प्रबन्धकों  ने  इसे  मान्यता  नहीं  दी  समझौते  के

 लिए  कोई  न  कोई  मंच  होना  चाहिए  ताकि  कमंचारियों  की  उनकी  मांगों  आदि  पर  उस  मंच
 पर  विचार  किया  जा  सके  ।  लेकिन  यहाँ  इस  बात  का  भी  उपबन्ध  नहीं  मुझे  संदेह  है  कि  केलकर
 समिति  द्वारा  की  गई  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  शामिल  किए  बिना  क्या  ये  ग्रामीण  बंक  उनको  सौंपे

 गए  कार्यों  को  ठीक  ढंग  से  पूरा  कर  भी  पाएंगे  या  जब  तक  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार  नहीं
 किया  तब  तक  ये  बेंक  भविष्य  में  कोई  महत्वपूर्ण  भूमिका  नहों  निभा  पाएंगे  ।

 ]

 क्री  राम  नगीना  मिश्र  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  अपने  संसदीय
 मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  दे  रहा  हूं  कि  उन्होंने  हमारा  निवेदन  स्वीकार  करके  मुझे  बोलने  के लिए  मौका

 दिया  है|  मंत्री  जी  ने  जो  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  विधेयक  पेश  किया  सदन  में  विचार  करने

 के  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 संशोधन  के  साथ-साथ  मैं  अपने  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  सुझाव  इसलिए  देना  चाहता  हूं  कि

 मैं  गाँव  का  रहने  वाला  हूं  ।  वहां  आए  दिन  किसानों  को  परेशानी  होती  है  और  मैं  उससे  अवगत  हूं  ।

 सरकार  बैंक  की  स्थापना  करती  है  ओर  इस  बेंक  का  नाम  ग्रामीण  बैक  रखा  गया  यानि  ग्राम  में  रहने
 वाले  किसानों  को  इस  बंक  के  माध्यम  से  सहूलियत  दी  इसके  पहले  गांव  में  बड़े-बड़े  धनी  लोग

 होते  जो  किसानों  को  कर्जा  देते  लेकिन  अब  वह  सिस्टम  समाप्त  हो  गया  अब  बैंक  के  माध्यम

 से  किसानों  को  कर्जा  मिल  रहा  लेकिन  हालत  बहुत  ही  खराब  हमारे  विरोध  पक्ष  के  नेता  कर्म

 चारियों  के  लिए  बड़ी  हमदर्दी  रखते  लेकिन  हमने  देखा  है  कि  बैंक  में  जो  बाबू  लोग  बंठते  जो
 अधिकारी  बैठते  हैं  और  किसान  जब  उनसे  कर्जा  मांगने  आता  तो  अधिकारियों  को  मालूम  होता  है
 कि  यह  दीन  हीन  आया  है  और  हमसे  भिक्षा  मांग  रहा  है  ।  वे  उन  पर  गौर  नहीं  करते  उनके  मन  में

 यह  भाव  नहीं  होता  है  कि  हम  उनकी  मदद  परन्तु  भिद्वारी  की  निगाह  से  उनको  देखते

 दूसरी  इस  बेंक  की  स्थापना  इसलिए  हुई  कि  किसान  को  मौके  पर  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिया
 जिससे  वे  अपने  खेत  की  तरकको  करें  ।

 अब  रबी  की  बुवाई  का  समय  खाद  चाहिए  और  बेंक  रुपया  कब  जब  बुवाई  का
 समय  समाप्त  होने  तब  देगा  ।  कागजात  उसके  पूरे  नहीं  होते  मैं  मन््त्री  जी  से  कहना  धाहूंगा
 कि  आप  सर्वे  करा  लें  कि  गांवों  के  कितने  परसेन्ट  गरीब  किसानों  को  इन  ग्रानीण  बैंकों  स ेलोन  मिल

 पाता  नहीं  मिल  पाता  है।वह  पाता  दिन  दोड़ता  है  और  परेशान  होकर  बेठ  जाता

 बहुत  लोन

 उन लोगों को मिल.जाता जिनका सम्बन्ध बेंक में काम करने वाले कमंचारियों से रहता है लेकिन सर्व-साधारण को नहीं मिल पाता मान्यवर हमने देखा है कि ऐसे लोगों को भी ऋण मिल 202
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 जाता  जिनका  खतौनी  में  नाम  नहीं  उनके  नाम  पर  एक  डिस्मिल  भी  खेत  नहीं  है  वे  लेख
 पाल  से  फर्जी  इन्तखाब  ले  लेते  हैं  और  बेंक  के  बाबुओं  से  मिले  रहते  हैं  और  उनको  पैसा  मिल  जाता
 मैं  नाम  देने  को  तैयार  हूं  ।  मेरे  गांव  में  एक  आदमी  उसके  पास  एक  डिस्मिल  खेत  नहीं  है  और  आप
 को  सुनकर  आश्चये  होगा  कि  नाना  प्रकार  के  बंकों  स ेउसको  20  हजार  लोन  मिला  है  और  वह  गांव

 छोड़कर  चला  तो  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जिस  मंशा  से  आपने  बेक  की  स्थापना  की  है  कि
 बैंकों  के  माध्यम  से  सही  लोगों  को  लोन  मिल  वह  मंशा  पूरी  नहीं  हो  रही  एक  बीमारी  यह
 चली  है  कि  हर  जगह  निखाया  जाता  है  कि  इनके  ऊपर  कर्जा  नहीं  तहसील  में  लिखवाना  पड़ता  है
 और  वहां  पर  रुपया  दे  तो  तहसील  के  लोगों  ने  लिख  दिया  कि  इनके  ऊपर  कोई  बकाया  नहीं  है  ।
 अगर  किसी  किसान  को  कर्जा  लेना  है  और  उस  पर  100  रुपये  या  200  रुपए  मालगुजारी  तो  उसको
 भी  जाना  पड़ता  है  और  जितनी  मालग्रुजारी  बाकी  रहती  उससे  अधिक  रुपया  देना  पड़ता  है  ।  तो  ये
 जाकर  नो  इयूज  सर्टोफिकेट  मिलता  तो  ये  परेशानियां  हैं  जिनकी  वजह  से  स्व-साधारण  को  बकों  से
 कर्ज  नहीं  मिल  पाता  ।  अगर  उसको  बंल  खरीदना  तो  बेल  खरीदने  के  लिए  वह  10  बार
 तब  उसको  कर्ज  मिल  पाएगा  ।  आज  के  आधुनिक  युग  जो  इन  कामों  के  लिए  पैसा  लिया  जाता
 उप्तको  रिश्वत  नहीं  कहा  जा  रहा  उसका  नाम  रख  दिया  दस्तूरी  ।  जब  तक  दस्तूरी  अदा  नहीं

 तब  तक  लोन  नहीं  मिलेगा  ।  उसके  कुछ  नियम  हैं  कि  इतना  रुपया  अगर  तो  इतनी  दस्तूरी
 देनी  पड़ेगी  ।  वह  उनके  हिसाब  से  रिश्वत  नहीं  अगर  दस्तूरी  नहीं  दी  तो  उनको  लोन  नहीं
 मिलेगा  ।  आप  देखेंगे  कि शायद  ही  कोई  बैंक  जहां  कमंचारियों  से  मिले  हुए  कुछ  एजेन्टस  न  हों  ।  तो

 इतनी  परेशानी  लोगों  को  लोन  लेने  के  लिए  होती  है  और  इसके  बारे  में  कितना  कहा  जाए  ।  अभी  तो

 यह  ग्रामीण  बैंक  को  बात  और  बेंकों  की  भी  यही  बात  बेरोजगारों  भौ  र  शिक्षित  बेरोजगारों
 मैं  निःसंकोच  होकर  कह  रहा  बिना  दस्तूरी  दिए  लोन  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  खुद  अपने  क्षेत्र  की  बात

 कर  रहा  जब  मैं  दोरा  कर  रहा  तो  एक  बेंक  में  एक  आदमी  ने  एप्लाई  उसकी  सारी

 फर्मलिटीज  पूरी  हो  गई  थी  लेकिन  उसको  रुपया  नहीं  मिल  रहा  हमने  सिफारिश  भी  की  तो

 बैंक  मैनेजर  ने  कहा  कि  एस०  पी०  साहब  से  ले  लेना  ।  हमने  एस०  पी०  साहब  से  कहा  ।  एस०
 पी०  ने  कहा  कि  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  विजिलैंस  वाली  बात  होती  और  रुपया  लेते  तो  मैं  कुछ
 कर  सकता  ।  यह  इतना  बड़ा  मर्ज  है  और  इसका  कोई  उपाय  नहीं  हो  रहा  इस  तरह  से  कंसे

 किसान  आज  भी  परेशान  है  |  ग्रामीण  बैंक  खोले  जा  रहे  आप  ठीक  से  पता  लगा  लीजिए  कि  कितने

 किसानों  को  इनके  माध्यम  से  पैसा  मिला  है  ।  जिनके  पास  पांच  एकड़  या  दो-चार  एकड़  जमीन  उनमें

 से  कितनों  को  मिला  उनको  नहीं  मिला  है  ।  जो  बड़े  किसान  उनको  ट्रेक्टर  खरीदने  के  लिए  लोन

 मिल  उनकी  हालत  क्या  है  ।  ट्रैक्टर  खरीदने  वाले  से  पूछ  लीजिए  ।  उसको  तीन  महीने  कसरत

 करनी  पदी  कितनी  इसके  लिए  सिफारिश  करनी  पड़ती  है  और  कितनी  उसको  दस्तूरी  देनी  यह

 आप  ट्रैक्टर  लेने  वाले  से  पूछ  लीजिए  |  तो  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  ये  बैंक  किसानों  के  नफ  के

 उनकी  बहूबदी  के  लिए  हैं  या  फिर  किसी  और  चीज  के  लिए  इसका  नफा  किसको  हो  रहा  है  ?  जो

 उनमें  काम  कर  रहे  उनको  सबसे  अधिक  हो  रहा  जरा  उन  बैंकों  के  मैनेजरों  का  सर्वे  कराइए  जो

 कि  पांच-सात  साल  से  मैनेजरी  कर  रहे  हैंਂ  आज  उनके  घर  की  हालत  को  देखिए  कि  क्या  है  मैं

 पक्ष  का  होकर  भी  अपने  घर  की-बीमारी  रिश्वत  की  जो  है  उसका  वर्णन  कर  रहा  हूं  जिससे  कि  शासन

 इस  पर  रोक  लगाने  में  और  भी  चुस्त  हो  ।

 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जो  5  10  साल  या  15  साल  से  बेंक  के  मैनेजर  हो  गए

 उनके  घर  की  स्थिति  आज  क्या  इसका  आप  सर्वे  करा  लीजिए  ।  ठीक  है  कि  आज  बहुत  छापे  पड़  रहे
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 जरा  उन  बड़े-बड़े  अफसरों  का  भी  सर्वे  करा  उन  आई०  ए०  एस०  और  बड़े-बढ़  अफसरों
 के  बंगले  देख  लीजिए  कि  वे  कंसे  जब  वे  शासन  में  नहीं  थे  तो  वे  किस  स्थिति  में  जब  से  वे  शासन
 में  आये  हैं  तो  उनके  बंगलों  की  क्या  स्थिति  उनके  बंगलों  में  50  20  10  लाख  का
 सामान  आप  श्रीमन्  क्या  होता  एक  साधारण  आदमी  पकड़  लिया  जाता  है  और  उसके
 ऊपर  कायंवाही  होती  लेकिन  इन  बड़े-बड़े  अफसरों  पर  कोई  कायंबाही  नहीं  होती  |

 मैं  मन्त्री  जी  से कहना  चाडता  हूं  कि  मैं  गांव  का  रहने  वाला  हूं  ।  मैं  उनको  राय  देना  चाहता  हूं
 कि  गांवों  में  रहने  वाले  किसानों  का  आप  सर्वे  कराएं  और  यह  देखें  कि  खरीफ  के  समय  किस  को  कितनी
 खाद  की  जरूरत  रटी  के  समय  किसको  कितनी  खाद  की  जरूरत  बेंकों  के  माध्यम  से
 इसका  सर्वे  होना  चाहिए  और  इसके  लिए  कर्मचारी  होने  चाहिएं  जो  सचमुच  में  यह  देखें  कि  अगर
 किसी  को  खाद  की  जरूरत  बीज  खरीदने  की  जरूरत  तो  उनको  ऋण  दिए  अगर  ऐसा  नहीं
 होता  है  तो  इस  ऋण  देने  का  कोई  फायदा  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  ऐसा  करने  से  कुछ  भला  हो

 जिस  मंशा  को  लेकर  आपने  ये  बेफ  खोले  हैं  उसका  लाभ  सर्वसाधारण  तक  पहुंसेगा  और
 किसान  को  लोन  के  लिए  अपना  खेत  गिरयी  नहीं  रखना  बिना  इसके  उसको  लोन  मिल  जाएगा
 और  उसकी  खेती  में  तरक्की  होगी  ।

 मैं  देवरिया  जिलों  से  आता  हूं  ।  जिन  जिलों  से  मैं  आता  हूं  बहां  20-25
 चीनी  मिलें  देवरिया  में  ।4  चीनी  मिलें  वहां  का  किसान  गन्ना  बोता  है  और  मिलों  को  सप्लाई
 करता  है  ।  अगर  इन  शूमर  फेक्ट्रियों  के आस  पास  इन  बेंकों  की  शाखाएं  हों  तो  उनके  माध्यम  से  किसानों
 को  गन्ने  का  मूल्य  मिले  तो  इससे  किसानों  को  भी  राहुत  मिलेगी  और  मिलों  का  भी  फायदा  गल्ने
 की  कीमत  का  भुगतान  करने  के  लिए  अगर  ग्र/मी  थ॒  बेक  मिलों  को  कर्जा  दें  तो  इससे  दोनों  को  फायदा

 इससे  ग्रामीण  बंकों  की  शाखाएं  भी  बढ़ेगी  और  किसान  और  मिलों  का  भी  भला  होगा  मैं
 माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  गन्ना  बोने  वाले  किसानों  को  अगर

 देकर  पम्पिग  सेट  खरीदने  के  लिए  लोन  की  जरूरत  पड़ती  है  तो  उसके  लिए  ऋण  ग्रामीण  बैंकों
 से  दिलवाया  जाए  और  ग्रामीण  बेकों  की  शाताएं  बढ़ायो  जाएं  |

 मैं  मन्त्री  जी  स ेयह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  जब  आप  इन  बेंकों  में  सेन्ट्रल  गबन॑मेंट  और  स्टेट

 गवर्नमेंट  के  निर्देशक  रख  रहे  हैं  तों  उनमें  कम  से  कम  दो  किसानों  को  भी  बेंक  में  रखें  जिससे  वे  छानबीन
 करें  और  गांवों  में  रहने  वालों  को  राहत  मिले  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  घधर्मपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  रीजनल  रूरल  बैंक
 बिल  1987  का  समर्थन  करता  इस  बात  को  सभी  मानते  हैं  कि  इस  अमेंडमेंट  एक्ट  के

 आने  के  बाद  रूरल  बैंकों  की  स्थिति  मजबूत  यह  बिल  पास  होने  के  बाद  ये  बैंक  मजदूर
 और  छोट  व्यापारियों  करी  स्थिति  को  सुदढ़  बनाने  में  काफी  कामयाब  इस  संशोधन  से  इन  बैंकों
 का  और  विल्तार  होगा  और  देहातों  का  और  ज्यादा  बिकास  होगा  ।

 मैं  दो-तीन  सुझाव  पेश  करना  चाहता  यह  जो  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  की  गयी 9 क
 थी  इस  बात  को  देखते  हुए  की  गथी  थी  कि  गांव  के  गरीब  गरीय  किसान  गांव  के  साहुकार

 20+  धि
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 लोगों  के  चंगूल  में
 फंसे

 रहते  वह  गांव  का  गरीत्र  आदमी  जो  सालभर  कमाई  करता  वह  सारी
 |  सारी  सण्कुकार  के  पास  चली  जाती  मनी  लैण्हर  के  पास  जली  जाती  थी  और  गरीब  लोगों  का

 नी  लैण्डस  से  पीछा  छुड़ाने  के लिए  ही  सरकार  ने  इन  बैंकों  की  स्थापना  की  ।  सरकार  की  मंशा  थी  फि
 किसी  भी  गरीब  आदमी  का  शोषण  न  उसको  वे  ही  तमाम  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए  जो  आमतौर
 पर  शहरों  में  मिलती  लेकित  उसका  थोड़ा  अंश  ही  पूरा  करने  में  हम  कामयाब  हो  सके  इस  महान
 सदन  में  भी  हमेशा  यही  बात  चलती  है  कि  देश  के  80  प्रतिशत  लोगों  को  सुविधा  प्राप्त  हो  ।

 2.56  म०  १०

 जनुल  बशर  पीठासीन  हुए  ।)

 लेकिन  जितना  कहा  जाता  है  उसका  बहुत  छोड़ा  अंश  ही  उन  लोगों  को  लाभ  मिल  पाता
 जिनको  हम  लाभ  देना  चाहते

 इसका  एक  कारण  तो  यह  है  कि  गांव  के  गरीब  आदमी  को  जो  लोन  मिलता  है  वह  प्रा  नहीं
 मिल  इसमें  कई  दिककतें  एक  तो  लोन  एडवांस  करने  का  जो  प्रोसीजर  है  वह  इ  तना  जटिल  है
 कि  साधारण  आदमी  उसको  समझ  ही  नहीं  मेजारिटी  ऐसे  लोगों  की  समझ  नहीं  पाती  कि  क्या-क्या
 स्कीम  चल  रही  इसके  लिए  गांवों  में  लगने  वाले  मेलों  पेंठ  में  और  प्रेस  तथा  रेडियो  मुनादी
 आदि  इस  ढंग  से  होनी  चाहिए  कि  जिन  लोगों  के  मफाद  के  लिए  कानून  बनते  बेंक  स्थापित  किए
 जाते  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  कामों  की  सारी  जानकारी  उन  लोगों  तक  पहुंचे  ।  इससे  सही
 मायनों  में  उनको  लाभ  मिल  सकेगा  ।

 दूसरी  आात  यह  है  कि  लोगों  को  सिर्फ  इतना  ही  पता  है  कि  उनको  बेक  से  कर्ज  मिल  सकता
 सेकिन  उसको  उसका  लाभ  नहीं  मिल  क्योंकि  प्रोसीजर  ओर  फार्म  इत्यादि  इतने  कंप्लीकेटेड  हैं
 कि  उससे  गरीब  आदमी  का  शोषण  होता  बेंक  के  एम्प्लायज  ओर  बाहर  बैठने  वाले  बिचोलिए
 उसका  शोषण  करते  इस  तरह  से  अगर  दस  हजार  रुपए  उसको  लोन  मिलना  है  तो  दो-ढाई  हआर
 रुपए  तो  उसको  पहले  ही  खर्च  कर  देने  होते  हैं  जौर  दस  का  पन्द्रह  हजार  उप्तको  वापिस  करना  होता  है  ।

 इस  तरह  से  ।5  हजार  के  बदले  में  उमको  साढ़े  सात  हजार  रुपया  ही  मिलता  जिसको  बह  समय  पर

 आका  नहीं  पाता  ओर  उसका  नुकसान  होता  उसकी  हालत  वही  पुरानी  रह  ज्ञाती  पहले  वह

 साहुकार  के  चंगुल  में  रहता  आज  बह  बेंक  के  चंगुल  पें  रहता  इससे  सरकार  की  मंशा  भी  धूरी
 नहीं  हो  पाती  ।

 इस  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  तरह  से  व्यापारी  लोगों  को  एक  मैक्सी मम  क्रेडिट  लिमिट

 की  सुविधा  आपने  दे  रखी  इसी  तरह  से  गरीब  आदमी  को  भी  क्रेडिट  लिमिट  की  सुविधा  दीजिए  ।

 जिस  तरह  से  किसी  की  एक  फैक्ट्री  होती  है  तो उसको  मान  लीजिए  कि  5  लाख  का  कफ्रेंडिट  लिमिट  आप

 फिक्स  कर  देते  हैं  कि  वह  कभी  भी  5  लाख  का  चैक  काटकर  पैसा  ले  सकता  इसी  तरह  से  साधारण

 आदमी  जो  किसतांनया  मं  जदूर  है  उसकी  भी  10-15  हजार  की  लिम्टि  फिक्स  की  जा  सकती

 उप्तको  एक  पासबुक  दे  दी  जाए  जिसके  जरिए  वह  चेक  काट  कर  अपना  काम  चलाता  उसकी  क्रडिट

 लिमिट  आंप  फिक्स  कर  दीजिए  ।  कया  केवल  बड़ा  आदमी  और  व्यापारी  ही  ईमानदारी  से  काम  करता

 क्या  देहात  का  किसान  ईमानदारी  से  काम  महीं  बल्कि  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  वह

 ज्यादा  ईमानदार  उस  बेचारे  का  शोषण  किया  जाता  है  उसकी  बात  कोई  सुनने  वाला  नहीं  है  ।  यहां

 सेजो  कानून  पास  करके  भेजे  जाते  वे  उनके  लिए  साभप्रद  नहीं  मेरा  यह  एक  प्रबल  सुझाव  है
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 धर्मपाल  सिंह  मलिक  ]

 कि  इन  तमाम  लोगों  के  लिए  जितने  भी  हमारे  परिवार  सभी  का  सर्वे  करवा  कर  उनकी  क्रेडिट
 लिमिट  फिक्स  की  जाए  और  उसको  कापीज  दे  दी  मैं  अपने  प्रदेश  हरियाणा  की  बात  नहों  कहना
 बल्कि  किसी  भी  प्रदेश  के  अन्दर  देख  आज  कर्ज  की  राजनीति  चली  हुई  हम  यह  कहते  हैं  कि

 तुम्हें  ज्यादा  से  ज्यादा  कर्ज  देंगे  और  विरोधी  दल  वाले  कहते  हैं  कि  ये  कर्ज  तुम  इनसे  कर्ज  लो  और
 हम  तुम्हारा  कर्ज  माफ  कर  एक  गरीब  आदमी  जिसको  राय  का  अधिकार  इसका  मतलब  है
 उसकी  राय  को  खरीदने  की  बात  करते  हैं  या  इसलिए  राय  लेते  हैं  कि  तुम्हारा  कर्ज  माफ  कर
 यह  उस  गरीब  आदमी  के  साथ  शोषण  यह  उसके  साथ  नाजायज  फायदा  उठाने  की  बात  इसके
 लिए  बाकायदा  कानून  है  ।

 3.00  म०  १०

 हमारे  प्रदेश  में  जो  हमारे  बतंमान  मुख्य  मन्त्री  उन्होंने  चुनाव  में  नारा  लगा  दिया  कि  तुम
 कर्ज  लो  और  मैं  कर्ज  माफ  कर  परन्तु  बाद  में  यह  कह  दिया  कि  केवल  दस  हजार  रुपए  तक  का
 कर्ज  माफ  कर  दूंगा  ।  इस  ढंग  से  कोई  बात  कह  समझ  में  नहीं  आता  उससे  नुकसान  यह  हुआ
 है  कि  अ।ज  हरियाणा  की  तमाम  आ्िक  हालत  शेटर  हो  चुकी  कोई  ताज्जुब  नहीं  कि  हमारे
 लाइज्ड  बेंक  भी  फेल  हो  मु<्य  मन्त्री  खुल्लमखुल्ला  बात  करते  हैं  कि  तुम्हारे  से  लेने  कौन

 अगर  मैं  माफ  नहीं  कर  सकता  तो  पुलिस  तो  मेरी  तुमको  देने  की  जरूरत  नहीं  कोई

 मुलाजिम  गांव  में  लेने  आता  है  तो  उसको  जूता  क्या  हम  चुपचाप  देखते  रहें  ।  यह  सोचने  की
 बात  इसके  लिए  बाकायदा  लेजिस्लेशन  है  कि  किन  लोगों  के  लोन  हम  माफ  कर  सकते  हैं  और  किन
 लोगों  को  इस  प्रकार  की  सहायता  दे  सकते  लेकिन  उनकी  गरीबी  का  नाआयज  फायदा  उठाया  जा

 रहा  मेरी  यह  राय  है  कि  इसके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  सीधे  तौर  से  कोई  कानून  बनाया

 जाए  ताकि  क़रिसी  भी  प्रान्त  के  अन्दर  इंस  प्रकार  की  भावना  न  रहे  कि  छोगों  के  विकास  के  लिए  हम
 कार्य  करें  और  लोगों  को  बरबाद  करने  के  लिए  कार्य  न  आप  हरियाणा  की  फीगर्स  देख  लें  |  बेक्स
 के  अन्दर  लोगों  का  विश्वास  नहीं  रहा  वे  यह  समझते  हैं  कि  अगर  किसी  कर्जदार  का  कर्ज  माफ

 होगा  तो  जिन  लोगों  का  पैसा  बेंक  में  उस  पैसे  की  छुट्टी  हो  लोगों  की  डिपोजिट  के  अगेंस्ट

 ही  कर्ज  दिया  जाता  वे  समझते  हैं  कि  कर्ज  माफ  होगा  तो  हमारा  डिपोजिट  बला  आप  पता
 करवा  लें  ।  हरियाणा  में  डिपोजिट  के  अन्दर  कितना  फके  पड़ा  लोगों  ने  अपना  पैसा  बेंक  से
 निकलवाना  शुरू  कर  दिया  है  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  राजनीतिक  चुनावी  नारा  उस  चुनावी  नारे  से
 स्टेट  क ेआम  आदमी  की  आ्थिक  हालत  सुदृढ़  होने  की बजाय  खराब  होती  जा  रही  है  जिसका  नुकसान
 हमें  आगे  जाकर  दस  सालों  के  बाद्र  महसूस  होगा  ।  उसके  बाद  पता  चलेगा  कि  उन  बेचारे  गरीब  लोगों
 का  जो  कर्ज  उस  कर्ज  पर  सुकराना  और  जुर्माना  देना  पड़ेगा  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि  वे
 उसी  तरह  से  शिकार  हो  जायेंगे  जेसे  किसान  का  पहले  अंगूठा  चौबीस  घंटे  मनी  लैण्डसं  की  बही  में  लिखा

 रहता  था  और  वह  सुख  की  नींद  भी  नहीं  सो  पाता  इस  तरह  की  बात  हरेक  प्रान्त  में  चल  चुकी  है
 इसलिए  मन्त्री  महोदय  अपना  वक्तव्य  इस  बारे  में  जरूर  जो  सुविधाएं  हम  किसानों  को  उनके
 विकास  के  उसको  ऊपर  उठाने  के  लिए  देना  चाहते  उसकी  बजाय  उनका  नुकसान  द्वो  रहा

 एक  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वेंक  से  लोन  पश्पिंग  किसी  एग्रीकल्च  रल  इंपलीमेंट्स  या
 ओर  किसी  कारोबार  के  लिए  विया  जाता  आमतौर  पर  पर्मपग  सेट्स  के  लिए  एजेंसीज  उनकी

 ता लिस्ट  बनवा  रखी  बेंक  वाले  उन्हीं  क  नाम  चेक  काटकर  देते  हैं  कि  उसी  से  आपको  पम्प  सट  लेना
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 पड़ेगा  ।  इस  तरह  वे  भी  उसका  शोषण  करते  क्या  कोई  किसान  है  जिस  पर  विश्वास  न  किया

 किसान  तो  सबसे  ज्यादा  विश्वास  के  काबिल  है  वह्  अपना  अनाज  खेतों  में  भगवान  के  सहारे  बोता
 फिर  भी  उस  पर  विश्वास  नहीं  किया  जाए  और  कह  दिया  जाए  कि  इसको  नकद  रुपए  दे  दिए  तो

 यह  दुरुपयोग  शदी-ब्याह  में  लगा  यह  उचित  नहीं  हम  दुकानदारों  बिचोलियों  को

 लाभ  दिलाते  लेकिन  किसान  को  नहीं  दिलाते  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  किसान  लोन  लेता  है  तो

 वह  कहीं  से  भी  खरीदे  उस  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  हो  कि  उसे  अमुक  दुकानदार  से  ही  खरीदना  है  जिससे

 उसका  शोषण  न  हो  ।  खेतों  में  भी  उसका  पम्प  सैट  भगवान  के  भरोसे  पड़ा  रहता  तो  फिर  कंसे  वह
 इस  पैसे  का  दुरुपयोग  करेगा  ।  जिसके  लिए  वह  लोन  लेता  है  उसका  वह  पर्पज  पूरा  होना  चाहिए  ।

 कहने  को  तो  और  भी  बातें  लेकिन  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  किसानों  को  ज्यादा  से

 ज्यादा  लाभ  देने  के  लिए  प्रावधान  किया  जो  मैंने  सुझाव  दिए  हैं  उन  पर  ध्यान  देकर  किसान  की

 हालत  सुधारी  किसान  हमारी  रीढ़  की  हड्डी  उसी  पर  हमारी  अधंव्यवस्था  आधारित

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 हरी  तम्पन  थामस  :  मुझे  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  अथवा  विरोध

 करने  में  कोई  ज्यादा  उत्साह  नजर  नहीं  भाता  है  क्योंकि  यह  विधेयक  अत्यन्त  अप्रभावी  और

 अहानिकर  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  आशय  केवल  शेयर  पूंजी  को  5  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाना  है
 ताकि  बोर्ड  को  नया  रूप  दिया  जा  सके  तथा  कर्मचारियों  के  निरीक्षण  और  इसी  प्रकार  की

 अन्य  बातों  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  दी  जा  सकें  ।

 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  ह।कि  इस  सभा  में  पहले  ही  उठाए  जा  चुके  अनेक  प्रएनों--जैसे

 घिकार  तथा  हितों  की  परस्पर  व्याप्ति  से  सम्बन्धित  समस्या  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  जाय  क्योंकि

 जिला  सहकारी  बैंकों  द्वारा  समन्वित  सेवा  सहकारी  बैंक  के  माध्यम  से  देश  के  कुछ  भागों  में  अत्यन्त

 प्रभावी  ढंग  से  इस  समय  ग्रामीण  लोगों  की  सेवा  कर  रहे  सहकारी  बैंकों  तथा  राज्य  सहकारी  जो

 कुल  मिलाकर  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  आते  हैं  और  जिनका  नियन्त्रण  अन्ततः  रास्ट्रीय  कृषि

 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  किया  जाता  के बीच  विवाद  के  अवसर  पैदा

 हो  सकते  हैं  ।  यहू  बात  जानने  के  निए  भी  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  इससे  किसी  प्रकार  का

 विवाद  उत्पन्न  होगा  और  यदि  तो  इसे  क॑से  दूर  किया  जाए  और  इस  मामले  को  कंसे  समन्वित  किया

 आए  यही  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिसे  मैं  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहता  हूं  क्योंकि  सहकारिता  आन्दोलन  ओर

 प्रादेशिक  प्रामीण  बैंकों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  किया  जाना  दूसरी  बात  क्षेत्राधिकार  के

 सम्बन्ध  मे  ऐसा  लगता  है  कि  इन  बेंकों  में  क्षेत्राधिकार  के  मामले  में  एकरूपता  नहीं  है  ।  यह  प्रायोजक

 बैंकों  की  सुविधा  के  अनुसार  प्रायोजक  बैंकों  से इस  दात  की  आशा  की  जाती  है  कि  वे  ग्रामीण  लोगों

 को  ऋण  बांटने  के  उद्देश्य  से वाणिज्यिक  बेंकों  से  कुछ  धन  प्राप्त  यह  एक  अच्छा  विचार  कुछ
 अन्य  मामलों  में  भी  इसका  उपयोग  कर  सकती  जब  तक  क्षेत्राधिकार  और  प्रशानन  को

 खलाने  के  मामले  में  एकरूपता  स्थापित  नहीं  की  तब  तक  कई  अन्य  प्रएन  उठते  इस

 मामले  में  भी  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाना

 राज्य  सरकारों  को  इसके  साथ  कंसे  सम्बद्ध  किया  जाए  ?  यह  एक  दूसरी  समस्या  राष्ट्रीय

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  कैसे  शामिल  किया  जा  रहा  है  ?  राज्य  सरकारों
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 --  राणा  आनाਂ

 तम्पन

 को  इस  मामले  में  कैसे  शामिल  किया  जा  रहा  है  और  कया  इस  उद्देश्य  के  लिए  कोई  उपबन्ध  किया  गया
 है  और  आप  किस  ढंग  से  यह  उपबन्ध  क  रेंगे--निदेशक  मंडल  में  अथवा  प्रशासन  में  ।  मंडल  में  दो  सदस्य
 नामनिदेशित  करने  का  सुझाव  पूंजी  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  भी  राज्य  सरकार  इसमें  कैसे  अधिक  से
 अधिक  सहयोग  कर  स+ती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  भी  कोई  सुझाव  है|  खैर
 जो  कुछ  भी  हो  मैं  इस  बात  का  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  इसमें  और  अधिक  पक्षों  फो  सम्मिलित  किया
 जाए  ।

 मैं  अपने  पहले  वाले  वक्ता  के  इस  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं  कि  निरेशक  मंडल  में  किसानों
 का  भी  एक  प्रतिनिधि  होना  चाहिए  और  किसान  सहयोगियों  को  भी  इस  मामले  में  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  कमंचारियों  का  सम्बन्ध  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंकों  में  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  की

 एक  बहुत  बड़ी  शिकायत  जब  वे  यह  देखते  हैं  कि  उनके  साथ  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा
 निगम  तथा  अन्य  बेंकों  में  कार्य  कर  रहे  लोगों  में  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  तो  उन्हें  ईर्ष्या  होही  वे
 जोखिम  भरी  स्थितियों  में  वही  कार्य  करते  परन्तु  उनको  उतना  वेतन  नहीं  दिया  जाता  जोकि
 प्रायोजित  बैंकों  के  कमंचारियों  को  दिया  जाता  मेरे  विचार  से  उन्हें  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  जाना
 चाहिए  ताकि  उन्हें  ग्रामीण  बेकों  में  कार्य  करने  के लिए  आकर्षित  किया  जा  सके  तथा  वे  ग्रामीण  लोगों
 की  सेवा  कर  सके  |  इस  पहलू  के  सम्बन्ध  में  भी  अध्ययन  करना  पड़ेगा  मेरे  विचार  से  माननीय  मन्त्री

 महोदय  को  इस  पहलू  का  मृन्यांकन  करने  के  पश्चात्  संशोधन  लाना.ही  मुझे  आशा  है  कि  वे
 शीघ्र  ही  संशोधन  लाएंगे  क्योंकि  समस्या  वास्तव  में  गंभीर

 जहां  तक  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  का  संबंध  हम  ग्रामीण  लोगों  को  ऋणग्रस्तता  से  मुक्त
 कराने  में  कहां  तक  सफल  हुए  सभी  तरह  के  उपाय  करने  आज  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  की  क्ष्या
 स्थिति  है  तथा  ग्रामीण  जनसंख्या  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  हम  कितनी  वृद्धि  कर  सकते  कल  भी  मैंने
 इस  बात  का  उल्नेश्व  किया  था  कि  मेरे  राज्य  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  लोग  वहां  अधिक  शिक्षित  हैं
 तथा  उनके  पास  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करके  जीवकोपार्ज न  की  कुछ  अन्य  सुविधाएं  आय  में  प्रति  व्यक्ति
 ओसत  वृद्धि  .06  प्रतिशत  जबकि  केरल  ज॑से  राज्य  में  प्रतिब्यक्ति  औसत  आय  .06  प्रतिशत  हम
 कब  अपने  पड़ोसी  देशों  के  स्तर  के  बराबर  हो  पाएंगे  ?  मेरे  विचार  से  गरीबी  की  रेखा  में  हम  यहां  तक
 कि  बंगलादेश  से  भी  नीचे  जा  सकते  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  ऋण  तथा  अन्य  क्रुषि  सुविधाएं
 देकर  उनकी  श्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  करने  के लिए  ईमानदारी  के  प्रयास  करना  भाहिए  ।  राष्ट्र  के
 विकास  के  प्रयोजन  के  लिए  बहुत  कुछ  करना  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  इस  देश  की  एक  बहुत  ही
 गंभीर  समस्या  बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  से  यह  बात  इस  सभा  में  कही  गयी  है  तथा  इस  मामले  में  किए
 गए  सरकारी  अध्ययन  से  यही  पता  चला  आपको  पता  है  कि  इसके  बावजूद  कृषक  को  उस  व्यक्ति
 को  अपनी  फसल  गिरबी  रखंनी  पड़ती  है  जो  गांव  में  पैसा  उधार  देता  वह  अभी  भी  राजा  वह
 भआाज  भी  देश  में  ग्रामीण  जीवन  को  नियन्त्रित  करता  ऐसे  लोगों  के  महत्व  को  हम  किस  श्रकार  से
 समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  ?

 हाल  ही  में  मेरे  राज्य  में  बहुत  हो  दुःख्वद  घटनाएं  हुई  ग़ैर-सरकारी  महाजन  अचानक  ही

 समृद्ध  हो  गए  उन्होंने  आदित्य  मुट्ठो  ब्रद्स  आदि  के  नाम  से  बड़े  भवनों  का  निर्माण  करना
 ८
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 भ्ारम्भ  किया  ।  ये  लोग  गरीब  लोगों  से  जमा  के  रूप  में  पैसा  लेते  ये  इसे  उद्योगपततियों  को दे  देते  हैं
 तथा  अन्ततः  वे  गरीब  लोग  जिन्होंने  पेसा  जमा  किया  बहुत  ही  परेशान  हो  रहे  आप  गेर
 सरकारी  महांजनी  व्यवस्था  को  किस  प्रकार  से  नियमित  करने  जा  रहे  इस  बारे  में  रिजब॑  बंक  या
 भारत  सरकार  द्वारा  कीई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाए  गए  मैंने  यह  मामला  माननीय  मन्सत्री

 महोदय  के  समक्ष  उठया  मैंने  आदित्य  फाइनेंस  के  कुछ  मामलों  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  मुझे
 ब्ताषा  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  कुछ  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  तथा  वे  इसके  सिवाय  कुछ
 नहीं  कर  इस  प्रकार  से  इस  मामले  में  उन्होंते  अपनी  असम्ता  व्यक्त  की  है  जबकि  इन  लोगों

 द्वारा  करोड़ों  रुपए  ऐंठे  जा  चुके  एक  दिन  ये  अपनी  दुकान  बन्द  कर  देंगे  और  इन  गरीब  जमाकर्ता
 उनकी  दया  पर  रहना  पड़ेगा  ।  इस  व्यवस्ताय  को  नियमित  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  विधि  नहों  है  ।

 इस  बारे  में  केस्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  राज्य  सरकार  कुछ  लोगों  को
 मिरफ्तार  कर  रही  परन्तु  बह  कोई  प्रभावी  कदम  नंहीं  ऐसे  मामलों  में  जहां  लोग  सरकारी
 पसे  का  दृरपयोग  कर  रहे  हों  तथा  बिना  दण्ड  पाए  बच  वहां  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार
 के  सीख  समन्वय  होना  इस  बारे  में  मैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  की  स्थापना  करने  का  समर्थन

 करना  चाहूंगा  ।  ऐसे  बेंकों  में  लोगों  को  भी  हिस्सा  लेना  चाहिए  ताकि  महाजनों  का  दास  बने  रहने  की
 बजाय  उनका  ऐसे  बैंकों  में  विश्वास  हो  सके  ओो सरकार  अथवा  सहकारी  समितियों  द्वारा  प्रायोजित  हों  ।
 मेरा  केसत्रीय  सरकार  से  विनम्र  निवेदन  है  कि  वहू  इस  गैर  सरकारी  महाजनी  व्यवसाय  के  बारे  में  कदम

 उठाए  ।  जनता  को  ठगने  वाले  ऐसे  लोगों  को  अधिक  से  अधिक  दण्ड  दिया  जाना  सरकार  को

 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इरा  वाधार  पर  कानून  बने  ।

 मैं  जिस  एक  अन्य  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  वह  है  गुजरात  में  हाल  ही  में  किया  गया

 सर्वेक्षण  जिसे  टुडे  में  प्रकाशित  किया  गया  सर्वेक्षण  में  हइस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है
 कि  बेनामी  ऋण  लिए  गए  ।  सैकड़ों  व्यक्तियों  के  माम  पर  एक  ही  व्यक्ति  हस्ताक्षर  कर  देगा  और  पैप्ता
 ले  लेगा  तथा  उस  पैसे  को  वह  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  इस्तेमाल  वह  उस  पैसे  का  गांव  में

 हस्तेमाल  नहीं  करेगा  ।  जबकि  हमारा  अभिप्राय  गांवों  का  विकास  तथा  ग्रामीण  अअथंग्यवस्था  को  मजबूत
 करता  है  लेकिन  यहां  जो  पैसा  उस  प्रयोजन  के  लिए  है  वह  लोगों  द्वारा  गरीब  लोगों  तथा  गरीब  ग्र।मीणों

 के  ताम  से  किसी  अस्य  प्रयोजन  के  लिए  लिया  जा  रहा  अन्ततः  वह  पैसा  आपको  वापस  नहीं
 मिलता  ।  कोई  जादमी  यह  कह  सकता  है  कि  ऋणों  को  बट्टे-खाते  में  जाता  है  इस  सन्दर्भ  मैं

 कुछ  बातों  का  उल्लेख  करना  उदाहरण  के  लिए  सूखे  की  स्थिति  के  दौरान  सहकारी  बेंकों  से

 कृषकों  द्वारा  लिए  गए  कृषि  मैं  यह  जानता  हूं  कि  सहकारी  बंकों  के  पास  पर्याप्त  धनराशि  होती

 इसलिए  वे  ब्याज  को  बट्टे-खाते  में  डाल  सकते  मेरे  राज्य  ने ऐसा  ही  किया  और  ऐसे  कृषकों  के

 जिन्होंने  सहकारी  बैंकों  स ेऋण  लिया  ब्याज  के  हिस्से  को  बट्टे-खाते  में  डालने  के  लिए  राज्य  सहकारी
 बैंकों  स ेलगभग  6  करोड़  रुपए  खर्च  किए  इस  प्रकार  की  चीजें  हम  कर  सकते  थे  ।  कणों  ?  क्योंकि

 जो  संस्था  वह  है  उसके  पास  पैसा  वे  इसे  दे  सकते  वे  पैसा  कमा  रहे  थे  इसींलिए  वे

 निर्णय  कर  सके  ।  इसीलिए  मैं  एक  सुसंगठित  तरीके  से  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन  ग्रामीण  बेंक़ों  की

 स्थापना  का  स्वागत  करता  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  संकट  तथा  परेशानी  के

 समय  इस  प्रकार  की  सहायता  भी  दी  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  कहता  हूं  कि  मैं  इस  विधेयक  का

 बिल्कुल  भी  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि  आप  इस  पूरी  बात  पर  विचार  करते  हुए  इस
 तरीके  से  यथाशी प्र  बेहतर  तथा  समन्वित  संशोधन  लाएं  ।

 श्रीमती  बसबराजेश्बरो  माननीय  सभापति  मैं  पूर  मन  से  इस  विधेयक
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 बसवराजेश्वरी  ]

 का  स्वागत  करतीं  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  विरोधी  पक्ष  से  भी  अधिकांश  सदस्यों  ने  इस  विधेः  प्रक  का
 स्वागत  किया  अभी  तक  ये  ऋण  मेलों  की  कड़ी  आलोचना  ही  करते  आ  रहे  थे  ।  कम  से  कम  आज

 मैं  अति  प्रसन्न  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  के  बारे  में  बहुत  ही  उचित  सुझाव  दिया  है  ।

 श्रीमती  इंदिरा  बांक्षी  एक  महान  क्रान्तिकारी  महिला  थीं  जिन्होंने  बेकों  का  राफ्द्रीय
 करण  कार्यक्रम  लागू  करते  समय  उन्होंने  सम्पूर्ण  भारत  में  ये  ग्रामीण  बैंक  शुरू  किए  ,

 उन्होंने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  य ेशालाएं  खो लकर  साहसिक  कार्य  किया  |  उन्होंने''“गरीबी  हटाओਂ
 तारा  भी  दिया  इसे  दूर  करने  के  लिए  उन्होंने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबहुत  सी  शाकाएं  शुरू  को  |

 शाखाओं  का  मुख्य  उद्देश्य  वाणिज्य  तथा  उछ्बोम  आदि  को  विकास-ऋण
 देकर  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  का  विकास  करना  वे  यह  भी  देखना  चाहती.थीं  कि.भ्राप्तीण-क्षेत्रों  में  छोटे
 तथा  सीमान्त  किसानों  ओर  क्रृषि  श्रमिकों  को  ऋण  त्रप्रा  अन्य  सुविधाएं  दी  कह  कहें  गरीबी  की

 रेखा  से  ऊपर  लाना  चाहती  इस  उद्देश्य  को  महेनजर  रखते  हुए  सम्पूर्ण  भारत  भें  बहुत  सी  शाब्ाएं

 शुरू  कर  दी  गई  हैं  ।  ह  *

 आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1986  के  अन्त  तक  341  जिलों  में  ये  शाखाएं  ख़ोली  जा  चुकी  हैं  तथा

 8213  शाखाएं  शुरू  हो  चुकी  जहां  तक  वितरण  का  सम्बन्ध  वे  करोड़  रुपए  वितरित  कर

 चुके  वर्ष  1985  तक  बकाया  ऋण  तथा  उधार  राशियां  70,62,89,300  तथा  41,

 70,402,00  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण  बेकिंग  प्रणालो  में  काफो  सुधार  हुआ
 अर्थक्षमता  तथा  वसूली  की  स्थिति  आदि  की  क्हुत  से  लोगों  ने आलोचना  की  जब  हम  सहकारी  क्षेत्र

 तथा  वाणिज्यिक  बेंकों  की  तुलना  करते  हैं  तो  इन  बेकों  की  उधार  तथा  अदायगी  स्थिति  बहुत्र  ही

 सुदढ़  है  ।  कुछ  ऐसी  कठिनाइयां  हैं  जिनका  सामना  हम  आज  दस  बर्षों  के  अनुभव  के  प्रश्चाल्  भी  रहे
 क्षेत्रीय  असंतुलन  बहुत  ज्यादा  काभिक  प्रशिक्षण  की  कम्री  अधिकांश  प्रादेशिक  प्रामीण  बेंकों

 को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  है  ओर  अधिकांश  बेंक  आ्िक  रूप  से  समक्ष  नहीं  इसमें  सुधार
 लाने  के  लिए  अनेक  समितियों  का  गठन  किया  गया  है  और  सरकार  के  समक्ष  अनेक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किए  गए  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  माननीय  मन्त्री  ने यह  संशोधन  बिघेयक  प्रस्तुत
 किया  वह  चाहते  हैं  कि  प्राधिकृत  पूंजी  को  एक  करोड़  से  बढ़ाकर  पांच  करोड़  कर  दिया  जाये  तथा

 आरम्भिक  पूंजी  को  25  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  एक  करोड़  कर  दिया  मैं  इस  उपाय  का  स्वागत

 करती  हूं  क्योंकि  अनेक  यो  जनायें  सामने  आ  रही  हैं  ओर  क्षेत्रीय  आबादी  बड़ी  तेजी  बढ़  रही  कठि*

 नाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  बैक  के  कायंकरण  के  लिए  हमारे  एस  पर्याप्त  धनराशि  होनी  चाहिए  ।

 उनके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  काफी  आलोचना  की  जाती  मैं  इस  बात  को  समझती  हूं  कि  हम
 लोग  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इस  समय  हम  सबसे  ज्यादा  असंगठित  क्षेत्र

 में  कार्य  कर  रहे  वे  शिक्षित  नहीं  हैं  भौर  अधिकांशतः  किसान  मेरी  राय  म॑  हमे  इसे  भलो-भांति

 निभाना  होगा  चाहे  कितनी  भी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़े  ।  मुझे  मालूम  है  कुछ  शाथआा-प्रवन्धक

 थोड़े  भ्रष्ट  हैं  तथा  ऋण  की  मन्जूरी  के  समय  कुछ  दलाल  भी  शामिल  हांते  कुछ  शाखा-प्रबन्धक  ऐसे
 भी  हैं  जो  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  भाग  नहीं  लेते  कुछ  ऐसे  प्रबन्धक  भी  हैँ  जो  उन  गरीबों  के  साथ

 ठीक  व्यवहार  नहीं  करते  जो  बंक  में  आते  हैं  ।  कुछ  ऐसे  प्रबन्धक  भी  जो  गरीब  लोगों  को  ऋण  देने
 से  इन्कार  कर  वैते  कुछ  ऐसे  शाश्ा  प्रबन्धक  जो  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  जारी  किए  गए
 मार्ग-लिर्देशों  का  अनुपालन  नहीं  करते  ऐसे  अनेक  प्रयन्धक  हैं  जिन्हें  ऐसी  योजनाभों  की

 है  in
 नै
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 कारी  नहीं  है  जो समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  लाभकारी  ऐसी  बातें  हम  हर  रोज  देखते  हैं  किन्त॒
 प्रश्न  यह  है  कि  इसे  कैसे  दूर  किया  जाये  ?

 |

 माननीय  मन्त्री  ने  क़हा:है  कि  से  प्रायोजक  शाख़ायें  ही  प्रशिक्षण  देंगी  ।  मैं  इसका  स्वागत
 करती  माननीय  मन््त्री  जे  यह  भी  कहा  है  कि  ऐसे  अधिकारियों  की  पदोन्नति  उनके  कायं-निष्पादन  के
 आधार  पर  होगी  ।  उन्होंने  उन्हें  सलाह  दी  है  कि  वे  गांवों  में  जायें  और  प्रत्येक  सप्ताह  में  दो दिन
 शिविरों  का  आयोजन  करें  ओर  यह  भी  कहा  है  कि  वे  गांव-गांव  में  जायें  और  उनकी  समस्याओं  को
 सम्रझें  ।  यदि  हुस  तरह  के  उपाय  किए  जाएंगे  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  कार्य-निष्पादन  और  ऋण  प्रणाली
 में  सुधार

 जहां  तक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  विभिन्न  शाखाओं  में  45,000  कर्मचारी  काम  कर  रहे
 हमें  उनके  कल्याण  के  बारे  भी  ध्यान  देना  आखिरकार  उन्हें  गांवों  में  जाना  पड़ता  है  उन्हें

 दूर-दराज  के  देहातों  में  काम  क्रना  होता  यदि  यद्दी  स्थिति  है  तो  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  उन्हें

 समुचित  सुविधायें  भी  ग्िलें  4  उनमें  से  अधिकांश  गांवों  में  जाने  और  काम  करने  से  इन्कार  कर  देते  हैं
 क्योंकि  उन्हें  वहां  रहने  के  लिए  मकान  और  समुचित  सुविधायें  नहीं  मिलती  यहां  तक  कि  बैंकों  को
 भी  कभी-कभी  अपनी  शाखा  कार्यालय  स्थ्मपित  करने  में  कठिनाई  होती  इन  कठिनाइयों  को  कैसे  दूर
 किया  हसके  बारे  में  हमें  गम्भ्नी रता  से विचार  करना  चाहिए  ?  हमें  इसमें  सुधार  करने  की  कोशिश

 करनी  चाहिए  ।  हमें  उनके  रहने  और  काम  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेहतर  स्थान  की  व्यवस्था  करने
 की  कोशिश  करनी  माननीय  मन््त्री  ने  सुझाव  दिया  है  शाखा-प्रबन्धक  और  कभी-कभार
 अध्यक्ष  महोदय  भी  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  दौरा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दोरा  करने  की  दृष्टि  हमें  उनके

 लिए  कुछ  वाहनों  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  ताकि  वे  गांव-गांव  में  जाकर  समस्याओं  को  समझ  सकें  ।
 अतः  उसका  समुचित  ढंग  से  अनुप्रुलन  होना  ऋण  की  मन््जूरी  के  पश्चात्  समुचित  कायेक्रम
 भी  लागू  किए  जाने  चाहिए  ताकि  लाभ-भोग्रियों  को  ध्यान  में  रखा  जा  सके  तथा  ऐसी  मसुविधाओं  को
 दर  करने  के  लिए  अनुवर्ती  कायंवाही  की  जा  सके  ।  अतः  कमं॑चारियों  के  लिए  भी  इन  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  होनी

 अभी  हाल  ही  में  कछ  बेंकों  द्वारा  विधवा  पेंशनों  का  वितरण  किया  गया  अब  यह
 कायें  डाकघरों  के  स्थान  पर  बैंकों  को  सौंपा  जा  रहा  है  क्योंकि  पेंशनों  के  संवितरण  के  बारे  में  यहां-वहां

 आलॉौचंनाएं  हुईं  किन्तु  मुझे  पता  लगा  है  जहां  तक  विधंवा  पेंशन  का  सम्बन्ध  पेंशन  संवितरण  के

 बारे  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  दक्ष  कमंचारी  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  बीमा  के  सम्बन्ध  में  भी  यही

 स्थिति  अभी  हाल  हमने  फ़लल  बीमा  योजना  शुरू  की  हैं  और  ऐसी  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न

 फसलों  को  रखा  गया  किन्तु  जो  किसान  ऋण  लेता  है  उससे  दो  प्रतिशत  की  दर  पर  प्रीमियम  वसूल

 किया  जाता  मुझे  बताया  गया  है  कि  जब  कभी  प्राकृतिक  आपदा  जैसे  टिट्ठी  दल  का

 सूंखा  यां  कोई  महामारी  फैलती  है  तब  किसान  द्वारा  बीमा  कम्पनियों  से  क्षति  पूति  की  मांग  किए  जाने

 बीमा  कम्पनियों  द्वारा  उन  क्षतिपूर्ति  प्रदान  नहीं  की  गई  ऐसा  नहीं  हीना  यदि  एक

 बारे  ऋण  लेने  वालों  से  प्रीमियम  की  वसूली  कर  ली  जाती  है  तो  किसानों  द्वारा  कितनी  भी  राशि  देय  हों

 उन्हें  क्षतिपृर्ति  की राशि  का  अविलम्ज  भुगतान  किया  जाना  मैं  यहां  एक  उदाहरण  का  हवाला

 ना  चाहती  जब  कभी  महामारी  फैलती  बीमारियां  फैलती  प्राकृतिक  आपदायें  आती  हैं  तो

 किसानों  द्वारा  अल्पकालीन  ऋण  के  अन्तगंत  उप्चार  ली  गई  राशि  का  भुगतान  करना  मुश्किक्ष  हो  जाता

 ।  इस  कठिनाई  के  परिणामस्वरूप  ये  बंक  किसानों  को  अगली  फसल  के  लिए  ऋण  नहीं  दे  पाते  क्योकि

 वे  ऋण  अदा  नहीं  करे  पाए
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 लेकिन  यह  उनकी  गलती  नहीं  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  वे  ऋण  वापस  नहीं  कर
 सके  वे  मुख्यतः  विभागों  से  प्राप्त  प्रमाण  पत्र  पर  निर्भर  रहते  राज्य  में  कृषि  विभाग  से  था
 राजस्व  विभाग से  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करना  उनके  लिए  बहुत  कठिन  वे  प्रमाणपत्र  देने  के  इच्छूक  नहीं
 होते  इन  परिस्थितियों  में  बैंकों  को आगामी  फसल  के  मौसम  के  लिए  किसानों  को  और  ऋण  देने  के  लिए
 आगे  आना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  उन  पर  प्रमाण  पत्रों  को  दिखाने  के  लिए  दबाव  डाले  विना  अल्प
 अवधि  के  सभी  ऋणों  को  दीघाबिधि  के  ऋणों  में  परिवर्तित  कर  देना  सरकार  को  दस  बात  पर
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ये  सभी  राष्ट्रीय  कार्य क्रम  चल  रहे  हैं  ।  मैं  समझती  हूं  कि  घन  का  बहुत  अधिक  दुरुपयोग
 हो  रहा  है  तथा  इस  उद्देश्य  क ेलिए  दिया  गया  धन  लाभाधथियों  तऊ  नहीं  पहुंच  रहा  है  तथा  इसकी  बहुत
 आलोचना  की  जाती  अब  बात  यह  है  कि  इन  कठिनाइयों  को  कैसे  दूर  किया  इसके  लिए  मैं

 कुछ  ठोस  सुझाव  देना  चाहूंगी  ।  एक  बार  जब  मैं  सभा  की  अध्यक्षता  कर  रहौ  भी  तो  तब  तत्कालीन  वित्त
 मन्त्री  श्री  वी०  पी०  सिंह  भी  सभा  में  उपस्थित  सभा  में  उन्होंने  एक  स्पष्ट  बयान  दिया  था  कि  इन
 कमियों  की  दूर  करने  के  हम  इन  जैसे  एक्रीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  एस०  ई०  यू०  पी०  अनुसूचित
 जाति  एवं  जनजाति  विकास  आदि  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  समिति  की  नियुक्ति  करेंगे  तथा
 सांसद  की  समिति  का  सभापति  बनाया  यह  बात  उन्होंने  कही  थी  तथा  विभिन्न  विभागों  में  इन
 प्रस्तावों  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  इसकी  जानकारी  मुझे  नहीं  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि

 वित्त  मन्त्रालय  की  ग्रामीण  विकास  मन््त्रालय  के  साथ  एक  या  दो  बैठक  हुई  हैं  तथा  निर्णय  अभी  लिया

 जाना  इन  योजनाओं  पर  निगरानी  रखने  का  दायित्व  यदि  एक  व्यक्ति  को  सौंपा  जाये  तो  मेरे  विचार

 से  हम  कुछ  सीमा  तक  हन  कठिनाइयों  को  हल  कर  सकते  जहू  तक  ग्रामीण  गरीबी  उन्मूलन
 क्रमों  का  सम्बन्ध  यही  मेरा  सुझाव  है  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कट्ना  चाहती  हूं  कि  ऋण-मेलों  के  सम्डन्ध  में  इस  विधेयक  में  जो  कुछ
 कहा  गया  वह  गरीब  लोगों  के  हवित  में  है  तथा  ऋण-मेले  भी  उन्हीं  लोगों  के  लिए  इस  संबंध  में

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  पृछना  चाहूंमी  कि  क्या  वे  मरीजी  उन्मूलन  कार्य  कमों  में  रुचि  रखते  यंदि
 तो  वे  ऋण  मेलों  की  इतनी  अधिक  आलो  क्यों  क्र  रहे  इस  बात  का  उल्लेख  किया  यया  है  कि

 जितनी  जल्दी  हो  सकेगा  वे  ऋणों  का  भुगतान  कर  हम  लोग  यहां  क्या  करने  के  लिए  हैं  ?  मैं

 समझती  हूं  कि  इस  सभा  के  किसी  भी  सदस्य  को  ऋण-मेलों  की.आलोचना  नहीं  करनी  चाहिए  यदि

 वास्तव  में  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  हटाने  के  कार्यक्रमों  में  रुचि  रखते  यदि  तब  उनको  कुछ
 रचनात्मक  सुझाव  देने  चाहिए  कि  इस  असुविधा  को  कंसे  दूर  किया  ध्छूण  गरीबों  को  सही  तरीके
 मे  कैसे  प्राप्त  हो  तथा  हमारे  द्वारा  दिये  जा  रहे  ज्यादातर  ऋण  उत्पादक  कार्यों  में  इसे  देखने  के

 लिए  हम  क्या  कर  सकते  हैं  और  दूर  दराज  +  गांव  में  रहने  वाले  व्यक्ति  की  क्रय  शक्ति  में  अभी  से  कंसे

 बद्धि  यदि  वे  ये  सुझाव  देते  हैं  तब  मेरे  विचार  में  यह  अधिक  होगा  और  मैं  भ्राशा  करती

 हूँ  कि सदस्यगण  अब  से  ऐसे  सुझाव

 इन  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती

 प्रो०  नारायण  चनन््द  पराशर  मैं  प्रादेशिक  प्वामीण  ब्रेक
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 रफक-.ढ़़्
 1987  का  समझन  करता  वित्त  राज्य  जिन्होंने  वित्तमन्द्री  क ेनाम  पर  इस  विछेयक्

 को  पुरःस्थापित  किया  ने  उद्देश्यों  और  कारणों  का  कथन  का  ब्यौरा  दिया  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  के  बारे  की  गई  कुछ  भागों  एवं  आकांक्षाओं  को  आंशिक  छूप  से  पूरा

 करता  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  बहुत  अच्छी  संस्था  है  और  यह  प्रमुख  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  की
 इयकताओं  की  पूर्ति  करती  ।9  1969  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयक रण  के  पश्चात  ग्रामीण  विकास
 के  लिए  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैकों  का आगमन  एक  अन्य  उपयोगी  कदम  था  तथा  इसी  प्रकार  जुलाई  2
 में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  स्थापना  भी  सही  दिशा  में  एक  कदम  था  ।

 एक  दशक  से  अशिक  समय  ते  काम  कर  रहे  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यकरण  में

 कुछ  दोष  पह़ए  गए  कुछ  कमजोरियों  का  कता  ब्रवाया  गया  है  तथा  सर्वप्रथम  जो  बात  मेरे  दिमाग  में
 आती  है  बह  यह  है  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  को  पूरे  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  बनाया  बया

 लेकिन  स्थिति  का  यह  दुर्भग्यपूर्ण  पहलू  है  कि  अभी  तक  सभी  जिलों  में  श्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक
 नहीं  कुछ  बिलों  में  प्रादेशिक  ग्रामौण  बेक  खोले  गए  हैं  तथा  टूसरे  जिलों  को  दिया  गया  है  ओर  जब
 कभी  मन्जालय  की  जानकारी  में  इस  मामले  को  लायर  जाता  है  तो  दे  यह  तु  देते  हैं  कि  अन्य  क्षेत्रों  को

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  देखा  जा  रहा  अतः  उन  क्षेत्रों  जहां  ब्रादेशिक  ब्राम्रीण  बैंक  राष्ट्रीयकृत
 दैंकों  हारा  भी  देखा  था  रहा  इसलिए  अब  दो  प्रकार  के  जिले  मेरे  विचार  से  यह  भेदभाव  है  ।

 कुछ  ऐसे  जिले  हैं  जहां  राष्ट्रीयकृत  बैंक  भोर  प्रादेशिक  प्रासीण  बेंक  दोनों  ही  काम  करते  और  कुछ  ऐसे
 जिले  हैं  जहां  प्रस्देशिक  ग्रामीण  बेंक  नहीं  बल्कि  केवल  राष्ट्रीयकृत  बेंक  ही  काम  करते  हैं  इस  प्रकार
 की  नीति  कुछ  जिलों  के  प्रति  पूर्णतः  भेद-भाव  पूर्ण  है  जिसे  समाप्त  किया  जाना  भाहिए  ओर  मैं  बित्त
 मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  श्री  पुजारी  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  पहलू  पर  ध्यान  दें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  बताया  यया  है  कि  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  के  लिए  स्थापित
 किया  बया  है  और  वह  ऐसी  बेह#िय  प्रणाली  है  जिसे  कम  लागत  प्रणाली  कहा  जाता  अब  आप  यह  तो
 ब्रताइग्रे  कि  पह  कम  शाइत  वाली  बेंकिय  प्रणाली  किसे  हानि  पहुंचा  कर  चलाई  जा  रही  है  ?  क्या  यह
 कर्सचांरिगों  को  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  कर्मचारियों  की  अपेक्षा  कम  वेतन  प्रदान  कर  लागत  कम  करती
 ख्तः  ये  कोत  हैं  हम  इसकी  तुलना  कंसे  कर  सकते  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  कर्मचारियों  के  अखिल

 भारती  संतों  ये  आार-बार  यह  मांग  की  है  कि  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  नियुक्त  कृमं  चारियों  के  समान

 ब्रेतन  और  सुड़िधाएं  आदि  प्रदान  की  जानी  मुझे  प्रादेशिक  ग्रामीण  देक
 के  कर्मचारियों  और  राष्ट्रीयकृत  बेंक  के  कर्मचारियों  की  परिलब्धियों  के  बीच  भेद-भाव  का  कोई

 समुलिस  काशण  नजर  तहीं  आता  ।  उनमें  समरूपता  होनी  हालांकि  इसमें  एक  अच्छी  बात  है  कि

 प्रादेशिक  प्रामोण  बेंक  के  कम  चारियों  की  भर्ती  क्षेत्रीय  आधार  पर  होती  उनकी  उस्री  स्थान  से  भर्ती

 की  जाती  अतः  बे  अखिल  भारतीय  प्रतियोमित्रा  के  माध्यम  से  लाए  गए  करमंचारियों  की  अपेक्षा

 स्थानीय  जनता  के  अधिक  निकट  होते  किन्तु  यह  कोई  ऐसा  कारण  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 डनहें  कम  बेतन  प्रदान  किया  अतः  कम  बारियों  को  कम  वेतव  देकर  कम  लागत  वाली  बंकिंग

 प्रणाली  की  स्थापना  करना  अत्यन्त  भेव-भावमूलक  प्रणाली  है  और  इसे  अविलम्ब  समाप्त  किया  जावा

 प्रारम्भिक  प्रामीण  बेकों  के कमंचारी  तो अधिक  लाभ  के  हकदार  हैं  क्योंकि  वे  ऐसे  बेंक  भी  हैं

 जो  प्राभीण  क्षेत्रों  मे ंअपनी  शाखाएं  खोलने  से  इन्कार  कर  देते  राज्य  मन्त्री  श्री  पुजारी
 जानते  हैं  कि  यूनाइटेड  कमशियल  बैंक  में  हिमाचल-प्रदेश  में  अपनी  उन््नीस  शालाएं  खोलने  से  इंकार  कर

 दिगा  था  जिसके  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  लाइसेंस  भी  प्रदान  कर  दिया  उन्होंने  एक  भी  शाखा

 खोलने  से  इंकार  कर  दिया  और  कहा  कि  वे  काफी  प्रामीण  शाखाएं  खोल  चुके  हैं  ओर  अब  वे  ऐसी  कोई
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 शाखा  खोलने  की  स्थिति  में  मन््न्नी  महोदय  ने  उस  बेंक  के  खिलाफ  कार्यवादी  करने  के  बजाय

 भारतीय  रिज़वे  बैंक  को  यह  अनुमति  द्वी  कि  यह  लाइसेंस  और  बैंकों  को  दे  दिया  जाए  जो  इसमें
 और  अधिक  समय  लगाएंये  ।  परिणाम  ग्रह  है  कि  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जिप्त  ग्रामीण
 विकास  द्वेतु  शाखा  छ्ोलने  के  लिए  ज़ाइसेंस,देने  नीति  और  ग्रामीण  ऋष  प्रणाली  का  प्रवंतन  किया
 जा  रहा  है  विफल  रहा  वह  अतः  सही  झत  तो  यह  है  कि  ग्रदि  कुछ  ऐसे  वाणिज्यिक  ब्रैंक  हैं.जिनका
 राष्ट्रीयकरुण  किणा  जा  चुका  है  और  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपनी  शाखाएं  खोलने  से  इंकार  करते  हैं
 उनेकी  अ्रपेक्षा  उन  बैंकों  की  प्रोत्साहने  दिभा  जाना  धाहिए  जो  प्रामीणःश्षेत्रों  मे ंअपनी  शाला  खोल  रहे
 हैंऔर  जो  कर्मचारी  ऐसीਂ  परिस्थितियों  काम  कर  रहे  हैं  ओ  अच्छे  क्मंघारी  और

 विरिवीक्षाधीन  अधिकारी  आदि  शाप  जो  भी  के  लिए  अनुकल  क  उन्हें  उसका  लाभ  विया  जाना

 उन्हें  कुँछ  प्रोत्साहन  दिधां  जाना  प्रशंतती  का'यात्र  माना  जामा  चाहिए  ।  मैं  आग्रह
 करता  हूं  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकौं  के  कर्मचारियों  को  बेहतर  परिलबण्धियां-दी  जाएं  तथा  राष्ट्री  यकृत
 बैंकों  के  कंमंचारियों  के  संभान  पैरिलिल्धियां  दी  जाएं  में  चाहता  हुं  ऐसे  राष्ट्रीयकृत बेंकों  खिलाफ

 करठो  र कायवाही  की  जाएं जो  लंहइर्सेस  प्रॉप्त  करने  के  याद  प्रामीण  क्षेत्री  मे ंशाखाएं  खोम॑ने  से  कार  कर
 देते  हैं  ।  वें  जान॑तेਂ  हैं  कि  सर्वेक्षण  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  लाइसेंस  क ेलिए  आवेदन-पत्र  देते
 समय  उन्हें  शाखाएं  खोलनी  होती  हैं  तथा  कुछ  ओऔपचाश्कितधिं  पुरी  हो  जाने  क ेघाद  और  एक  था  दो
 साल  की  अवधि  संमाप्त  ही  जाने  के  वादਂ  शांखायें  मे  खोलने  का  कोई  वैर्ध/कारण  नहीं  होता  है  अत
 मन्त्रालय  की  चाहिए  कि  वे  से  बांत  की  छानतीन

 दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  को  नियन्त्रण  औपचारिक  रूप  से  राष्ट्रोय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  अधीन  एक  प्रकौर॑'सेਂ  इनका  नियन्त्रण  दो  संस्थाओं  से  होता

 यह  बड़ी  रीचक  बात  हैं  कि  भारतीय  रिजर्व  थैंकों  की  शाखा  खोलने  केਂ  लिए  शक  इसेम्ले
 देने  की  नीति  के  ग्रामीण  बैंकों  फी  शाखायें  खोली  जाती  ग्रामीण  बैक/भी'  भारतीय
 रिजव  बैक  की  इसो  नीति  के  अस्तगत  लाहइससे  प्राप्त  करते  क्रिग्तु  उस  १र  अभीਂ  तक  राष्क्रीय
 कृषि  औरं  ग्र'मीण  विकास  बैंक  का  निसन्त्रण  था।'अब  इस  विधेयंक  के  मार्थक्मਂ  से  यह
 प्रस्तावित  किया  जा  रहो  है  कि  प्राथोजक  धैंक  ही  इन  शाखोाओंਂ  के  कांयेकरण  की  निनेरानी  करने  की

 स्थिति  मैं  होंगे  ।  अतः  निगरानी  प्रणाली  का  और  भी  क्वास  हो  जाएगा  |  ऐसा  हौगां  क्योकि  यदि
 कोई  बैके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  अर्थात्  ग्रामीणं  बैंक  खोलता  है  तो  उसी  को  उसका  पयंवैक्षण  करने  के  लिए
 कहा  जा  रहा  इससे  पहलें  भारतीय  रिजेंव  बैंक  ही  नियंत्रण  और  निगरानी  धंवंधी  कार्य  क  रला  का  ।
 उसके  बाद  राष्ट्रीय  क्रंषि  और  ग्रामीव  विकास  बैंक  उसके  कार्यक रण  पर  लिषतत्रण  रखता  कला  +  अब

 महौदय  बहुत  उदार  ही  गए  हैं  क्योंकि  उन्होंने  उन  शाखाओं  को  ग्रामीण  बैंक  के  मूल॑  प्रायोजकों  को  ही
 साँप॑  दिया  जो  बैंक  प्रायोजके  हैं  उसे  ही  निगरानी  तथा  निरीक्षण  का  कार्थ  भाशसौंप  किया
 गये  है  |  मेरी  राय  में  यह  कोई  स्वस्थ्य  प्रथा  नहीं  इससे  उनके  कार्यफरण  काःऔर  भी  ह्वास

 '
 होगा  ।  ४  1+  फत

 जिन  मुद्दों  के  बारे  में  चर्चा  हो  गई  है  मैं  उनका  हवागत  करता  हूं  ।  एक  बात  यह  है
 कि  प्राशिक्षत  पंथ्ी  एक  करोड़  रुपए  से  बढ़स्कर  पांच  क़रोड़  रुपए  किया  जा  रहा  है  ।,  जब  आप

 प्राधिकृत  पूंजी  को  रहे  हैं  औरःपुरोधृत्त  पूंजी  को  पक्ष्कीस  लाख  इश्ए  तक  बढ़ा  रहे  तब  एक  ही

 चीन  ऐसी  है  जो  आप्र  बढ़ा  हे  भोर  मं  त्रारियों  का  उद़्े  बढ़ायें  ताकि  वे  समुजितु
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 —_—  कक  ही  _

 ढंग  से  काम  कर  सकें  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  क्या  कारण  हमें  उनको  विभिन्न  सुविधायें
 प्रदान  करने  में  समर्थ  द्वोना  आप  बेंक़ों  को  अतिरिक्त  शक्तियां  आदि  प्रदान  करके  उनको  और
 सशक्त  बना  रहे  आपको  चाहिए  कि  जो  कमंचारी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पसीना  रहे  हैं  अ  र्थात्

 घूल-मिट्टी  में  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  उनके  बजाय  बेद्बतर  प्रशिक्षण  और  बेहतर  प्रदान  करें

 जे  प्रतिदिन  आपको  त्रहू-तृरह  के  आंदोलन  चलाने,की  धमकी  देते  रद्दते  बैंक  में  छुट्टियां  घोषित
 करते  हैं  शूहरों  में  बेंक  बन्द  करते  र॒हूते  वे  यहां  शहरों  में

 हर  तरह
 की  शरारतें  करते  हैं  और  आप  उन

 कमंचारियों  को  बिल्कुल  भी  प्रोत्साहन  नहीं  देते  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  गांवों  में काम  ऋरते  कृपया
 भी  ह्यान  वे,भी  राष्ट्र  की  सेवा  कर  रहे  हैं  और  अत्यन्त  दुर्ग  स्थानों  पर  राष्ट्र  को  सेवा  कर

 रहे  हैं  ।
 ५;  ५1७१७  cen  ।  tir  *१  र्ड  wh  भर

 दरसी  प्रकार  मैं  निदेशकों  के  नामांकन  सम्बन्धी  एक  अन्य  सुझाव  का  भी  स्वागत  करती  हूँ  लेफिने

 एक  बातें  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।  बैंकिंग  प्रणाली  में  जेमता  के  प्रतिनिधि  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं
 होता  ।  संसद  सद॑स्य॑  तथा  पंचायत  संधितियां  और  जिला  परिषद  वेकिंग  प्रशोली
 सीमा  से  बाहर  हैं  ओः  उन्हें  किसी  प्रकार  की  मोन्यता  प्राप्त  नहीं  शायंद  बैंफ  अधिकारी  बंहुत  ज्योदी
 धन  अंपने  पौस  होने  के  कीौरणे  की  नियति'कोਂ  समझे  नहीं  पाते  जो  एक  कर

 '

 काम  करते  हैं  और  ग्रामीण  जनता  के  लिएਂ  काम  करते  हुए  जीबन-योपम  कर  रहे  इर्सके  कुंछेਂ
 निर्धारण  हीने  चाहिए  ॥  इने  बैंकों  की  स्थापना  कें  लिए  कुछ  घनराशिः  राज्य  सरंकार  करਂ  रही  है  ।
 केन्द्रीय  सरकार  भी  कुछ  घनराशि  अदा  कर  रही  बेंक॑  केमਂ  धनराशि  अंदाਂ  कर  रहै

 पचास  प्रतिशत  धनराशि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अदा  की  जा  रही  अतः  संसद  में  भाने  वाले
 जनता  के  प्रतिनिधियों  को  इसके  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अधिकार  क्यों  नहीं  है  ?  इसी
 प्रकार  राज्य-सरकारें  तीस  प्रतिशत  या  पन्द्रह  प्रतिशत  जैसी'प्मराशि  अदोਂ  कर  रहे  राज्य॑  स्तर  पर
 भी  प्रतिनिधि  होने'चाहिंए  ।  अतः  मैं  इसी  के  लिए  आग्रहे'फरता  यंदि  बंकी  से  कुछ  भलाई  को

 कराना  है  और  यदि  जो  प्रणाली  आपने  शुरू  की  है  और  लागू  की  है  उसे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  उसे

 अपेक्षाओं  के  अनुरूप  बनाना  है  जो  उनके  मन  में,उमस्र,सम्य  थी  जूड्  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 जब  उन्होंने  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  का  गठन  किया  थघा,,,जन्न  उन्होंने  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीज्
 विकास  बैंक  की  रुथापत्ा,की  थी.तो  उसे.तभी  पूरा  किया-जा  जब  सत्नसे  नीचले  स्तर  की  ज़ुनता
 और  जनता  कै  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  .  ज़ाएग़ा  ।  .  मैं  अन्य  कुछ  नहीं  कहना

 चाहूता  किन्तु  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  गत-बर्ष  में  प्रणाली  द्वारा  शुरू  किए  गए  विभिन्न  क्रियाकलापों

 के  अच्छे  परिणाम  रहे  हैं  और  हालांकि  ऋण-मेलाओं  की  आ[ल्प्रेचना  की  है  फिर  उप्से  ग्रामीण
 क्षेत्र  की जनता  को  काफी  ठीक  लाभ  हुआ  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  श्री  जुल़ादंव  पुजारी  ने

 इसमें  व्यक्तिगत  रूप  से  रुचि  ली  मैं  उनके  उन  प्रयासों  की  प्रशंसा  करता  हूं  जो  उन्होंने  बैंक  प्रणाली

 में  सुधार  लीने  तथा  उस  ग्रामीण  जनता  की  आवश्यकतायें  पूरी  फरने  कें  लिए  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए

 दिए  हैं  जो  शहर  के  शो  रगुल  से  ब्रहुत  दूर  उन्होंने  जनता  को  वाणिज्यिक  दुकानों  से  बचाया  है  किन्तु

 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जो  कर्मचारी  इस  प्रणाली  के  लिए  काम  कर  रहे  हैं  और  जो  इस  प्रणाली

 का  संचालन  फेर  रहे  क्योंकि  ग्रामीण  बैंक  किसी  सँसंद  सदस्य  यां  विधायक  या  निदेशक  या  अध्यक्ष

 द्वारा  नहीं  चलाए  जा  सकते  और  उसे  उस  क्षेत्र  में  कार्यरत  कर्मचारी  ही  चलाते  उनके  लिए

 बेहतर  सविधाओं  यथा  आवास़  आदि  ज़ेसी  का  सुझाव  दिए  जाने  दिया

 प्रयोजन  के  लिए  मैंने  भी  कहा  था  झोर  अब  भी  कहता  हुं  कि  बैंकਂ  योजना  पर

 समुद्ित रूप  से  विचार  किया  जाए  ओर  जांच  को  जाए  तथा  जिल्ला  स्तर  पर  लीड  बैंक  की  स्थापना

 ais.
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 नारायण  चम्द

 करने  के  बजाए  उसे  खण्ड  स्तर  पर  स्थापित  किया  जब  तक  देशों  में  खण्ड  स्तर  तक  बैंकिंग  ढांचे
 को  विकेन्द्रीकृत  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  म्याय  नहीं  हो  पाएगा  क्योंकि  खण्ड  स्तर  पर  एक  लाख  या
 उससे  अधिक  की  आबादी  निवास  करती  उदाहरण  के  लिए  यदि  एक  जिले  में  बेंक  हो  और
 उसकी  एक  था  दो  शाखायें  हों  तथा  कुछ  बष्डों  में  एक  भी  शाखा  न  हो  ।  इसलिए  तब  तक  भ्याय  नहों  हो
 पाएगा  जब  तक  प्रत्येक  खण्ड  में  एक  एक  शाखा  नहीं  इसलिए  बैंकਂ  की  आवश्यकता  के
 बारे  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  हालांकि  यह  ग्रामीण  बैंक  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  नहीं  फिर  भी
 प्रायोजक  बैंक  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंक  जनता  की  बेहतर  सेवा  कर  यदि  बैंकਂ  का  और  अधिक
 विकेस्ट्रीकरण  किया  जाएगा  और  जिले  के  सीड  बेंक  की  कम-से-कम  एक  शाला  प्रत्येक  खण्ड  के
 लय  में  अवश्य  स्थापित  की  जानी  ताकि  जिम्मेदारी  तय  की  जा  सके  ओर  इसकी  भोर  पुनरीक्षा
 की  जा  सके  |  अर्थात्  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  प्रायोजक  बेंक  तथा  भारतीय  रिजयं  बेंक

 हारा  की  गई  पुनरीक्षा  कोई  अर्थ  नहों  रखती  क्योंकि  यह  केवल  वित्तीय  पुनरीक्षण  है  जबकि  हमें
 निष्पादन  सम्बन्धी  पुनरीक्षा  को  आवश्यकता  हमें  जनता  से  वह  मालूम  करना  है  कि  क्या
 जिला  पंचायत  विधायक  या  संसद  सदस्य  या  कोई  उस  क्षेत्र  में  सुधार  कर  पाई  है
 जिसमें  कि  उसकी  स्थापना  की  नई  इसीलिए  यदि  इन  बेकों  से  साभ  प्राप्त  करना  हो  भौर  यदि  उन
 आशाशं  को  पूरा  करने  के  लिए  श्रीमती  इन्दिरा  भांधी  ने  देश  में  बेंकिश  प्रणासी  की  इस  बोजना  का
 प्रवर्तन  किया  था  तो  कार्य  मिष्यादन  पुनरीक्षा  अत्यावश्यक

 श्री  विजय  कुमार  यादव  सभापति  इस  बिल  पर  बोलते  हुए  मैं  सब  से  पहले
 इस  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  सिलसिले  में  जो  राय  जाहिर  को  बपी  उसके  सम्बन्ध  में  बोलना

 चअहता

 सरकार  इस  मीति  को  मानती  है  कि  किसी  भी  इंस्टीच्यूशन  में  वहां  के  थर्करों  के  सहयोग  के
 बर्मर  काम  को  बेहतर  तरीके  से  चलाना  सम्भव  नहीं  ह ैऔर  इसलिए  सरकार  ने  इस  बात  को  मीतियत
 तौर  पर  माना  है  कि  वर्कंस  का  पार्टिसिपेशन  मेनेजमेंट  में  होना  पिछले  | 0-11  बर्षों  के  तजुर्दे
 के  बाद  इस  एक्ट  में  संशोधन  की  बात  की  गई  फिर  कोई  बात  महीं  है  कि  जो  वर्क्स  इस  बैंकों  में  काम
 करते  हैं  और  उनकी  जो  ऐसी  यूनियन  है  जिनको  बहुमत  या  ज्यादा  ब्कंसे  पसन्द  करते  उनका

 नुमाइंदा  बोर्ड  आफ  डाइरेक्ट्स  में  न लिया  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  पर  मन््त्री  महोदय  को
 विचार  करना  चाहिए  |

 अपने  दो  नान-आफिशियल  रिप्रेजेन्टेटिव  लेने  की  बात  कही  इनमें  अगर  आप  किसानों  का
 प्रतिनिधि  लेते  खेत  मजदूरों  का  प्रतिनिधि  लेते  जिनका  गहरा  सरोकार  देहातों  में  बेंकों  से  हैं  तो
 उसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  लेकिन  इस  नाम  पर  अगर  सत्ताघारी  दल  के  लोग  उसमें  लिए  जाएं
 तो  इससे  तो  उसमें  मान  आफिशियल  रिप्रजेटेटिव  का  होना  न  होना  बराबर  इससे  तो  उसका  न  होता
 ज्यादा  अच्छा  होगा  ।

 कई  मानतीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  इन  बैंकों  के  कमंचारियों  को  आथिक  स्थिति  बहुत  दयनीयਂ
 है  ओर  इनके  कर्मचारियों  को  भी  नेशनलाइज्ड  बेकों  के  कर्ंचरारियों  के समान  ही  वेतन  मिलना  चाहिए  ।
 आर०  आर०  बी०  के  कर्मचारियों  को  सुदूर  देहातों  में  बही  काम  करना  पड़ता  उन्हीं  परिस्थितियों  में
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 काम  करना  पड़ता  है  जिस  तरह  से  कमशियल  बेंक  के  कमंचारी  करते  हैं  और  सरकार  ने  भी  समान  कार्य
 लिए  वेतन  के  सिद्धांत  को  माना  इसलिए  उनको  भी  उतनी  ही  सुविधाएं  तथा  वेतन  मिलना

 आर०  आर०  बी०  के  कर्मचारियों  की  यह  मांग  लेकिन  सरकार  उसमें  बहुत  बढ़ा  अमाउट
 एन्वाल्व  होने  की  वजह  से  उससे  इंकार  करती  मैं  कहता  हूं  कि  सरकार  स्वयं  मजदूरों  को  आन्दोलन
 के  हड़ताल  के  काम  रोको  आन्दोलन  के  लिए  न्योता  देती  सरकास  की  नीति  से  ही  ये  लोग
 प्रेरित  होते

 हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  को  समय  रहते  इसमें  सुधार  करता  चाहिए  ओर  उनका  समान
 वेतनमान  की  जो  माँग  उसको  दुरुस्त  करना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  एक  बुनियादी  सवाल  उठाना  चाहता  हूं  और  वह  हमारे  देश  के  बंकों  के  राष्ट्रीय -
 करण  के  बारे  में  राष्ट्रीपकरण  महान  जन-दबाव  के  कारण  हुआ  आम  जनता  का  पैसा  बंकों  में
 जमा  होता  था  ओर  उसका  लाभ  आम  जनता  को  न  होकर  के  मुट्वीभर  लोगों  को  मिलता
 दारों  को  मिलता  था  |  इस  हालत  को  देखते  हुए  जनता  की  मांग  पर  राष्ट्रीयकरण  किथा  गया  और  मैं
 झता  हूं  कि सरकार  ने  यह  एक  सही  कदम  उठाया  ।  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  बेकों  के  दरवाजे  खोलने  के

 उनको  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  के  तरककी  करने  के  किसानों  की  तरबकी  १रने  के

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  लेकिन  उससे  लोगों  को  पूरा  फायदा  नहीं  मिला  |  बुनियादी  तौर  पर

 परिवतंन  कागज  पर  नीतियों  में  बुनियादी  तौर  पर  परिवर्तन  लेकिन  जिस  उद्देश्य  से  बेंकों

 का  राष्ट्रीयक  रण  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  में  हमको  सो  फीसदी  सफलता  नहीं  मिल  सकी  |  आर०आर०

 बी०  की  स्थापना  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  ताकि  आम  जनता  को  इसका  पूरा  लाभ  लेकिन

 जिस  पुराने  सूदखोर  के  हाथ  में  हिन्दुस्तान  की  जनता  त्रस्त  वह  जिस  तरह  से  ब्यापक  पैमान  पर

 जनता  का  शोषण  कर  रहा  आज  भी  वही  हो  रहा  बैंकों  की  स्थापना  के  बाद  ग्रामीण  बैंक

 की  स्थापना  के  बाद  भी  देहात  का  आदमी  बड़ी  मात्रा  में  सूटखोर  ओर  महाजन  के  चगुंल  में  फंसा  हुआ
 इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  इसकी  कया  वजह  है  ?  अभी  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे

 थे  कि  जिनके  पास  जमीन  उन  लोगों  को  कर्ज  मिलना  चाहिए  और  वे  उदाहरण  दे  रहे  थे  कि  ऐस

 लोग  भी  हैं  जिनके  पास  भूमि  नहीं  फिर  भी  उनको  सरकार  कजं  देती  मैं  कहना  हूं  कि

 सरकार  की  यही  नीति  सरकार  की  नीति  यही  है  कि  जो  भूमिहीन  हैं  उनको  बेकों  से  कर्जा  में

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  जी  इस  पर  विचार  करें  ।  इनके  लिए  न  तो  कमीशन  बंठाएं  और  यह  देखें

 कि  बंकों  की  पालिसी  में  कोन  सी  ऐसी  कमी  है  जिसमें  अभी  भी  अपर-हैंड  सूदखोर  महाजन  का  है  और

 अभी  भी  वह  मनी  लैंडींग  एजेंसी  के  रूप  में  कायम  बहुत  सारी  ऐसी  आवश्यकताएं  हैं  जिनके  लिए

 आप  गरीब  मजदूरों  और  किसानों  को  कर्ज  मुहैया  नहीं  करते  लड़के  को  पढ़।ई  या

 मकान  बनाने  के  लिए  व  अन्य  जरूरत  के  लिए  खर्चे  की  जरूरत  होती  लेकिन  इन  आवश्यकताओं  के

 लिए  बैंक  से  कर्जा  नहीं  मिलता  कोई  न  कोई  तरीका  हो  सकता  है  जिसमें  आपको  कर्जा  रियलाइज

 हो  सके  ।  अगर  आप  आने  उद्देश्य  में  सफल  होना  चाहते  हैं  जिनके  लिए  आपने  इन  बैंकों  की  स्थापना  की

 है  तो  आपको  इस  तरह  की  व्यवस्था  लोक  की  करनी  जिस  तरह  से  सूदखो  र  महाजन  कम्पा  उन्ड

 टैक्स  लेता  था  और  उसके  टंक््स  से  जनता  त्रस्त  रहती  थी  और  फिर  भी  लेता  आज  बेंकों  ने  वही

 स्थान  ग्रहण  कर  एक  बार  कोई  गरीब  कर्ज  ले  नेता  है  तो  सूद  बढ़ता  रहता  आप  इस

 समस्या  पर  विचार  इन  ग्रामीण  बकों  स ेलोग  उत्ती  तरह  से  भय  खाते  हैँ  जिस  तरह
 सूदखार

 खाते  थे  क्योंकि  उसी  तरह  से  बैंक  शोषण  करता  मैं  समझता  हूं  किसी  भी महाज
 कारी  सरकार के  लिए  इस  नीति  का  दुरूपयोग  करना  ठीक  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ

 मैं  इस  बिल  का

 समथ्थेन  करता  हूं  ।
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 भी  बिजय  एन०  पाटिल  :  सभापति  मुझे  आश्चयं  है  कि  इस  समय  यह
 संशोधन  क्यों  लाया  गया  क्या  केवल  हृटीलिए  कि  रिजवं  बेंक  के  अधिकारियों  में  से  एक  को
 निदेशक  के  रूप  में  लिया  जा  सके  ?  मैं  माननीय  मनन््त्री  से  यह  जानना.-चताहता  क्योंकि  अन्य  उपबन्ध
 लगभय  एक  जंसे  ही  हैं  किन्तु  निदेशक  बोर्ड  का  गठन  नये  सिरे  से  किया  गया  केवल  यही  नहीं  बल्कि
 इससे  पहले  राज्य  सरकार  निदेशक  के  रूप  में  गर-सरकारी  अधिकारी  को  भी  नाम-निदिष्ट  कर  सकती

 किन्तु  अब  इस  संशोधन  के  कारण  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  के  निदेशक-बोड़  में  केवल  अधिकारियों  को

 ही  नाम  निदिष्टਂ  किया  जा  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  राज्य  स्तर  पर  भी  बोड  में
 सरकारी  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  जाये  ;  ख'स  तौर से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामनिदिष्ट  एक  निदेशक
 तथा  राज्य  द्वारा  नाम  निर्दिष्ट  एक  निदेशक  कृषकों  में  से  ही  होने  चाहिएं  जो  प्रगतिशील  क्योंकि
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  के  नाम  पर  यदि  हम  इन  बेकों  को  केवल  अधिकारियों  के  माध्यम  से  ही  नियन्त्रित
 करेंगे  तो  कोई  प्रगतिशील  सोच-विचार  नहीं  होगा  और  न  ही  कृषकों  को  कोई  लाभ

 इस  संशोधन  में  एक  बात  बहुत  अण्छी  है  कि आवश्यकता  होने  पर  दो  या  उससे  अधिक  प्रादेशिक
 ग्रामीण  बेंकों  का  विलयन  कर  दिया  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  बहुत  शाखाएं  हैं  इसलिए  हमें  उन  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के
 नेटवर्क  का  विस्तार  नहीं  करना  खास  तौर  से  जहां  जिला  सहकारो  बेंक  अच्छा  काम  कर  रहे

 हमें  चाहिए  कि  हम  उन्हें  कारीगरों  तथा  अन्य  ग्रामीण  ओौद्योगिक  उद्यमियों  को  ऋण  प्रदान
 करने  दें  ।  ऐसे  क्षेत्रों  में  इन  ग्रामीण  बैंकों  को  चाहिए  कि  वे  अतिक्रमण  न  हमें  तो  यही  पता  चलता

 है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  स्थापना  के  बाद  से  ग्रामीण  संस्थानों  को  ऋण  प्रदान

 किए  जाने  में  कई  बार  देर  हो  जाती  है  क्योंकि  एक  और  पर्यंवेक्षण  प्राधिकरण  बढ़  गया  राज्य  स्तर  पर

 बेक  द्वारा  ऋण  का  संवितरण  किए  जाने  से  पहले  एक  और  एक  और  अनुमोदन  प्राधिकरण  से  स्वीक्षति
 लेनी  होती  उदाहरण  के  लिए  राज्य  में  यह  प्राधिकरण  भूमि  विकास  बैंक  होता  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ज्यादा  समय  लेता  उसके  क्षेत्रीय  कार्यालय  फाइलों  की  निकासी  में  कुछ
 समय  लेते  हैं  भौर  इस  प्रकार  ऋण  की  आवंटन  की  प्रक्रिया  में  देर  हो  जाती  ऐसे  बंकों  की  स्थापना
 में  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  अधिक  ऋण  प्रदान  करने  और  शीघ्रातिशीघ्र  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए

 सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जाये  ।  किन्तु  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  हो  पा  रही  है  ।

 राष्ट्री  यकृत  बेकों  में  जमा  राशि  पर  ब्याज  की  दर  में  कमी  होने  के  कारण  मैं  चाहता  हूं
 कि  सरकार  यह  सर्वेक्षण  करे  कि  ब्याज  की  दर  में  कमी  के  कारण  जमाराशि  में  कितनी  कमी  आई  है  ।

 गैर-सरकारी  लोग  तथा  गैर-सरकारी  संस्थायें  अधिक  ब्याज  दे  रही  हैं  और  जमाकर्ता  अब  अपनी

 छोटी  धनराशियां  भी  गैर-सरकारी  लोगों  तथा  साहूकारों  के  प'स  जमा  करा  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हमें

 यही  पता  चलता  है  कि  रूग्ण  उद्योगों  क ेसमान  कृषि  व्यवसाय  भी  क्षेत्रों  मे ंरूण  होता  जा  रहा  है
 अतः  हमें  चाहिए  कि  कृषि  व्यवसाय  में  विद्यमान  रूरणता  को  दूर  करने  के  लिए  एक  विधि  तय  करें  ।

 अन्यथा  शरद्  जोशी  तथा  अन्य  नेताओं  के  नेतृत्व  में  संगठनਂ  क्षि  व्यवसाय  में  रूग्णता  के  नाम

 पर  अन्य  राज्यों  में  भी  अपना  प्रभाव  जमाने  की  कोशिश  करेंगे  और  इस  प्रकार  क्रृषि  की  वस्तुओं  के
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 मूल्य  कम  हो  जिस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  ने  उद्योगों  में  रूरणता  के  मामले  में  उपाय  ४
 हैं  उसी  प्रकार  बुछ  क्षेत्रों  में  वर्ष  सूखा  पड़ने  के कारण  जो  स्थिति  बनी  है  उसके  लिए  ब्याज  की
 दर  के  सम्बन्ध  में  राहत  देने  तथा  किष्तों  में  राहत  देने  जैसे  कुछ  उपाय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपनाए
 जाने  इसे  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  शाखाओं  के  माध्यम  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  और  इस
 रूरणता  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने
 कार्य-प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए  एक  विधि  निर्धारित  की  यह  सरलीक्षत  कार्य-प्रक्रिया  क्या

 है  ?  शहरी  क्षेत्रों  में  यदि  किसी  शाखा  के  कार्य  घंटे  11  00  से  3.00  म०  प०  है  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 कार्य  घंटे  एक  हफ्ते  में  चार  से  पांच  दिन  तक  11.00  से  12.00  या  11.00  से  1.00  तक  है  तथा
 किसी  एक  कार्य  दिवस  को  यह  11.00  से  2.00  हसी  को  कार्यकरण  की  सरलीकृत  विधि  कहा
 गया  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकुछ  शाखाओं  में  इसे  अपनाया  है  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  यदि  कोई  किसान
 या  कोई  मजदूर  किसी  ग्रामीण  शाखा  पर  6-7  मील  की  दूरी  तय  करके  डेढ़  बजे  पहुंचता  है  उसे
 जायेगा  कि  वह  शाखा  बन्द  वित्तीय  कारोबार  अगले  दिन  ही  किया  जा  सकता  है|  सरलीकृत
 करण  की  यही  प्रक्रिया  उसके  विपरीत  हमें  यह  पता  चलता  है  कि  उस  विशेष  शाखा  के  कर्मचारियों
 को  दिए  जाने  वाले  वेतन  की  राशि  तथा  उस  विशेष  शाखा  के  आवास  के  लिए  दिए  जाने  वाले  किराये
 की  राशि  ही  सब  कुछ  नहीं  यदि  हम  उस  शाखा  विशेष  के  आवास  के  लिए  हुए  वार्षिक  खर्च  तथा

 उस  क्षेत्र  मे ंऋण  वितरण  की  राशि  की  गणना  करें  तो  उसमें  समुचित  अनुपात  प्रतीत  नहीं  होता  ।  इसका

 अभिप्राय  यह  है  कि  वह  शाखा  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही

 4.00  म०  १०

 यदि  किसी  किसान  को  20  हजार  रुपए  या  30  हजार  रुपए  की  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त

 होती  है  तो  उस  बैंक  का  प्रबन्धक  यह  आग्रह  करता  है  कि  वह  उस  बैंक  में  पांच  हजार  रुपये  या  दस  हजार

 रुपये  की  घनराशि  जमा  करे  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  दस  हजार  की  जमाराशि  के  लिए  उसे  दस

 प्रतिशत  ब्याज  मिलिगा  और  उसके  विपरीत  उसे  उधार  ली  गई  धनराशि  पर  पन्द्रह  प्रतिशत  ब्याज  देना

 पड़ेगा  ।

 धर्मार्थ  संस्थाओं  के  मामले  में  भी  हम  यही  देखते  हैं  कि  यदि  स्कूल  की  इमारत  के  निर्माण  के

 लिए  यदि  पांच  लाख  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिए  गए  हैं  तो  विद्यालय  के  प्रबन्ध  मंडल  को  बह  ऋण  लेने  के

 लिए  पन्द्रंह  हजार  रुपये  का  स्टॉम्प  शुल्क  अदा  करना  पड़ता  इस  प्रकार  वे  ऋण  लेने  वालों  पर  बंधन

 लगा  देते  बैंक  के अधिकारी  उधार  लेने  वाले  से  इस  आशय  का  करार  कर  लेते  हैं  कि  हालांकि  वह

 संस्था  सम॒चित  रूप  में  ऋण  अदा  कर  रही  होती  है  उनकी  सम्पत्ति  कुक  कर  ली  जाती  यहां  तक  कि

 यह  उनका  प्रबन्ध  मंडल  सुदृढ़  होता  है  फिर  भी  उन्हें  अनावश्यक  स्टॉम्प  शुल्क  ओर  ऊपरि  खर्च  अदा

 करने  पडते  हैं  ।

 बेंक  सम्बन्धी  कारोबार  के  मामले  में  करार  हस  प्रकार  के  होते  हैं  जो  केवल  उधार  देने  वालों

 के  हितों  पर  ध्यान  देते  हैं  न  कि  उधार  लेने  वालों  के  हितों  पर  ।  खासतौर  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  लेने

 वालों  को  ऋण  देने  हेतु  सरल  प्रकार  के  करार  किए  जाने  चाहिएं  और  उनकी  प्रक्रिया  भी  ध्रल  होनी

 चाहिए  ।  अन्यथा  इससे  पहले  मेरे  मित्रों  ने  जो  बताया  है  कि
 एक  शब्द  है--वस्तूरी  जो  कि  बेंकों  से  ऋण

 लेने  या  अन्य  प्रकार  की  राज-सहायता  लेने  के  लिए  देनी  पड़ती  वह  प्रणाली
 जारी  रहेगी  और

 प्रतिदिन  बढ़ती  ही  जायेगी  ।  हैं
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 श्री  विजय  एन  ०

 अन्त  में  इस  संशोधन  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  फिसी

 शह री  क्षेत्र  में  पनद्रह  हजार  की  आबादी  होने  पर  और  यहां  कोई  शहरी  बैंक  न  होने  पर  शहरी  सहकारी
 बैंकों  का  पंजीकरण  किया  जाता  उसी  प्रकार  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  छोटे-छोटे  इलाकों

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजहां  प्रामीण  लोगों  मजदूरों  और  खेतिहार  मजदूरों  की  कम  आबादी  हो  लेकिन
 फिर  भी  वे  संगठित  होकर  अपना  अंशदान  करें  तो  वहां  भी  ग्रामीण  सहकारी  बैंक  के  लिए  मंजूरी  दी
 जाये  ।  जिस  प्रकार  ऋण  सहकारी  समितियों  को  शहरी  सहकारी  बैंकों  के  रूप  में  परिवर्तित  होने  के  लिए

 एक  वर्ष  में  चार  लाख  रुपये  तक  का  कारोबार  अर्थात्  उबत  राशि  ऋण  के  रूप  में  देनी  पड़ती  उसी
 प्रकार  सहकारी  बेंकों  के  विकास  हुंतु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ऋण  की  कम  सीमा
 निर्धारित  कर  ग्रामीण  सहकारी  बैंकों  के  लिए  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |

 श्री  उमाकाग्त  मिश्र  :  सभापति  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक
 संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इस  देश  के  मजदूर  और  ग्रामीण  क्षेत्र
 की  जनता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  युगों-युगों  तक  याद  करती  रहेगी  जिन्होंने  इस  देश  के  बैंकों  का
 टरवात्रा  किसानों  के  लिए  खोल  कंगालों  के  लिए  खोल  दिया  और  मजदूरों  के  लिए  खोल
 उसी  का  परिणाम  है  कि  आज  गांव  की  अध्थ॑-व्यवस्था  में  बडी  तेजी  से  परिवर्तन  हो  रहा  आज
 गांव  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  3-4  या  5  बेंकों  की  शाखाएं  काम  कर  रही  हमारे  वर्तमान
 मन्त्री  जी  भी  शांत्रगांव  में  जाकर  वहां  आदिवासियों  से  बातर्चात  करके  पता  लगा  रहे  हैं  कि
 उन्हें  बैंकों  से  सहायता  मिल  रही  ऋण  मिल  रहा  है  यह  बैंकों  की  कायं-प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  क्ष्या
 पग  उठाये  जाने  आवश्यक  हैं  ताकि  सभी  लोगों  को  बैंकों  का  लाभ  मिले  सके  |

 हमारे  बतंमान  श्री  राजीव  गांधी  भी  ग्राम  विकास  के  लिए  तत्पर  हमारे  बेकिंग
 के  राज्य  मन्त्री  श्री  पुजारी  जी  भी  विशेषरूप  से  दिलचस्पी  ले  रहे  अपने  राज्य  में  तथा  दूसरे  राज्यों
 में  जगह-जगह  ऋण  मेले  आयोजित  किए  जाते  हैं  उनमें  ये  स्वयं  जाते  हैं  और  देखते  हैं  कि  इस  प्रणाली  में
 बया  दोष  हैं  क्या  कमियां  हैं  ओर  उनको  हम  किस  तरह  से  दूर  कर  सकते  मैं  इस  कार्य  क्रम  की  प्रशंप्ता
 भी  करता  श्री  मन्  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  की  शाखाओं  की  स्थापना  से  गांव  के  किसान  ट्रेक्टर  ले  रहे

 पम्पिग  सैट्स  ले  रहे  दुकान  खोल  रहे  भेस  ले  रहे  गाय  ले  रहे  दँँ  जिसके  कारण  गांव  में  आधिक

 विकास  तेजी  से  हो  रहा  गांवों  में  विकास  की  बह  रही  लोग  वहां  बेठकर  भले  ही  आलोचना
 करें  और  नुकताचीनी  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  जो  हम  देखते  हैं  कि  90  प्रतिशत  गांव  के  लोगों
 की  छत  पर  जहां  छप्पर  था  वहां  खपरेल  हो  गई  है  और  जो  हरिजन  महिलाएं  वर्ष  में  एक
 जोड़ा  धोती  भी  नहीं  खरीद  पाती  वे  अब  चार-चार  जोडी  धोती  खरीद  रही  इसी  प्रकार  से

 हरिजन  एवं  आदिवानी  भादयों  के  जहां  मकान  कच्चे  होते  थे  वहां  अब  वे  ए१-एक  दो-दो  पक्के  कमरे  का
 मकान  बना  रहे  यह  हम  नही  कहते  कि  सारा  स्वर्ग  हो  गया  या  सारे  गरीब  अमीर  हो  गए  या  गरीबी

 एकदम  ख-म  हो  लेकिन  गरीबी  को  खत्म  वरमे  की  प्रक्रिया  जारी  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  जो  बंक  काम  कर  रहे  उनसे  काम  तो  हो  रहा  लकिन  उसमें  दोप
 उसम

 सुधार  करने
 को  आवश्यकता  इसलिए  मैं  इस  बारे  मे

 कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।
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 पहला  सुझाव  तो  मेरा  यह  है  कि  आई०  आर०  डी०  पी०  या  बिजनैस  करने  वालों को  जो
 बैंकों  से ऋण  दिया  जाता  उरामें  भ्रष्टाचार  होता  उसमें  पिलफरेज  हो  रहा  जो  ऋण  उसको
 मिलना  चाहिए  मिलता  नहीं  उसमें  कुछ  कट  जाता  वह  ऋण  उसको  समय  पर  नहीं  मिलता

 किसान  और  व्यापारी  किसी  को  भी  वह  समय  पर  नहीं  मिल  पाता  है  और  उसमें  उनको  कुछ
 हिस्सा  देना  पड़ता  है  जिसके  कारण  ऋण  का  उनको  जितना  फायदा  होना  नहीं  हो  पाता
 उसका  सदृपयोग  वे  नहीं  कर  पाते  इसलिए  इंसको  दूर  करने  के  लिए  प्रत्येक  10  किलोमीटर  की  दूरी
 के  अच्तर्गत  बैंक  की  एक  शाखा  गांयों  में  जरूर  खोली  इससे  सुविधा  बढ़  जाएगी  और  ग्राम  के
 लोगों  को  ऋण  प्राप्त  करने  में  ज्यादा  दूर  तक  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।

 मेरा  दूसरा  उपयुक्त  सुझाव  यह  है  कि  बैंक  के  मतेजर  और  फील्ड  आफीसर  की  सहायता  के
 लिए  एक  रखा  जाए  ।  वैसे  बैंक  का  मैनेजर  काम  करता  है  और  फील्ड  आफीसर  अभ्यार्थी
 के  अभ्यावेदन  पर  विचार  करता  है  ओर  देखता  है  कि  कौनसा  उद्योग  वह  लगा  रहा  है  और  उसकी  क्षमता
 है  या  नहीं  आदि  बातें  वह  सोच-समझ  कर  स्कूटिनी  करता  लेकिन  फिर  भी  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने
 के  लिए  बैंक  मनेजर  और  फील्ड  आफीसर  की  सहायता  के  लिए  एक  जनसेवक  रखा  जाए  ।  ज॑से  जिला
 स्तर  पर  ग्रामीण  बैंकों  में  दो गैर  सरकारी  आंशिक  डायरेक्टर  नियुक्त  करते  वेसे  ही  और  उसी
 आधार  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  ग्राम  की  शाखा  में  एक  गर  सरकारी  जो  पढ़ा-लिखा  हो  और

 ईमानदार  मंनेजर  और  फील्ड  आफीसर  की  सहायता  के  लिए  नियुक्त  किया  प्रत्येक  ब्रांच  में
 वह  सप्ताह  में  एक  बार  बेठे  और  जित॑ने  भी  आवेदनपन्र  इस  प्रकार  के  आते  उनको  देखे  कि  किस

 काम  के  लिए  ऋण  मांगा  गया  है  और  फितना  मांगा  गया  है  और  वह  समय  पर  दिया  जाता  है  या  नहीं
 और  लाभार्थी  को  उस  ऋण  के  बदले  में  घूस  तो  नहीं  देनी  पड़  रही  ये  सब  बातें  वह  देखे  |  दूसरी  बात

 यह  भी  वह  देखे  कि  जो  ऋण  लिया  गया  है  उसके  बदले  में  वह  काम  शुरू  किया  गया  है  या  नहीं  और

 ऋण  को  लौटाया  जा  रहा  ऋण  को  लौटाने  की  प्रक्रिया  को  भी  ध्यान  में  रखा  ताकि  वह  समय

 से  अदा  किया  जा  सके  ।

 तीसरा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  बैंकों  से  जो ऋण  दिया  जाता  उसको  लेकर  ग्रामीण  लोग  अपना

 काम  करते  लेकिन  वे  अपनी  बचत  को  ग्रामीण  में  जमा  नहीं  कराते  व ेउसको  शहर  की  बैक  में

 जाकर  जमा  कराते  क्यों  न  उस  बचत  को  गांवों  की  शाखाओं  में  जमा  किया  जाए  |  इस  बारे  में  जो

 क्षेत्रीय  सेवक  कायंकर्ता  वे  उनको  ग्राम  की  शाखा  से  जमा  करने  में  मदद  जो  मदद  करेंगे  तो

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  बंक  काम  कर  रहे  हैं  वह  सफलतापूर्वक  काम  करेंगे  और  उससे  उनकी  काप॑प्रणाली  में

 जो  दोष  आया  उस  दोष  में  कमी  आयेगी  ।  कोई  भी  कार्यक्रम  चाहे  ग्रामीण  क्षेत्र  में  हो  चाहे  शहरी

 क्षेत्र  में  लोकतन्त्र  में  कोई  भी  जनता  का  जनता  के  सहयोग  से  ही सफल  हो  सकता

 है  ।  जनता  के  सहयोग  का  तरीका  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  के  जो  शिक्षित  लोग  पढ़ें-लिखे  लोग

 सेबा  की  इज्छा  रखते  ऐसे  लोगों  की  कमेटी  बना  दी  दो  तीन  आदमियों  वह  बैठकर  इस

 कार्यक्रम  में  सहयोग  दें  ।

 अन्त  में  एक  सुझाव  मेरा  यह  है  कि आप  जिला  स्तर  पर  जो  निदेशक  मण्डल  बनाते

 बोर्ड  आफ  डायरेब्टर  बनाते  हैं  उसमें  सांसद  या  सांसद  का  प्रतिनिधि  हो  ताकि  हम  लोग  यह  देख  सकें  कि

 आपकी  ग्रामीण  बैंक  की  कार्यप्रणाली  कैसे  चल  रही  उसमें  क्या  दोष  उसमें  हमें  कोई  सलाह  दे

 मदद  दे  सहायता  दे  हम  न  रहें  तो
 हमारा  कोई  जागरूक  प्रतिनिधि  वहां  बेठे  ।

 इन  सुझावों  के  साथ  हम  आपके  वध्षेयक का
 समर्थन  करते  हैं  ओर  हम  पुनः  निवेदन  करते
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 ना  ज+ कक  «मम  रभमभ

 [५  प्री  उमाकान्त  मिश्र  |

 पुनः  हम  दोहराते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  बैंक  खुसे  हैं  उनसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  का तेजी  विकास  हो  रहा  है
 और  विकास  होगा  और  उसमें  सुधार  के  उसकी कार्य  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  हमारे  जो  सुझाव  हैं
 कि  प्रमीण  क्षेत्र  के  लोगों  का  सहयोग  लिया  जागरूक  लोगों  का  सहयोग  लिया  जाय  तो  आपका

 तेकी  से  सफल  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  समर्थन  ।

 ]  इच्छा

 करी  भड्-ेश्यर  तांतो  :  निस्संदेह  हमारे  देश  न ेजनता  की  उस  इच्छा  को

 पूरा  किया  है  जिसके  लिए  कि  बेंकों  का  राष्ट्रीकरण  किया  गया  है  ।  मैं  इस  बात  को  मानता  ये  बैंक
 लनता  के  बहुत  नजदीक  आ  गए  हैं  जिनके  लिए  इनका  गठन  किया  गया  और  हमारे  जैसे  लोकतांत्रिक

 देश  में  उन्हें  इसी  तरह  फा  होना  चाहिए  ।

 इस  समय  हम  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  पर  चर्चा  कर  रहे  आपने
 '
 सम्बन्धित  निदेशक  की  शक्तियों  तथा  धन  की  मात्रा  एक  करोड़  से  पांच  करोड़  तक  बढ़ाने  के  बारे  में

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  होगा  में  कुछ  संशोधनों  का  विस्तार  किया  इस  विधेयक  का  उद्देश्य
 अच्छा  इससे  जनता  फो  लाभ  होगा  जिसके  लिए  सरकार  ने  वचन  दिया  लेकिन  आपको  इस  बात
 पर  ध्यान  देना  होगा  कि  सीजन  में  और  सीजन  के  बाद  भी  जनता  को  जिन  कठिनाइयों  करा  सामना  करना

 पड़ता  है  उन्हें  पूरी  तरह  से  दूर  किया  जा  सके  ।  इस  समय  किसानों  का  कुछ  बैंक  कमंचारियों  तथा  कुछ
 बिचौलियों  द्वारा  भी शोषण  किया  जा  रहा  गरीब  किसानों  को  बैक  कर्मचारियों  और  बिचौलसियों  के
 दरवाजे  खटखाने  पड़ते  वे इन  विचौलियों  और  बँक  कमंच्रारियों  के रहमोकरम  पर  इससे  पूरी
 तरह  बचा  जाना  चाहिए  अन्यथा  हम  उस  प्रयोजन  को  पूरा  नहीं  कर  पाएंगे  जो  हमारे  ध्यान  में  है  ।
 हालांकि  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  किसानों  को  कुछ  अपेक्षाएं  पूरी  करनी  पढ़ती  हैं  फिर  उन्हें  युक्तिसंगत
 होना  नहीं  तो  उससे  हमारा  प्रयोजन  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।  गरीब  लोगों  की  कठिनाईयों  पर
 विचार  करने  तथा  ऋण  दिलाने  के  मामले  में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  एक  अभिकरण  अवश्य  होना
 चाहिए  ताकि  बिचौलिये  उनको  लूट  न  सकें  ।  मैंने  खुद  देखा  है  कि  कुछ  ऐसे  बैंक  हैं  जहां  संसद  सदस्य  भी
 प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  प्रबन्धक  से  मिल  नहीं  सकते  वे  उनकी  बात  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।  एक  थार
 गुवाहाटी  स्थित  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  शाखा

 के  प्रबन्धक  ने  मेरे  साथ  दुव्यंवहार  मैंने  उन्हें
 बताया  कि  मैं  एक  संसद  सदस्य  हूं  लेकिन  उन्होंने  उन  शिकायतों  को  नहीं  सुना  जिन्हें  मैं  उनके  ध्यान  में
 लाना  चाहता  था  |  यदि  एक  संसद  सदस्य  की  यह  नियति  है  ओर  प्रबन्धक  द्वारा  एक  संसद  सदस्य  के
 साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाता  है  तो  मुझे  नहीं  लगता  कि  बैंक  का  एक  साधारण  कर्मचारी
 किसी  मरीब  किसान  अथवा  किसी  गरीब  श्रमिक  को  किसी  प्रकार  की  कोई  सहायता  करेगा  ।  उस
 व्यक्षित  को  ऐसे  कार्य  सौंपे  जाने  चाहिएं  जो  जनता  की  गरीब  किसानों  और  श्रमिकों  की  सेवा  करने  के
 लिए  वचनबद्ध  हो  ।

 मैं  पूर्वोत्तर  राज्य  से

 सम्बन्ध रखता हूं जो कि औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ राज्य है और सरकार उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है । 222
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 वहां  बेंक  जंँसे  अनेक  संगठन  नहीं  जहां  से  गरीब  सोग  आसानी  से  ऋण  आदि  ले  यदि
 वहां  पर  बैंक  अथबा  इसी  प्रकार  के  अन्य  संगठन  है  तो  वहां  उन  गरीब  लोगों  की  मदद  करने  के
 लिए  ऐसा  कोई  व्यक्ति  महीं  है  थो  उन्हें  यह  उता  सके  कि  ये  सुविधायें  कैसे  मिल  सकती  है  और  इनका लाभ  कंसे  उठाया  जा  क्कता  अतः  कोई  न  कोई  अभिकरण  अवश्य  होना  चाहिए  जो  इन  लोगों
 गरीब  किसामों  और  श्रमिकों  की  मदद  कर  सके  और  उन्हें  इस  उपसब्ध  सुविधाओं  के  बारे  में  बता  सकें  |
 इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  सम्पर्क  अश्िकारी  का  होता  श्री  है  थो  आव्राप्रक-सहायता  उपलब्ध  करा
 सके  ।  लेरे  बिंचार  से  इस  समय  ऐसी  कोई  व्यवस्था  वित्तमाम  नहीं

 इसके  चारों  और  भ्रष्टाचार  ्याप्त  है  ।  कोई  भी  इस  बात  से  इंकार  नहीं  कर  सकता  ।
 सरकार  को  भ्रष्टाचार  टूर  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करने  इस  समय  बिचौलियों  को
 ही  श्रह्दी  मायनों  में  फायदा  हो  रहा  गरीब  लोगों  को  किसी  प्रकार  का  फायदा  नहीं  होता  यदि
 कोई  किसान  ऋण  के  लिए  आवेदन  करता  है  तो  उसे  ऋण  तब  तक  नहीं  मिलता  है  जब  तक  कि  कोई
 उसकी  सिफारिश  न  चाहे  उसने  नियमों  के  अन्तगंत  सभी  झर्ते  पूरी  कर  ली  हो  ।  ऐसा  क्यों  हे  ?  जब
 वह  सभी  शर्ते  पूरी  करता  है  तो  उसे  असानी  से  ऋण  क्यों  नहीं  मिल  सकता  ?  उसे  किसी  न  किसी
 नीतिज्ञ  अथवा  किसी  अधिकारी  अथवा  विचौलियों  की  सिफारिश  चाहिए  |  तभी  ठसे  ऋण  मिल  सकता

 अन्यथा  नहीं  ।  आजकल  ऐसा  ही  हो  रहा  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जो  व्यक्ति  सभी
 शर्ते  पूरी  कर  लेता  है  उसे  असानी  से  ऋण  मिले  ।  केवल  तभी  वास्तविक  उद्देश्य  पूरा  होगा  ।  एक  कहावत
 है  कि  कालाधन  मेहनत  से  कमाये  हुए  धन  पर  हावी  हो  जाता  आजकल  ऐसा  ही  हो  रहा  मेरा

 सुझाव  है  कि  प्रादेशिक  बैंकों  आदि  में  गरीब  किसानों  की  सदद  करने  के  लिए  कोई  न  कोई  अभिकरण
 अवश्य  होना  बाहिए  ताकि  वे  शर्ते  प्री  करने  पर  आसानी  से  ऋण  प्राप्त  कर  सके  ।

 यद्यपि  मेरे  पास  बोलने  के  लिए  अनेक  विषय  है  लेकिन  समय  की  कमी  के  कारण  मैं  अपना
 भाषण  यहीं  पर  समाप्त  करता  हूं  ओर  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 *आी  वो  ०  कृष्ण  राब  :  सभापति  मैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  संशोधन

 1987  का  पूरे  मन  से  स्वागत  करता  हूं  ।

 हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  एक  ऐसी  नेता  थीं  जिन्होंने  हमारे  देश  से

 गरीबी  के  जड़  से  खत्म  करने  के  लिए  निर्भीक  और  प्रगतिशील  कदम  उठाए  ।  उनके  द्वारा  किया  गया  एक

 मुख्य  कार्य  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  था  ।  बंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  मुख्य  उ
 द्देश्य  अमीर  और  ु  गरीबों

 के

 बीच  बढ़ती  हुई  खाई  को  कम  करना  था  ।  राष्ट्रीयक रण
 के  तुरन्त  बाद

 देश  के
 कोने-कोने

 में  विभिन्न

 बैंकों  की  शाखाएं  खोली  गई  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  गरीब  लोगों  को  मदद  की  जा  सके  ।

 हमारे  वतंमान  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  भी  गरीब  किसानों  की
 उन्नति  कै  लिए  इसी  दिशा

 में  काये  कर  रहे  भारत  सरकार  के  ऋण-मेलों  के  कार्यक्रम  का  इस
 देश  के  लोगों

 ने  व्यापक
 रूप

 से

 स्वागत  किया  है  |  हमारे  माननीय  राज्य  वित्त  मन््त्रो  श्री  जनाद॑न  पुजारी  ने  ऋण-मेलों  के  इन  कायंत्रमों

 को  जल्दी-जल्दी  करने  की  प्रेरणा  दी  केवल  बैंक  ओर  ऐसे  कायंत्रमों  के  द्वारा  ही  गरीब  लोगों  को
 गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाया  जा  सकता

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  गरीब  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  प्रदान  की  गई
 a a ee  ae  ऊलपयय  ण॑+यय

 +मूलतः  कल्तड  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी

 ++-
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 जा

 वी०  कृष्ण

 अपेक्षित  स्तर  की  नहीं  इस  देश  के  वासी  और  भारत  सरकार  इन  बेंकों  से  आशा  करते  हैं  कि
 वे  अधिक  कुशलता  से  कार्य  करें  ताकि  इन  बैंकों  से  अधिक  से  अधिक  ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  मिल
 सके  ।

 इन  बैंकों  की  पूंजी  अधिक  लोगों  की  सट्रायता  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  आवश्यकता
 अधिक  पैसे  की  है  जबकि  उपलब्ध  घनराशि  बहुत  कम  17,500  लोगों  के  लिए  एक  बैंक  स्थापित
 करना  उचित  नहीं  यदि  हम  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  ऋण  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  लाभ  देना

 चाहते  हैं  तो  बैंकों  की  अधिक  से  अधिक  शाखाएं  खोलनी  होंगी  ।  प्रत्येक  पंचायत  समूह  में  कम  से  कम

 एक  बैंक  की  शाखा  होनी  यदि  पंचायत  का  आकार  बड़ा  हो  तो  वहां  बैंक  की  दो  अथवा  तीन
 शाखाएं  हो  सकती  हैं  ।  तभी  ग्रामीण  किसान  और  अन्य  गरीब  दस्तकार  प्रगति  कर  सकते  इस
 धघनकारी  विधेयक  का  एक  मुख्य  उहं  श्य  पूंजी  को  ]  करोड़  से  बढ़ाकर  5  करोड़  रुपए  करना  मैं  इस
 कदम  का  स्वागत  करता  हूं  और  माननीय  मन्त्री  श्री  जनादन  पुजारी  जी  को  बधाई  देता  मैं

 एककदम  और  आगे  बढ़ूंगा  और  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  पूंजी  को  निकट  भविष्य  में  और

 बढ़ाएं  ।

 पूंजी  में  वृद्धि  करना  अत्यन्त  जरूरी  है  क्योंकि  वर्तमान  धनराशि  समेकित  ग्रामीण  विकास

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  अन्त्योदय  जंसे

 विभिन्न  कायंक्रमों  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  भी  ग्रामीण  किसानों

 की  मदद  कर  रहा  है  ।  लेकिन  यह  सहायता  ऊंट  के  मुंह  में  जीरे  के  समान  यह  धनराशि  लोगों  की

 आवश्यकताओं  का  दसवां  भाग  भी  नहीं  है  ।  किसानों  की  कृषि-ऋणों  के  बारे  में  कुछ  समस्याएं  उन्हें
 केवल  5  और  10  हजार  रुपए  के  बीच  ऋण  मिलता  है  और  प्रायः  यह  ऋण  तत्र  मंजूर  किया  जाता  है
 जब  इसकी  आवश्यकता  नहीं  रहती  ।  फसल  का  मौसम  समाप्त  होने  के बाद  इस  ऋण  का  कोई  फायदा

 नहीं  होता  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  किसानों  को  कृषि-ऋण

 लब्ध  कराने  के  लिए  बैक  की  शर्तों  को  उदार  इस  उद्देश्य  के  लिए  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वे
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  में  संशोधन  करने  के  लिए  दूसरा  विधेयक  लाएं  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  बेकों  द्वारा  गांवों  का  अंगीक रण  करना
 जब  तक  यह  नहीं  किया  जाता  तब  तक  किसानों  की  उन्नति  सम्भव  नहीं  धयराशि  का  एक  बड़ा

 भाग  शहरी  क्षेत्रों  में  रहेगा  और  यह  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  नहीं  पहुंच  पाएगा  |  अतः  मैं  माननीय  मस्त्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाएं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  प्रत्येक  बेंक  कम  से  कम  दो  अथवा  तीन  गांवों  को  अंगीकार

 बैंक  सेवा  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  कुछ  आलोचनाएं  की  जाती  माननीय  मन््त्री
 दय  ईमानदार  और  मेहनती  उनका  लक्ष्य  इस  देश  के  गरीब  लोगों  की  उन्नति  करना  यदि  सभी
 सम्बन्धित  लोग  हमारे  माननीय  वित्त  मन्त्री  की  भांति  ईमानदारी  से  कार्य  करें  तो  मुझे  विश्वास  है  कि
 इस  देश  से  गरीबी  को  जड़  से  खत्म  किया  जा  सकता  है|

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  देश  के  कोने-कोने  में  विभिन्न  ऋण-मेलों  का  आयोजन  किया  जाता
 विधवाओं  और  अन्य  असहाय  महिलाओं  की  सहायता  करने  के  लिए  भी  ऋण  मेलों  का  आयोजन  किया
 जाता  है  |  दुर्भाग्यवश  ऐसे  कार्यक्रमों  में  कुछ  कठिनाइयां  भा  रही  उदाहरण  के  तौर  पर  कर्नाटक  के
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 माननीय  मुख्य  मन्त्री  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  इन  कार्यक्रमों  को  सफलता  में  किसी  तरह  अपना  सहयोग  नहीं
 दे  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  वह  भारत  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  ऐसे  प्रगतिशील  कदमों  के  प्रति  मार्ग  मे

 कठिनाइयां  उत्पन्न  कर  रहे  आयोजकों  की  सहायता  करने  की  बजाय  कर्नाटक  सरकार  की  पुलिस
 ऐसे  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  इच्छुक  लोगों  को  तितर-बितर  कर  देती  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  ऋण-मेला  कार्यक्रमों  का  सुचारु  रूप  से  संचालन  करने  के  लिए  इस

 सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कबभ  उठाएं  जिनका  उद्देश्य  इस  देश  के  गरीब  लोगों  को  गरीबी  की  रेथवा  से  ऊपर

 उठाना  है  ।

 मैं  इस  बात  की  भी  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  द्वारा  ईमानदारी  पृवंक  किए  गए  प्रयास

 तथा  उनकी  कड़ी  मेहनत  से  इस  देश  के  लोग  को  प्रगति  तथा  समृद्धि  के  नए  युग  में  प्रवेश  करने  मे

 यता  मिलेगी  ।  महोदय  मैं  इस  बात  के  लिए  आपका  आधारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान

 किया  और  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 क्री  चिन्तामणि  जेना  :  सभापति  मैं  इस  बहुत  छोटे  परन्तु  ग्र।मीण  गरीबों

 के  लिए  बहुत  उपयोगी  विधेयक  पर  कुछ  शब्द  कहने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  आपका  बहुत
 आभारी  हू  ।  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  मन््त्री  महोदय  के  विचाराथं  दो-तीन  बातें  कहना

 चाहता  हूं  ।

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बकों  की  समस्याओं  को  चार  श्रेणियों  में  रखा  जा  सकता  है  )  प्रादेशिक

 ग्रामीण  बैंकों  के  विकास  में  प्रादेशिक  उनकी  अतिदेय  की  समस्या

 और  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  में  कायंरत  कमंचारियों  की  समस्याएं  ।

 वर्ष  1975  में  नरसिहम  समिति ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निधंनतम  व्यक्ति  को  बेहतर  बे  किंग

 सुलभ  कराने  के  लिए  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  की  जोरदार  सिफारिश  की  इस  सम्बन्ध

 मैं  तत्कालीन  माननीय  प्रधान  मन्त्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  का  हादिक  आभारी  हूं  ।  उन्हीं

 की  पहल  पर  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  स्थापित  करने  का  विचार  बना  ।  यद्यपि  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक

 बैंकों  की  सेवाएं  उपलब्ध  थीं  परन्तु  उनका  झुकाव  शहरों  की  ओर

 इसी  सहकारी  बंक  भी  ऐसा  कोई  सामाजिक-आरथिक  परिवतंन  नहीं  ला  सके  ज॑सा  कि

 तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  ,  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  चाहती  प्रादेशिक  ग्रामीण  वेंक  स्थापित

 करने  का  आशय  यह  था  किये  बेंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  सहानुभूति  वर्ष

 1976  में  कामथ  अध्ययन  दल  ने  ओर  1977  में  दांतवाला  समिति  ने  भी  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  में

 दिेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  भूमिका  के  महत्व  को  समझा  जमाराशि  ऋण  प्रसार

 और  ऋणों  की  वसूली  के  क्षेत्र  में  इसकी  प्रगति  वास्तव  में  प्रसंसनीय  और  स्मरणीय  प्रादेशिक

 ग्रामीण  बैंकों  की  पूरे  देश  में  लगभग  13000  शाघथायें  ये शाब्वाएं  10-12  वर्षों  को  अवधि  में

 स्थापित  हुई  जमा  राशिका  संग्रह  करने  में  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  ने  सराहनीय  कार्य  किया  हू

 हालांकि  ग्रामीण  पूंजी  शहरी  पूंजी  की  तुलना  में  कम  मैंने  दिसम्बरਂ  1985  तक  के  आंकड़े  एकत्र

 किए  जमा  राशि  1286  करोड़  रुपए  यह  वास्तब  में  बहुत  सराहनीय  बात  यहू  ठीक  है  कि

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  का  ऋण  प्रसार  उनकी  जमा  राशि  के  संग्रह  से  अधिक  यहां  हमें  यह  बात

 भी  अच्छी  तरह  समझ  लेनी  चाहिए  कि  यह  जमाराशि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  ग्रामीण

 कृषकों  और  निम्न  मध्य  वर्ग  के  लोगों  से  प्राप्त  हो  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यहां  2-3  आंकड़ों  का
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 थन---म-मनननमन-नननम_म-नननन न  न  न  नमम-त_न__नान  तन  न  नम  ++

 चिम्तामणि  जेना  ]

 उल्लेख  करना  चाहता  188  ग्रामीण  बेंकों  ने  1286  करोड़  रुपए  की  जमाराशि  की  तुलना  में

 1408  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिए  ।  यहां  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  के  ऋण  प्रसार

 और  जमाराशि  के  संग्रह  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ।  यांदे  हम  यह  शर्त  लगा  दें  कि ऋण

 प्रसार  के  लिए  धन  देते  समय  जमाराशि  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  तो  प्रादेशिक  प्रामीण  बेंक  स्थापित

 करने  का  सम्पूर्ण  प्रयोजन  पूरा  नहीं  हो  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  न ेऋण  वसूली  के  मामले  में  भी

 प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  जहां  सहकारी  ओर  राष्ट्रीयकृत  बैंक  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  अपना  50  प्रतिशत

 ऋण  वसूल  करने  में  भी  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  वहां  प्रादेशिक  ग्रामीण  बकों  न ेलभभग  75

 शत  ऋणों  की  वसूली  कर  लो  1983  तक  14,01,665  खातों  में  लगभग  18  लाख

 रुपए  की  वसूली  बकाया  थी  जो  कुल  बकाया  ऋण  का  लगभग  25  प्रतिशत  यदि  हम  1987-88  में

 जमा-ऋण  राशि  का  अनुपात  100:  180  लेते  हैं  तो  यह  किसी  भी  वित्तीय  संस्था  की  तुलना  में  अधिक

 है  ।  इसके  लगभग  75  प्रतिशत  ऋणों  की  वसूली  भी  प्रादेशिक  क्षेत्रीय  बैंकों  के  बहुत

 पूर्ण  कायंकरण  की  द्योतक  विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में  जब  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  किसानों  को  ऋण

 दे  रहे  किसान  और  ग्रामीण  निर्घन  व्यक्ति  मुख्यतः  कृषि  पर  निर्भर  करते  हैं  जिसे  प्राकृतिक

 दाओं  और  विभिन्न  प्रकार  की  विषमताओं  का  जोखिम  रहता  है  ।

 चिन्ता  का  विषय  तो  यह  है  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  को  वर्ष  दर  वर्ष  हानि  हो  रही  इस

 पर  वास्तव  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  कुछ  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  जिसके

 लिए  मैं  मन्त्रालय  के  विचारा्  कुछ  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  में

 1986  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  191  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  में  से  14  1

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  ने  89.6  करोड़  रुपये  की  हानि  इस  प्रकार  की  हानि  के  लिए  जिम्मेदार

 कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  व्यापक  शाखा  शाखाओं  में  कम  कारोबार  तथा  इसी  प्रक।र  स्थापना

 लागत  में  बुद्धि  ओर  धनराशि  का  अपयोजन  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  दो उदाहरण  दे  सकता  मेरे  क्षेत्र  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के  दो  शाखा
 प्रबन्धकों  ने  रिकार्ड  में  गड़बड़ी  करके  कुछ  हजार  रुपये  निकाल  जब  इस  बात  का  पता  चला  तो
 दोनों  फरार  हो  गए  ।  यह  देखा  गया  कि  उनसे  इस  धनराशि  को  वसूलने  के  लिए  उनकी  कोई  सम्पत्ति
 अथवा  इस  प्रकार  की  कोई  वस्तु  नहीं  वे  सारी  धनराशि  हड़प  गए  ।  इन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  को

 होने  वाली  हानि  के  मुख्य  कारण

 फिर  मैं  सरकार  और  वित्त  विशेषकर  वित्त  राज्य  श्री  जनादंन  पूजारी  को
 बधाई  देता  हूं  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के  कायं  पर  निगरानी  रखने  तथा  सुधार  किए  जाने  थ  ले  क्षेत्रों
 का  सुझाव  देने  के  लिए  गठित  कार्यंदल  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  उन  सभी
 सिफारिशों  को  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 संशोधन  के  मामले  में  भी  मैं  श्री  पुजारी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  निर्णय  कर  लिया
 अथवा  करने  जा  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दो  गेर-सरकारी  प्रतिनिधियों  को  निदेशकों  के  रूप  में
 मनोनीति  किया  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  दो  गेर-सरकारी  प्रतिनिधि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  होने  चाहिए  ।  उनमें  भी  वबचनबद्धता  होनी  चाहिए  ओर  वे  ग्रामीण  ग्रामीण  अर्थ
 व्यवस्था  और  हुषि  के  प्रति  निष्ठावान  होने  इसके  मेरा  अनुरोध  है  कि  एक
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 S निष्चि  किसानों  की  ओर  से  होना  चाहिए  क्योंकि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  हैं  जो
 कृषि  पर  आधारित  हैं  ।

 इसके  मेरा  यह  भी  कहना  है  कि  अधिकार  क्षेत्र  का  अतिव्यापन  नहीं  होना  चाहिए  ।
 इस  प्रस्ताव  को  मन्त्री  महोदय  के  विचाराथे  प्रस्तुत  करते  हुए  मैं  उनसे  केवल  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंलघु  उद्योग  लगाने  के  लिए  अथवा  कृषि  प्रयोजन  के  लिए
 अथवा  इसी  प्रकार  के  किसी  अन्य  काये  के  चाहे  जितनी  भी  घनराशि  की  आवश्यकत्ता  धन  देने

 हेतु  प्रदेशिक  ग्रामीण  बैंकों  को अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  लाकि  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंक  उस  अधिकार
 क्षेत्र  में  प्रवेश  न  कर  सकें  ।

 अन्त  मैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंकों  के  कर्मचारियों  की  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  जिन्हें
 बहुत  कम  वेतन  दिया  जाता  मैं  उनकी  तुलना  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  सेवा  रत  कमंचारियों  से  नहीं
 करता  परन्तु  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  बराबर  वेतन  तथा  अन्य  लाभ  दिए  जाने  चाहिए
 क्योंकि  ऐसा  न  किया  जाना  कार्य  के  लिए  समान  वेतनਂ  के  मानेदण्ड  के  बिल्कुल  विपरीत
 भ्रष्टाचार  का  एक  कारण  कमंचारियों  को कम  वेतन  और  अन्य  लाभ  दिया  जाना  इस  बात  पर
 विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  असमानता  से  इस  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  है  जिसे  दूर  किया
 आना  चाहिए  ।  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  यदि  आप  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  देखें  तो  आप

 पाएंगे  कि  देश  के  अन्य  क्षंत्रों  की  तुलना  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  अधिक  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  स्थापित  करने
 के  मामले  में  पिछड़  रहा  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  जैसे  राज्यों  जहां  गरीबी  की  रेखा  के

 नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत  अधिक  अधिक  ग्रामीण  बैक  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  हूँ
 और  हस  विधेयक  का  पूरे  मन  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  राम  मारायण  सिह  सभापति  हिन्दुस्तान  एक  किसानों  का  मुल्क  है
 और  इसके  अन्दर  ये  ग्रामीण  बेंक  खोले  गए  बहुत  अच्छी  बात  जिस  वक्त  ये  बेंक  खोले  गए  थे

 उस  वक्त  लोगों  को  बड़ी  उभ्मीदें  थीं  कि  गाँव  के  लोग  जो  साहुकार  के  धंगुल  में  फंसते  उनसे  निकल

 जायेंगे  और  उनको  बड़ा  भारी  फायदा  जिन  मैम्बर  साहिबान  का  ताल्लुक  ज्यादा  देहात  से

 उनको  पता  होगा  और  बहुत  से  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  इन  बेंकों  के  अन्दर  बड़ा  भारी  करप्शन

 गांव  के  जो  अनपढ़  आदमी  होते  हैं  उनको  तो  रुपया  बिल्कुल  नही  मिलता  जब  तक  वह  रिश्वत

 नहीं  देते  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यह  बताया  कि  पच्चीस  परसेन््ट  देते  हैं  भौर  कुछ  मदस्यों  ने  यह  कहा  कि

 दस्तूरी  देते  अगर  चार  हजार  रुपया  लेना  है  तो  एक  हजार  देना  पड़ता  इसलिए  जो  फायदा

 किसानों  को  होना  वह  नहीं  हो  सका  ।  जब  सब  सी०  डी०  देने  का  मामला  आता  है  तो  बेंक  का

 मैनेजर  पहले  ही  कह  देता  है  कि  इससे  तुम्हारा  कोई  ताल्लुक  नहीं  यह्  सबसिडी  तो  गवंनमेंट  की

 इसलिए  वह  पहले  ही  ले  लेता  है  ।  जिनका  भी  गांव  से  ताल्लुक  है  उनको  मालूम  है  कि  अनपढ़  आदमियों

 को  बैंकों  से  फायदा  नहीं  होता  है  ।  गांव  के  जो  पढ़े-लिखे  आदमी  नौकरी  में  हैं  या  किस्ती  भी  पार्टी  के

 पोलिटिकल  आदमी  हैं  उनसे  रिश्वत  नहीं  ले  सकते  बाकी  90  फीसदी  आदमियों  को  बिना  रिश्वत  के

 कर्जा  नहीं  मिलता  सबसे  बड़ी  बीमारी  करप्शन  की  मुझे  पसंनली  मालूम  है  और  ऑनरेबल

 मिनिस्टर  साहब  कहेंगे  तो  मैं  मिसाल  दे  सकता  हूं  ।
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 हा एततात  तय  न  >--+-  ेाभजज"ह/ैपप+पपभपपपया  पऐपथियणड-+--त
 राम  नारायण

 वैसे  तो  यह  बेंक  खोले  यह  अच्छी  बात  अमेंडमेंट  हुआ  यह  भी  ठीक  लेकिन  दस
 भ्रष्टाचार  का  इलाज  होना  निहायत  जहूरी  जहां  तक  बोर्ड  आफ  डायरेक्ट्स  का  सवाल  है  अपने
 फरमाया  कि  उस  बैंक  में  दो  नुमाइन्दे  होंगे  लेकिन  यह  दो  डायरेक्टर  मनोनीति  किसानों  से  होने
 हरिजनों  में  से  होने  चाहिए  ,  पंजाब-हरियाणा  में  हरिजनों  के  पास  भी  जमीन  हो  गई  है  वह  भी  किसान

 हो  गए  भूमि  सुधार  के  अन्तर्गत  जो  सरप्लस  एरिया  हरियाणा  हाई-कोर्ट  के  पास  पैंडिग

 पड़े  केसेज  क ेअलावः  उसमें  से  हरिजनों  को  जमीन  दी  गई  ।  सरदार  प्रतापसिंह  करो  के  जमाने  में  यह

 भूमि  सुधार  कानन  पास  हुआ  और  इसका  इम्पलीमेंटेशन  हुआ  पंजाब  में  ।  इसलिए  किसानों  से  दो
 इन्दे  हो जिससे  उनकी  शिकायतें  हैं  वह  एम०  डायरेक्टर  तक  जा  सकें  ।  बंकों  में  जो  काम  करते  हैं
 वह  सरकारी  अधिकारी  आज  के  दिन  उनको  हमदर्दी  की  जरूरत  नहीं  जो  लोग  हरियाणा  में
 काम  करते  हैं  उसमें  जितने  भी  बैंक  के  कर्मचारी  हैं  उनके  साथ  हमदर्दी  का  मतलब  नहीं  आप  अगर
 उनकी  इन्क्वायरी  क्लक  या  मैनेजस  की  तो  पाएंगे  कि  इन्होंने  फाफी  घन  जमा  कर  लिया

 भ्रष्टाचार  रोकने  क ेलिए  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  भ्रष्टाचार  बन्द  होना  इस  पर  रोक
 लगाई  लेकिन  किसी  ने  यह  सुझाव  नहीं  दिया  क्रि  क्या  एक्शन  होना  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  इसके  अन्दर  एण्टी  करप्शन  विजिलेंस  बोर्ड  बनाया  जाए  जो  भ्रष्टाचार  की
 यतें  आए  तो  उन्हें  मौके  पर  गांवों  में  जाकर  सुने  और  देखे  ।  यह  कहते  है  कि  गांव  में  कोई  काम
 करने  को  राजी  नहीं  ऐसी  बात  नहीं  आप  लोगों  को  तनख्वह  पढ़ें-लिखे  बहुत  से  लोग  आपको
 मिल  काम  करने  वालों  की  कमी  नहीं  अगर  हिसोी  बड़े  आदमी  को  कहें  कि  फला  जगह
 भ्रष्टाचार  हुआ  है  तो  वह  दूसरे  आदमी  से  कहेगा  और  उसे  भेज  देगा  ।  लोगों  ने  बहुत  से  एफेडविट  दे
 रखे  हैं  कि  हतने  लोगों  ने  पैसा  खा  लिया  ।  ऐसे  भी  बहुत  से  केसेज  हैं  कि  10  हजार  रुपए  का  कर्जा  एक
 ने  लेकिन  सारा  पैसा  बंक  का  आदमी  उसे  पैसा  नहीं  मिला  |  जब  बैंक  से  नोटिस  मिला
 कि  कर्जा  जमा  कराओ  तो  उसको  पता  चला  कि  मेरे  नाम  से  यह  कर्जा  लेकर  यह  खा  इस  तरह  से
 बैंक  में  काफी  भ्रष्टाचार  आप  डायरेक्टर  उनको  बनायें  जो  गांवों  के  ईमानदार  और  लायक
 वरना  दूसरे  लोग  पैसा  खा  आज  जहां  भी  जाइए  वहीं  भ्रष्टाचार  का  मामला  आता  इसको
 हटाना  नित*त  जरूरी  क्योंकि  इससे  सरकार  की  भी  बदनामी  होती  यह  बैंक  इसलिए  खोले  गए
 थे  ताकि  गरीबों  किसानों  को  कर्जा  मिले  और  उनकी  भलाई  हो  लेकिन  सरकारी  अधिकारी  पैसा
 खाने  लग  गए  हैं  और  बदनाम  सरकार  हो  रही  है  ।

 अभी  एक  माननीप्र  सदस्थ  ने  फरमाया  कि  एक  ऐसा  कानून  पास  किया  जाना  चाहिए  जिससे
 कर्जा  माफ  न  हो  ।  कर्ज  तो  अंग्रेजों  के  जमाने  में  भी माफ  किए  गए  थे  ।  आप  जो  अरब-पति
 पति  हैं  उनको  तो  तीन-चार  सौ  करोड़  रुपए  तक  माफ  कर  देते  हो  कि  यह  बँक  डेट  हो  लेकिन
 गरीब  किसान  का  दो  हजार  तीन  हजार  रुपये  का  कर्जा  है  उस  पर  आपत्ति  कर  रहे  हमारे
 यूनाइटेड  पंजाब  में  जो  एक  सरकार  थी  उसमें  हमारे  सर  खिजर  हयात  खान  तिवाना  साहब  थे  जो  सी  ०

 रहे  ।  उनके  जमाने  में  सर  छोट्राम  किसानों  के  नुमाइन्दों  थे  और  उन्होंने  एक  बिल  लाकर  किसानों
 का  कर्जा  माफ  किया  कर्ज  में  कई  तरह  की  सहलियतें  दी  अंग्रेजों  के  जमाने  में  तो  सर  छोटू  राम
 ने  कर्जा  माफ  कराया  था  और  आज  चौधरी  देवीलाल  ने  227  करोड  रुपए  के  छोटे  छोटे
 किसानों  और  मजदूरों  के ऋण  माफ  कर  जिनसे  लाखों  लोगों  को  फायदा  हुआ  ।  यहां  एक
 रेवल  मैम्बर  ने  कहा  कि  हरियाणा  में  तो  धोखा  देकर  वोट  ले  लेकिन  5  महीने  बाद  जो  तीन

 ६लंकशस्त  लेक्शर्प  उनमें  भी  आपने  देख  उनके  परिणाम  सबके  सामने  5  महीने  बाद  तक  तो  षह्
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 धोखा  खत्म  हो  जाना  चाहिए  अब  भी  हम  भारी  वोटों  से  जीते  वहां  सब  छोटे  मजदूरों
 और  दुकानदारों  के  कर्ज  माफ  किए  गए  जिनके  कर्जे  |0  हजार  रुपये  से  कम  यदि  आप  यहां
 कोई  ऐसा  कानून  पास  करते  हैं  कि  छोटे  किसान  मजदूरों  और  दुकानदारों  के  कर्जे  माफ  नहीं  किए  जायेंगे
 तो  उसका  परिणाम  बहुत  बुरा  वैसा  कानून  पास  करने  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उसके
 स्थान  पर  यह  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  जो  व्यक्त  कर्जा  वापस  करने  की  स्थिति  में  नहीं  उसका
 कर्जा  माफ  कर  दिया  इतना  ही  नहीं  चौधरी  देवीलाल  ने  तो  हरियाणा  में  चुनाव  घोषणापत्र  में
 किए  90  प्रतिशत  वायदे  पूरे  कर  दिये  यदि  आप  भी  उनकी  तरह  काम  करेंगे  तो  उसके  अच्छे
 णाम  सामने  चूंकि  यहां  एक  मैम्बर  साहबान  ने  कुछ  फरमाया  इसलिए  मुझे  कुछ  कहना  पड़

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि आप  शी  ध्र एक  एन्टी-करप्शन  बोर्ड  बैंकों  से  करप्शन  दूर  करने
 की  कार्यवाही  कीजिए  ताकि  लोग  आपकी  भी  बड़ाई  कर

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  सभापति  सदन  में  प्रस्तुत  रीजनल  रूरल  बैंक  अमैंडमैंट
 1987  का  समर्थन  करता  हमारे  देश  के  इतिहास  में  19  1969  का  दिन  स्वर्णक्षरों

 में  लिखा  जाएगा  जबकि  भूतपूर्व  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  ने  बैंकों  का  राष्ट्रीयक  रण  किया
 उन्होंने  किसी  बात  की  परवाह  नहीं  की  ।  उसके  बाद  कांग्रेस  पार्टी  में  विभाजन  हो  गया  परन्तु

 उन्होंने  उसे  भी सहन  कर  बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  साहसिक  कदम  उठाकर  उन्होंने  भारतवर्ष
 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेतथा  शहरी  क्षेत्रों  क ेलोगों  को ऋण  उपलब्ध  कराने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।  उससे
 पहले  यह  स्थिति  थी  कि  बेंकों  के  द्वारा  पूंजीपतियों  या  उद्योगपतियों  को  ही  ऋण  उपलब्ध  करवाए  जाते

 आज  हम  यह  विधेयक  पारित  करने  जा  रहे  हैं  जिसके  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  बंकों  स ेऋण
 उपलब्ध  कराए  यह  कार्य  बहुत  जरूरी  था  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोगों  को  आसानी  से  पहले
 ऋण  नहीं  मिल  पाता  था  ।  हमारे  देश  के  कई  इलाके  ऐसे  हैं  जहां  क ेलोग  ऋण  व।पस  करने  की
 स्थिति  में  नहीं  हैं  क्योंकि  वहां  कई-कई  सालों  से  लगातार  सूखा  उड़ता  आ  रहा  उदाहरण  के  लिए
 आप  हमारे  क्षेत्र  को  ही  वहां  लगातार  4  वर्षों  से  भयंकर  अकाल  की  स्थिति  बनी  हुई
 काश्तका  रों  ने  ग्रामीण  बेकों  या  आंचलिक  बैंकों  से  कर्जे  लिए  हुए  हैं  परन्तु  लगातार  भयंकर
 अकाल  पड़ने  के  कारण  आज  उनके  सामने  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  कि  वे  उस  कर्ज  की  अदायगी

 नहीं  कर  दूसरी  ओर  ऋण  का  ब्याज  बढ़ता  ही  जा  रहा  अकाल  की  स्थिति  में  भी  ब्याज  में

 किसी  तरह  की  कमी  नहीं  आती  या  वह  सस्पेंड  नहीं  किया  जाता  ।  आज  हमें  इस  दिशा  में  गम्भी  रता  से

 सोचने  की  आवश्यक्ता  है  कि  अगर  हम  वास्तव  में  किसानों  की  भलाई  करना  चाहते  हैं  तो  ऐसी  स्थिति

 में  हमें  कया  कदम  उठाने  एक  ओर  तो  भयंकर  अकाल  के  कारण  सारी  फसलें  नष्ट  हो  चुकी
 किसान  ऋण  देने  की  स्थिति  में  नहीं  दूसरी  ओर  उन  पर  ब्याज  का  भार  बढ़ता  ही  जा  रहा  मेरे

 ध्यान  में  ऐसे  केसेज  आये  हैं  कि  लोगों  ने  जितना  कर्ज  लिया  ब्याज  सहित  वह  रकम  तीन  गुनी  या

 चार  गनी  हो  गयी  उन  पर  दबाव  डाला  जाता  है  कि  उस  कज  को  वापस  करें  ।  हमारे  राजस्थान  में

 सूदखोररों  या  साहुकारों  के  लिए  पहले  एक  कानून  बना  जिसे  का  प्रिन्सिपलਂ  भी  कहते

 उसमें  ऐसी  व्यवस्था  थी  कि  यदि  किसी  किसान  ने  कर्जा  लिया  हुआ  है  तो  ब्याज  सहित  उससे  दुगने  से

 अधिक  रकम  वसूल  नहीं  की  जा  सकती  ।

 परन्तु  बैंक्स  |  जो  कानून  वे  इस  प्रकार  के  चाहे  व ेकोआपरेटिव  बेंक्स  चाहे  कामश्यंल

 बैंक्स  चाहे
 वे  ग्रामीण  बैंक  दुगता-चौगुना  कर्जा  वसूल  कर  सकते  तो  यह  स्थिति  नहीं  होनी

 इस  प्रकार  का  जो  प्राविजन  वह  नहीं  होना  होना  तो
 यह  चाहिए  कि  दुगने  से

 ज़्यादा  ऋण  की  वसूली  किसी  भी  सूरत  में  न  हो  ।  चाहे  कितना
 भी  ऋण  लेकिन  दुगने  ऋण  से  ज्यादा
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 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  विधेयक  25  1987

 श्री  वढ्धि  चन्द्र
 n  #५  -
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 वसूल  किसी  भी  हालत  में  न  इस  प्रकार  का  प्राविजन  होना  साहूकारों  के  मनी  लडर्स
 के  यह  प्रावधान  रखा  गया  तो  बेकों  क ेलिए  यह  क्यों  नहीं  लागू  किया  गया  ।  इसलिए  *  हहूकारों
 के  लिए  जो  प्रावधान  वही  बैंकों  क ेलिए  होना  चाहिए  और  अपनाया  जाना  चाहिए  ।

 जो  विधेयक  आपने  प्रस्तुत  किया  उनके  अनुसार  स्पोंसर  बेंक  को  आप  रीजनल  बेक  का

 चेयरमेन  मैं  इसको  स्वीकार  नहीं  करता  |  सेण्ट्रल  गवर्न॑मेंट  को  यह  अधिकार  थे  कि  वह  स्पोंसर

 बेक  को  चेयरमैन  लेकिन  वह  ग्रामीण  हितों  को  ध्यान  में  नहों  रखेगी  क्योंकि  स्पोंसर  बेंक  सभी

 बेक्स  वे  अबंन  इन्टरेस्ट  को  देखेंगी  ग्रामीण  इन्टरेस्ट  को  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि

 स्पोंसर  बंक  की  जगह  यदि  नाबाड  बेंक  काम  करना  तो  लेकिन  स्पोंसर  बेंक  काम  न  करे  ।  यह
 हम  किसी  भी  सूरत  में  पसन्द  नहीं  करेंगे  ।  क्योंकि  उनका  माइण्ड  अबेन  ओरिएण्टेड  होता  है  ।

 गांवों  में  जो  मंनेजर्स  होते  जो सविस  क्लास  बेकों  में  होती  उनकी  तनय्वाहें  कम  करने  का
 निर्णय  आपने  किया  है  ।  मैं  तो  चाहता  हुं  कि  जो  कामएयल  बैंक  शहरों  में  होते  उनसे  ज्यादा  तनखवाहें
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  मेनेजर  और  सविस  क्लास  को  मिलनी  चाहिएं  क्योंकि  हमारे  जंसे

 रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  वे  काम  करते  जो  बड़े  कठिन  क्षेत्र  अगर  वहां  पर  तनख्वाहें  कम  मिलें  तो  वे

 कैसे  काम  करेंगे  ।  उनको  तो  पहले  ही  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसलिए  उनको

 किसी  भी  हालत  में  तनख्वाहें  कम  नहीं  मिलनी  जो  लोग  कठिन  क्षेत्रों  में काम  करते  उनको

 कम  और  जो  शहरों  में  काम  करते  उन्हें  अधिक  तनख्वाह  यह  कोन-सा  दृष्टिकोण  है  ?  यह  जो

 दष्टिकोण  यह  सही  नहीं  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  देश  को  80  प्रतिशत  आबादी  रहती  है  ओर  जो

 किसान  हैं  और  जिनकी  आप  तरक्की  और  उन्नति  करना  चाहते  तो  जो  गांवों  में  मंनेजर  उमकी

 तनख्याहें  कम  नहीं  होनी  चाहिएं  बल्कि  जो  शहरों  में  मंनेजर  उनसे  भी  ज्यादा  होनी  चाहिएं  ताकि
 वे  जो  करप्शन  की  बातें  करते  वे  न  जब  आदमी  को  तनछ्वाह  कम  मिलेगी  तो  बह  करप्णन  की

 बात  करेगा  यदि  उसे  पूरी  तनख्वाह  मिले  तो  वह  करप्शन  की  बात  सोचेगा  भी  नहीं  ।

 अगर  हमें  हमारी  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  मजबूत  करनी  तो  हमें  बेकों  को  मजबूत  करने  को
 आवश्यकता  अभी  भी  हमारे  देश  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  है  कि  जब  हम  बेंकों  से  ऋण  लेते  हैं  और

 वसूली  होती  तो  उस  बसूली  का  इतना  दबाव  होता  है  कि  हमें  मनी  लेंडर  से  ऋण  लेकर  बेकों  को
 वापस  करना  पडता  तो  यह  प्रक्रिया  नहीं  होनी  हमें  कोशिश  हमेशा  यह  करनी  चाहिए  कि
 हम  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  को  मजबूत  करें  और  हमारे  बैक्स  इसमें  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  इसके

 साथ  ही  मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 8.00  भ«  १०
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 भी  जी०  एम०  बनातवाला  :  सभापति  महोदय  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता
 विधेयक  के  उपबन्धों  से  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  में  सुधार  करने  तथा  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिए  सरकार  की  चिन्ता  का  पता  चलता  वास्तव  में  बेंक  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  में  बुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  इस  सच्चाई  के  अतिरिक्त  हमारे  देश  के  बैं किग  इतिहास
 में  अनेक  उल्लेखनीय  काय॑  हुए  उदाहरण  के  लिए  1955  में  इम्पीरीयल  बैंक  को  स्ट्रेट  बैंक  में  बदला
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 जाना  बैंकों  पर  सामाजिक  और  अन्त  में  हमारे  देश  में  कुछ  प्रमुख  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  ।
 २  ष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  बैंकों  और  बेंक  शाखांओं  का  असाधारण  विस्तार  हुआ  है  ।  इस  सबके

 लिए  सरकार  बधाई  का  पात्र  इसके  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।

 मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  को  संक्षेप  में  बताना  चाहता  हूं  जिन  पर  विचार  किया  जाना
 पहले  शाखाएं  खोलने  के  मामले  में  विभिन्न  मानदण्डों  में  और  छूट  दिए  जाने  की

 श्यकता  वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  हमारी  जनसबद्या  68.4  करोड़  इस  कुल
 संख्या  का  76.3  प्रतिशत  भाग  अथवा  52.2  करोड़  व्यक्ति  5.76  लाथगांवों  में  रहते  5.76
 लाख  गांवों  में  से  लगभग  78.5  प्रतिशत  गांवों  में  प्रत्येक  गांव  की  जनसंख्या  1000  से  कप  है  और  ये

 छोटे-छोटे  गांव  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  कमजोर  वर्ष  ।982-85  के  दोरान  अपनाए  गए  वर्तमान

 मानदण्ड  यह  है  कि  ग्रामीण  बंक  17,000  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  शाखाओं  का  विस्तार  कर  सझते

 मुझे  मालूम  है  कि  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  रियाग्तें  किन्तु  इन  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  इन  छोटे
 गांवों  की  सेवा  करने  क ेलिए  और  विस्तार  करने  हेतु  शाखाएं  खोलने  के  मामले  में  और  अधिक  ढील  देने

 की  आवश्य+ता  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  बियथ  पर  सम्यक  रूप  से  विचार

 शाखाएं  खोलने  के  मामले  में  भी  मुझे  यह  कहना  है  कि  यहाँ  तक  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी

 स्पष्ट  क्षेत्रीय  असमानताएं  उदाहरण  के  तौर  हमारे  देश  में  कुल  5059  ब्लाक  हैं  तथा  कमी

 वाले  ब्लाक  अर्थात्  ऐसे  ब्लाक  जहां  मेरे  द्वारा  अभी  बताए  गए  मानदण्डों  के  अनुसार  बेंक  शाखाएं  कम

 1936  4033  अतिरिक्त  बंक  खोलने  की  आवश्यकता  है  ।

 अब  विकास  की  वतंमान  गति  की  तुलना  में  शाखाओं  के  विस्तार  को  इन  कमियों  को

 दूर  करने  के  लिए  मैं  नहीं  जानता  कि  कितने  और  दशकों  की  आवश्यकता  मुझे  यही
 कहना  है  कि  इन  कमियों  को  दूर  करसे  के  लिए  अधिक  ठोस  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 मेरे  अपने  राज्य  केरल  में  151  ब्लाकों  में  स ेकमी  वाले  15  ब्लाक  मैं  इस  बात

 पर  जोर  दे  रहा  हूं  कि  ठोस  प्रयास  करने  की  अधिक  आवश्यकता

 हमें  यह  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  शाखा  तभी  खोली

 जा  सकती  है  जवकि  संसाधन  जुटाए  जाएं  ।  यह  सच  है  कि  तभी  खोली  जा  सकती  हैं
 जबकि  वहां  समुचित  संसाधन  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पुरजोर  प्रयास  करने

 चाहिएं  कि  इन  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  हों  ताकि  शाखाएं  खोली  जा  सकें  ।

 मैं  ग्रामीण  ऋण  की  मात्रा  के  बारे  में  दो  असमानताओं  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  इस

 विषय  में  विशेष  रूप  से  हमें  यह  पता  चला  है  कि  जहां  तक  दक्षिण  का  सम्बन्ध  वक्षिण  में  ग्रामीण

 ऋण  की  मात्रा  लगातार  कम  हो  रही  वर्ष  1971  में  कुल  ग्रामीण  ऋण  में  दक्षिणी  क्षेत्र  का  हिस्सा

 केवल  51  प्रतिशत  था  किन्तु  इस  प्रतिशतता  में  लगात।र  कमी  आने  के  कारण  यह  1980  में  मुश्किल  से

 35  प्रतिशत  रह  गई  ।  केवल  8  वर्ष  की  थोड़ी-सी  अवधि  में  दक्षिणी  क्षेत्रों  को  मिलने  बाली  ग्रामीण

 ऋण  की  मात्रा  51  प्रतिशत  से  घटकर  35  प्रतिशत  हो  गई  तथा  इसमें  लगातार  और  कमी  हो  रही

 मैं  सरकार  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  उचित  ध्यान  दिया  यहां  मैं  यह  भी

 निवेदन  करूंगा  कि  शुरू-शुरू  में  प्रादेशिक  बेंक  सबसे  पिछड़े  जिलों  को  आवंटित  किए  गए  थे  भर्थात्  ऐसे

 जिले  जहां  वाणिज्यिक  बैंक  तथा  उनकी  शंखाएं  नहीं  खोली  गई  वहां  सहकारी  समितियां  भी  बहुत

 फम  किन्तु अब  हमें  यह  पता  चला  है  कि  अधिक  विकसित  राज्यों  तथा  विकप्तित  भागों  में  नये
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 जी०  एम०  हि

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  अधिक  खोले  जा  रहे  यह  एक  गलत  बात  है  जिसे  रोका  जाना  आप
 विधेयक  को  पारित  करने  की  जल्दी  में  हैं  तथा  वास्तव  में  ग्रामीण  क्षेत्र  भी अधिक  तथा  और  अधिक

 सुबियाएं  लेने  को  जल्दो  में  मैं  संक्षेप  में  एक  या  दो  मुद्दों  का जिक्र  करके  अपना  भाषण
 समाप्त  करता  हुं  ।

 मैं  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  अपेक्षित  कुशलता  तथा  वक्षता  से  मुक्त  समुचित  जनशक्ति  पर  जोर

 दूँगा  ।  शहर  की  ओर  उन्मुख  ये  लोग  यहां  काम  नहीं  कर  सकते  तथा  यहां  लोगों  की  बहुत  कमी  है  ।

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  संस्थागत  ऋण  से  सम्बन्धित  ब्यवस्था  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  गठित  शिवरामन  समिति के  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  :---

 इस  निष्कषं  पर  पहुंचे  हैं  कि  आचार-व्यवहार  सम्बन्धी  परिवतंन  लाने  तथा  सही
 किस्म  के  ग्रामीण  बंकरों  का  विकास  करने  के  लिए  एक  व्यवस्थित  तथा  संयुक्त
 प्रयास  करना  ये  प्रयास  विभिनन  क्षेत्रों  जैसे

 जु्माने  में  करना  पड़ेगा  ।”

 मैं  सही  मनोवृत्ति  के  ग्रामीण  बेंकर  रखने  के  लिए  उचित  प्रशिक्षण  पर  जोर  यहां  मैं
 विशेष  रूप  से  खण्ड  के  बारे  में  अपना  असन्तोष  व्यक्त  करूंगा  ।  कुशल  तथा  प्रशिक्षित  कार्भिकों
 की  व्यवस्था  करने  का  कार  प्रायोजक  बेंकों  पर  छोड़  दिया  गया  लोगों  के  प्रशिक्षण  की  देखरेख
 प्रायोजक  बेंकों  को  करनी  पड़ती  है  ।  किन्तु  हम  जानते  हैं  कि  वेंकों  में  हमारी  एक  विशेष  प्रकार  की
 प्रवत्ति  होती  है  अर्थात  जोखिम  उठाने  की  कम  तथा  सुरक्षा  अधिक  ।  लेकिन  ग्रामीण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  अधिक  जोखिम  उठाने  तथा  कम  सुरक्षा  की  मांग  करने  के  बारे  में  सही
 दृष्टिकोण  अपनाना  मैं  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  काभिकों  का  सही  रबंया  होना
 चाहिए  तथा  उन्हें  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाना  भर्ती  बेकिंग  सेवा  बोर्ड  के  माध्यम  से
 की  जाती  है  तथा  मुझे  आश्चयं  है  कि  बैंकिंग  सेवा  बोर्ड  के  माध्यम  से  कामिक  भर्ती  करने  में  लगभग
 1-1/2  वर्ष  का  समय  लग  जाता  मैं  नहीं  जानता  ।  फिर  भी  इस  बारे  में  कुछ  तो  करना  ट्ठी

 पड़ेगा  ताकि  बिना  विलम्ब  के  स्थानीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  स  उचित  काभिकों  की  व्यवस्था  की  जा
 सके  |  इस  बारे  में  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  के  लिए  वर्तमान  श्रोत्साहन  भी  पर्याप्त  नहीं  समय  की
 कमी  के  कारण  मैं  इस  विषय  पर  विस्तार  से  नहीं  कहना  परन्तु  मैं  सरकार  से  यह  आग्रह
 करना  चाहूंगा  कि  प्रोत्साहन  दिए  ये  कुछ  टिप्पणियां  सरकार  वास्तव  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा
 पिछड़े  क्षेत्रों  की  भावश्यकताओं  के  प्रति  जागरूक  यह  विधेयक  लाया  गया  है  जिसके  लिए
 मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  तथा  जो  टिप्पणियां  मैंने  की  हैं  उन  पर  सरकार  द्वारा  आवश्यक
 कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।  आपका  धन्यवाद  ।

 समापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह  सूचित  करना  चाहता  हैं  कि  यह  वाद-विवाद
 5.3!)  म०  १०  पर  समाप्त  हो  जाएगा  मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  अपनी  बात  संक्षेप
 में  कहें  ।  माननीय  मन््त्री  कल  वाद-विवाद  का  उत्तर

 श्री  भोबल्लभ  पाणिप्रही  सभापति  मैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  ,
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 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  क ेकुल  मिलाकर  प्रामीण  लोगों  की
 बेंक  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  हमारे  देश  में  एक  उल्लेखनीय  कार्य  किया  है  ।

 बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  होने  के काफो  समय  बाद  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  वाणिज्यिक  बैंक
 ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  दूर-दूराज के  क्षेत्रों  मे ंजाने  में  इच्छुक  नहीं  हैं  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  खोलने
 का  विचार  किया  गया  तथा  यह  ठीक  ही  किया  गया  ।  हमारे  देश  की  कार्यप्रणाली  ऐसी  है  कि  मुख्यतः
 गांवों  का  देश  होते  हुए  भी  यहां  का  प्रशासनिक  ढांचा  तथा  प्रशासनिक  प्रणालो  दुर्भाग्यवश  शहरोन्मुख
 है  तथा  जब  तक  मजबूर  न  किया  जाए  कोई  भी  प्रशा+क  अथवा  प्राधिकारी  ग्रामीण  लोगों  की  समस्याओं
 तथा  शिकायतों  को  टूर  करने  के  लिए  गांवों  में  नहीं  जाएगा  ।  उस  पृष्ठभूमि  में  प्रत्येक  क्षेत्र  में

 कुछ  वर्षों  स ेयह  एक  बहुत  ही  बढ़िया  तथा  स्वागत  योग्य  परिवतंन  हुआ  कल्याण  कार्यों  आदि  का
 विस्तार  क  रने  जमाराशि  जुटाने  तथा  ऋ  ॥  सुविधाओं के  क्षेत्र  इस  प्रणाली  प्रादेशिक  ग्रामीण  ब्रैंकों
 ने  वास्तव  में  अच्छे  परिणाम  हासिल  किए  है  तथा  उनका  काये  निष्पादन  उल्लेखनीय  मैं  इस  बात  के
 विस्तार  तथा  आंकड़ों  में  नहीं  जाऊंगा  कि  उन्होंने  कैसे  विस्तार  किया  कितु  केवल  एक  ही  वाक्य  में  कहना

 चाहूगा  कि  1980  में  141  जिलों  में  87  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  थे  तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्त  तक  341  जिलों  में  193  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  हो  गए  ।

 इसके  अतिरिक्त  निर्धारित  लक्ष्य  स ेअधिक  बैंक  खोले  गए  अर्थात्  270  जिलों  में  170
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  खोले  गए  ।  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  खोलने  तथा  जमा  राशि  जुटाने  दोनों  ही  में
 लक्ष्य  निर्धारित  लक्ष्यों  से  अधिक  रहे  ।  जहां  तक  जमा  राशि  जुटाने  का  सम्बन्ध  1976  में  यह  राशि
 40  लाख  रु०  थी  परन्तु  1977  में  बढ़कर  30.7  करोड़  रु०  हो  गई  तथा  अब  1985  में  यह  1,286
 करोड़  Go

 जहां  तक  ऋण  का  सम्बन्ध  ऋण  सर्देव  ही जमा  की  गई  राशि  से  अधिक  दिया  मन्त्री
 जी  संशोधनों  के  साथ  सभा  में  उपस्थित  हुए  बेंकों  के  प्रशासन  तथा  काये-निष्पादन  बारे  में  प्राप्त

 अपने  अनुभव  के  आधार  पर  उन्होंने  इसकी  आवश्यकता  महसूस  की  है  ।

 इस  संशोधन  के  बारे  में  मुख्यतः  चार  बातें  सबसे  पहलो  बात  यह  है  कि  उनकी  पुरोघृत
 पूंजी  25  लाख  से  बढ़कर  एक  करोड़  रु०  हो  गई  जहां  तक  प्राधिक्ृत  पूंजी  का  सम्बन्ध  यह  एक

 करोड़  से  बढ़कर  5  करोड़  रु०  हो  गई  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  की जा  सकती  ।  वास्तव  में  इस

 विधेयक  को  सभा  के  सभी  वर्गों  का  पूरा-पूरा  समर्थन  प्राप्त

 जहां  तक  निदेशक  बोड्ड  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  दो  निदेशक  मनोनीत  करेगी  इससे

 पृ  वे  बेंक  द्वारा  मनोनीत  किए  जाते  थे  किन्तु  अब  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  मनोनीत  कर  सकती  परन्तु
 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  चेयरमेन  सम्बन्ध  अब  तक  चेयरमत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  किया  जाता  रहा  है  परन्तु  अब  प्रायोजक  बेंक  को  अपना  चेयरमन  नियुक्त  करने  का  अधिकार

 होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  असंगतियां  हैं  ।  जेसा  कि  आप  जानते  बेंक  प्रबन्धकों  की  श्रमिक  विरोधी

 तथा  जनविरोधी  प्रवृत्ति  के  विरुद्ध  कुछ  संसद  सदस्यों  समेत  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस  द्वारा

 प्रदर्शन  या  धरना  दिए  जाने  के  कारण  कल  शून्य  काल  के  दौरान  काफी  हल्ला-ग्रुल्ला  हुआ  ।  चेय  रमन  को

 नियुक्ति  यदि  सरकार  द्वारा  नहीं  की  जाती  तो  मेरे  विचार  से  सरकार  की  बैंक  नीति  उचित  रूप  से

 कार्यान्वित  नहीं  हो सकती  ।  सही  लोगों  को  सही  किस्म  का  कार्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही

 आवश्यक  बात  सभा  में  प्रायः  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  बेंक  अधिकारियों  द्वारा  सरकारी

 नीतियों  को  उचित  रूप  में  कार्यात्वित  नहीं  किया  जा  यहा  वास्तव  में  श्री  जनादेन  पुजारी  बैंक

 233



 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  विधेयक  25  7
 ः  --+--  गा

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  ]

 अधिकारियों  को  एकदम  डांटते  हैं  तथा  गलती  करने  वाले  अधिकारियों  को  खुले  रूप  में  डांटले-फटकारते

 मैं  आपसे  प्राथंना  करता  हूं  कि  मुझे  कुछ  और  समय  दिया  जाए  |

 यह  बहुत  ही  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  बेंक  अधिकारियों  द्वारा  बेंक  नीतियां  सही  रूुंप  में

 कार्यान्वित  नहीं  की  जा  रही  हैं  तथा  उनका  सही  रूप  में  अनुसरण  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए
 मैन  तथा  अन्य  निदेशकों  की  नियुक्ति  के लिए  एक  जागरूक  नीति  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।

 गर-स  रकारी  व्यक्तियों  के  बारे  में  मेरा  विशिष्ट  अनुभव  उड़ीसा  में  वोॉलगिर  आंचलिक

 ग्राम्या  बेंक  के  एक  गेर-सरकारी  निदेशक  ने  मुझे  एक  पत्र  लिखा  है  कि  चूंकि  वह  प्रब्रन्धकों  के  कुकृत्यों
 का  भंडा-फोड  रहे  इसलिए  निदेशक  बोड  से  उन्हें  हटाने  की  धमकी  दी  जा  रही  इन  हालातों  पर

 गौर  कीजिए  ।  जहां  तक  कमंचारियों  की  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  हम  इस  कार्य  को  बेक  सेवा  आयोग

 को  सौंप  रहे  यह  असंगत  बात  है  क्योंकि  इसका  अर्थ  होगा  विभिन्न  वेतन  ग्रेडों  के  लोगों  की

 विभिन्न  बेंकों  में  भर्ती  ।  एक  ही  बोर्ड  विभिन्न  वेतनमानों  में  विभिन्न  बैंकों  के  लिए  कमंचारियों  की  भर्ती

 भी  परन्तु  कमंचारियों  का  गांवों  के  प्रति  गांवों  के  प्रति  रुचि  नहीं  होगी  तथा  उनका

 ग्रामीण  दृष्टिकोण  नहीं  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के

 जारियों  में  ग्रामीण  विचारधारा  अथवा  ग्रामीण  दृष्टिकोण  का  विकास  हुआ  मैं  यह  कहूंगा
 कि  कर्मचारियों  के  लिए  उचित  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  होनी  इन  ग्रामीण  बेकों  को

 कार्य  गरीबी  उन्मूलन  कार्य  क्रम  तथा  अन्य  ऐसे  कायंतक्रमों  जिनमें  ग्रामीण  गरीब  लोगों  को  को  कम

 ब्याज  दर  पर  ऋण  देने  की  व्यवस्था  अधिक  भूमिका  दी  जानी  चाहिए  ।

 समारापति  भहोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  यया  है  ।

 '
 श्री  भोबल्लभ  पाणिग्रही  :  बोंलागिर  आंचलिक  ग्रामीण  जो  अब  तीन  जिलों  के  लिए  कार्य

 करता  है  काफी  दुवह  हो  गया  इसलिए  इसका  विभाजन  किया  जाना  सम्बलपुर  जिले  तथा

 सुन्दरगढ़  जिले  के  लिए  एक  अलग  ग्रामीण  बैंक  होना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  पीयूष  तिरकी  जी  अब  आप  बोलिए  ।

 ]

 श्री  राजकुमार  राय  :  सभापति  मैं  आपसे  रिक्वेस्ट  करता  हूं  कि  आप  हमें  भी

 बोलने  का  अवसर  दीजिए  ।

 सभ्तापति  महोदय  :  अब  समय  नहीं  अब  काफी  देर  हो  चुकी  है  ।

 श्री  राजकुमार  राय  :  मैं  आपसे  पहले  ही  अनुरोध  कर  चुका  हूं  ।

 भ्री  पीयूष  तिरको  सभापति  विधेयक  ,&  उद्देश्य  और  कारणों  के  कथन
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 में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  ऋण  लेने  वाले  से  कोई  जमानत  नहीं  ली  जाएगी  ।  हर
 यदि  किसी  व्यक्ति  के  पास  थोड़ी  सी  भूमि  या  इसी  प्रकार  कोई  अन्य  सम्पत्ति  तो  आप  प्रत्याभूति  के
 आधार  पर  उसे  ऋण  देते  यदि  किसी  गरीब  व्यक्ति  के  पास  जमानत  के  रूप  में  कुछ  भी  देने  को  नहीं
 है  तो  कोई  भी  उसे  ऋण  देना  पसंद  नहीं  करता  ।  आप  उस  गरीब  व्यक्ति  को  यह  ऋण  किस  प्रकार  देंगे
 जबकि  आप  उसे  जमानत  देने  क ेलिए  मजबूर  करते  हैं  और  उसके  पास  जमानत  देने  के  लिए  ऐसी  कोई
 चीज  नहीं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  ज्यादा  है  जो गरोब  और  शोषित  उनका  शोषण
 करने  के  लिए  अनेक  शोषक  आप  अपने  ऋण  द्वारा  उसे  कैसे  सहायता  प्रदान  करेंगे  ?  इस  सम्बन्ध  में
 इस  विधेयक  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  मैं  सर्वप्रथम  आपको  कुछ  सुझाव  देना  भारत
 सरकार  भी  दूसरे  देशों  स ेऋण  ले  रही  उनके  देशों  ने  भारत  के  विकास  में  मदद  करने  के  लिए
 कालीन  आधार  पर  ब्याज  की  अत्यन्त  थोड़ी  दर  पर  ऋण  दिया  आप  विश्व  बैक  और  अन्य
 अन्तर  ष्ट्रीय  वित्तीय  संगठनों  से  ऋण  ले  रहे  उन्होंने  आपको  बिना  कोई  ब्याज  लिए  10  अथवा  20
 वर्ष  के  लिए  ऋण  दिया  है  और  इस  अवधि  के  बाद  आप  केवल  2  अथवा  |]  प्रतिशत  ब्याज दे  रहे  हैं  ।
 आप  इसी  व्यवस्था  को  गरीब  लोगों  पर  भी  क्यों  नहीं  लागू  करते  आप  उन्हें  यह  क्यों  नहीं  बताते  हैं
 कि  10  अथवा  5  वर्ष  तक  कोई  भी  ब्याज  नहीं  लिया  जब  किसानों  को  साधन  मिल  जाएंगे  तो
 तब  आप  न्यूनतम  ब्याज  ले  सकते  ताकि  सरकारी  पैसे  की  हानि  न  घन  की  वापसी  अथवा

 भुगतान  तभी  होगा  जब  ऋणी  के  पास  घन  वापस  करने  के  लिए  कुछ  संसाधन  उपलब्ध  आपके
 विधेयक  में  इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  होना  चाहिए  ।  तभी  ग्रामीण  लोग  आपका  और  सरकार  का
 धन्यवाद  करेंगे  ।

 कोई  भी  व्यक्ति  आपके  ऋण  मेलों  और  ऋण  देने  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  खंडों  और
 धाराओं  के  बारे  में  नहीं  जानता  मुझे  इस  बात  का  अनुभव  लोग  ऋण  के  लिग  आवेदन  करते  हैं  ।

 कुछ  बैंक  कुक्कुट  पालन  के  लिए  ऋण  दे  रहे  किसानों  को  घन  की  आवश्यकता  लेकिन  उन्हें

 ऊुक््कुट  पालन  के  बारे  में  कोई  ज्ञान  नहीं  केवल  उन  व्यक्तियों  को  धन  मिलेगा  जो  में  रुचि

 रखते  अतः  बैंक  के  लोग  कहेंगे  कि  आप  केवल  लिखिए  ।  चाहे  आप  इसमें  रुचि  रखते  हों

 अ्रथवा  नहीं  ।  इस  प्रकार  बह  उन्हें  उपकछूत  करता  है  और  50  प्रतिशत  घनशाशि  इसमें  चली  जाती

 एक  बकरी  खरीदते  के  लिए  भी  ऐजेंट  वह  ऐंजट  कद्टेगा  कि  मैं  इसकी  व्यवस्था  कर  चूंकि
 किसान  को  बिना  कुछ  किए  हुए  मिल  रहा  है  इसीलिए  वह  कह  देता  ऋण  बिचौलियों  की

 मदद  से  मंजूर  किया  जाता  है  और  इस  प्रकार  बाजार  से  बकरी  आ  जाती  किसान  खुश  है  क्योंकि

 उसे  किसी  प्रकार  का  भुगतान  किए  बिना  बाकरी  मिल  गई  वह  अत्यन्त  प्रसन्न  है  कि  ने

 प्यार  से  उनके  लिए  बहुत  बढ़ा  काम  कर  दिया  लेकिन  जब  उसे  धनराशि  का  भुगतान  करना  पड़ता

 जब  मूलधन  और  ब्याज  की  वसूली  शुरू  होती  है  ओर  जब  बेंक  के  लोग  उसके  पासकते  हैं  तो  बह

 कहता  है  कि  मैंने  तो  इतना  पैसा  नहीं  लियाਂ  ।  मुझे  केवल  100  रुपए  चाहिए  ।  लेकिन  बाबू

 कहता  है  कि  5,000  रुपए  उपलब्ध  ग्रामीण  बेक  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  करने  से  उन  ग्रामीण

 लोगों  का  शोषण  होगा  जिनके  पास  बेध॑  धन  वे  ग्रामीण  लोगों  को  इस  प्रकार  अधिक  धन  देकर  मार

 देते  उनके  पास  देने  को  कुँछ  नहीं  अतः  ग्रामीण  लोग  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  में  असुविधा

 महसूस  बैंक  उन्हें  अधिक  धन  और  वे  समृद्ध  हो  यह  संशोधन  ग्रामीण  लोगों  की

 मदद

 5.25  स०  १०
 महोदय  पीठासीन  हुए  ।]
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 पीयूष  तिरकी  ]

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  आप  उन्हें  ऋण  आपको  उस  व्यक्षित  को  यह  समझा  देना  चाहिए  कि
 यह  ऋण  कोई  बख्शिश  नहीं  है  और  उसे  यह  ऋण  एक  निर्धारित  अवधि  में  लौटाना  होगा  और  यदि  वह
 ऋण  नहीं  लौटा  सकता  है  तो  उसे  इस  पर  ब्याज  देना  पड़ेगा  और  सम्पूर्ण  धनराशि  एक  निश्चित  अवधि
 में  लौटानी  होगी  ।  यदि  वह  निश्चित  अवधि  में  ऋण  नहीं  लौटाता  है  तो  उसकी  भू-सम्पत्ति  अथवा  जो

 कृछ  भी  सम्पत्ति  उसके  पास  उसे  बक  जब्त  कर  उसे  ऋण  देने  से  पहले  आप  यह  बात  अवश्य
 बता  दें  ।  यदि  आप  यह  कहते  हैं  कि  यह  बख्शिश  है  तो  ऋण  वापस  नहीं  होगा  ।  यह  सरकारी  पैसा
 यदि  किसान  इस  पैसे  को  खा  जाता  है  तो  आप  इसकी  चिन्ता  न  कीजिए  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  किसानों  के  लिए  एक  योजना  होनी  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  उन  लोगों

 को  किसी  भी  ब्लाक  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  जो  सूअर  पालन  अथवा  कुक््कुट  पालन  अथवा  किसी
 दस्तकारी  के  लिए  ऋण  लेते  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकता  है  कि  पशुपालन  क्या

 पशुओं  के  कैसे  पाला  जाए  और  कुटीर  उद्योग  में  दस्तकार  कैसे  कार्य  लोगों  को  प्रत्येक  ब्लाक  में  इस
 प्रकार  का  प्रशिक्षण  विया  जाना  आपको  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  के  बाद  ही  ऋण  देना  चाहिए  ।
 तभी  आप  अपना  ऋण  वापस  ले  सकते  हैं  ओर  तभी  ग्रामीण  बेंक  का  उद्देश्यपूर्ण  होगा  ।

 ग्रामीण  लोग  चुनाव  आने  पर  बाहर  चले  जाते  वे  कुछ  पेसा  लेना  चाहते
 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारी  आते  हैं  और  पैसा  बांटते  ग्रामीण  लोग  समझते  हैं  कि  उन्हें  यह  पैसा

 मुफ्त  में  बांटा  जा  रहा  आपने  जिपुरा  में  ऐसा  ही  किया  सरकारी  पैसे  को  ब्याज  सहित  बसूल
 किया  जाना

 भी  बिपिन  पाल  दास  :  बंगाल  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्रो  पीएृथ  तिरकी  :  यदि  आप  वास्तव  में  गरीब  लोगों  से  प्यार  करते  हैं  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  का
 विकास  करना  चाहते  तो  आपको  दीर्घावधि  के  लिए  ऋण  देने  5  से  10  वर्ष  तक  कोई  भी
 ब्याज  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बाद  |  अथवा  2  प्रतिशत  ब्याज  लिया  जाना  यदि
 किसी  व्यक्त  के  पास  व्याज  देने  के  लिए  मंसाधन  नहीं  तो  आपको  उससे  ब्याज  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 मुझे  आशा  है  कि  आप  मेरे  सुझाव  पर  ध्यान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  कल  उत्तर

 5.30  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 केसट्रीय  उत्पाद-शुल्क  नियम  के  अन्तगेत  अधिसूचना

 ु  े
 वित्त  मन््त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जतादंन  :  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  नियम  1944

 के  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  उ०  जो  25  1987  को

 236



 4  1909  आधे  धण्टे की  चर्चा

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  1  1987  की  अधिसूचना  संख्या
 उ०  शु०  का  गतिक्रमण  करते!हुए  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  टैरिफ  के  अध्याय  54  और  55  के

 अम्तर्गत  आने  वाले  मानव  निर्मित  फैब्रिक  पर  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  उक्त  फैव्रिक  के  पने  के  आधार  पर
 अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  की  प्रभावी  दरें  निर्धारित  करना  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संश्या  एल०  टो०  5105/87]

 थी  जी०  एम०  बनातवाला  इन  सब  बातों  को  कार्यवाही  वृतांत  में
 पड्टे शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इस  कागज  पत्र  को  सभा  की  कायंवाही  स्थगित  होने  से  पूर्व

 तुरन्त  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  आपने  इसकी  अनुमति  कंसे  दे  दी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  अनुरोध  किया  है  ।

 शी  शो०  एम०  बनातवाला  :  प्रश्न  यह  है  कि  अभी  हमें  आधे  घंटे  की  चर्चा  करनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बनातवाला  जी  वह  पहले  ही  अनुरोध  कर  चुके  हैं  और  आपने  भी  इसे
 स्वीकार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  वह  पहले  ही  अनुरोध  कर  चुके

 शी  जी०  एम०  बनातवाला  :  इस  शर्त  पर  कि  वह  कल  बढ़िया  उत्तर  देंगे  इसे

 कार्यवाही  वृत्तांव  से  न  निकाला  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महो वय  :  अ'पको  उस  समय  उनके  उत्तर  को  भी  कायंवाही  वृत्तांत  से  निकालने  के

 लिए  नहीं  कहना

 जधान  )

 5.31  म०  प०

 आधे  घण्टे  को  चर्चा

 वरिष्ठ  अधिकारियों  का  बिदेश्ञों  में  प्रशिक्षण

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदम  :  सभा  में  अब  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  जाएगी  ।  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस

 अब  आप  बोलिए  ।  मैं  आपको  बोलने  के  लिए  10  मिनट  दे  रहा  हूं  ।  कृपया  संक्षेप में  बोलिए  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  उपाध्यक्ष  आज  हम  जिस  विषय  पर  चर्चा

 कर  रहे  उस  पर  पूरे  देश  का  ध्यान  लगा  हुआ  पिछले  तीन  चार  महीनों  से  देश  के  प्रमुख  अखबारों
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 गौरी  शंकर  राजहंस  |  ।

 में  इस  बात  की  चर्चा  टो  रही  है  कि आइ०  ए०  एस०  और  आइ०  पी०  एस०  अफसरों  को  अमेरिका  और

 इंग्लैण्ड  ट्रेनिंग  के  लिए  भेजा  जा  रहा  ग्यारह  नवम्बर  फो  जब  इंस  बात  की  चर्चा  सदन  में  हुई  तो
 आपने  देखा  होगा  कि  करीब-करीब  पूरा  हाऊस  खड़ा  हो  गया  और  लोग  इतने  सरचार्ज  ये  कि  अध्यक्ष
 महोदय  को  कहना  पड़ा  कि  इस  पर  हम  अलग  से  डिबेट  मैं  इस  बारे  में  एक  खास  बात  कहना
 चाहता  मन्त्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  कि  हम  आई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  अफसरों
 को  इंग्लेण्ड  या  पश्चिम  के  देशों  में  के  लिए  नहीं  भेज  रहे  हम  तो  ट्रेनसे  को  ट्रेनिंग  के

 लिए  भेज  रहे  टीचर  को  ट्रेनिंग  के  लिए  भेज  रहे  फैकल्टी  म॑म्बस  को  ट्रेनिंग  के  लिए  भेज  रहे  हैं  ।

 इस  बारे  में  दो  ब!तें  एक  तो  फैकल्टी  मंम्बस्त  में  श्री-फोर्थ  डेपुटेशन  पर  आए  हुए  हैं  भाइ०  ए०  एस०
 ओर  आइ०  पी०  एस०  ।  इस  बात  की  चर्चा  मन्त्री  महोदय  ने  नहीं  वे  तीन-चार  वर्ष  के  लिए
 फैकल्टी  में  आते  हैं  और  फिर  वापिस  चले  जाते  नाक  किसी  भी  तरह  बात  वही  हो  जाती  है
 कि  आप  आइ०  ए०  एस०  और  आइ०  पी०  एस०  को  ट्रेनिए  के  लिए  भेजना  मैं  एक  एनेक्डोट
 आपको  बताऊंगा  ।  जब  औरंगजेब  ने  शाहजहां  को  कंद  कर  लिया  तो  उसने  शाहजहां  से  पिताजी
 मैं  आपको  एक  अनाज  खाने  के  लिए  दे  सकता  हूं  और  एक  काम  दे  संकता  आप ॑  चुने  सकते  हैं  क्योंकि

 शाहजहां  ने  औरंगजेब  से  मैं  भूखा  मर  जाऊंगा  एक  अनाज  खाने  के  लिए  दो  और  कोई  एक  काम

 मुझे  करने  के  लिए  शाहजहां  ने  कहा  मुझे  छाले  क ेलिए  चना  दो  ओर  चने  का  कोई  भी  प्रिपरेशन
 होगा  तो  मैं  खा  लूंगा  और  उसके  बदले  में  तुम्हारे  बच्चों  को  पढ़ा  औरंगजेब  ने  पिताजी

 पहली  बात  मुझे  मंजूर  दूसरी  बांत  मुझसें  चालाकी  मतं  की  आप  मेरें  बच्चों  को  जो  बह
 मेरे  खिलाफ  मैंने  तो आपको  उम्र  में  आकर  कंद  बहू  तो  मुझे  कभीः  भी  कंद  कर

 लेगा  ।  ट्रेलिंग  का मतलब  है  कि  आप  कुएं  में  भाग  डाल  रहे  हैं  जिसे  सारे-के  सारे  ट्रेंड  लोग  पोल्युटेड
 हो  यह  जो  मल्टीप्लायर  इफेक्ट  मन्त्री  जी  कहते  हैं  कि  बहुत  से  लोगों  को  ट्रेनिंग  बह  इफेक्ट

 जरूर  होगा  लेकिन  रिवर्स  डायरेबशन  में  मैं  अपनी  बात  बताता  मैं  अमेरिकी  में  बड़ी  अच्छी

 यूनिवर्सिटी  में  पढ़ा  हुआ  हूं  ।  यह्  कि  वहां  क्या  होता  जब  मै  वहां  विधांथो  के  रूप  में

 गया  तो  शुरू-शुरू  में  नया  था  ।  हमें  ओरियन्टेशन  के  लिए  बुलाया  वहां  पर  छोटे-छोटे  अपार्टमेंट

 होते  मन््त्री  जी  भी  अमेरीका  की  यूनिवर्सिटी  में  पढ़ें  हुए  मेरे  अपार्टमेंट  के  बगल  में  एक
 पाकिस्तानी  लडका  रहता  कभी  उसका  मेल  मेरे  अपार्टमेंट  में  आा  जाता  था  और  कभी  मेरा  मेल

 उसके  अपार्टमेंट  में  बला  जाता  था  ।  एक  सर्कलर  लैटर  आया  कि  डीन  आपसे  मिलना  चांहते  उन्होंने
 पाकिस्तान  के  विद्याथियों  को  बुलाय/छय-4.  ढंसे  भी  हिन्दुत्तात

 और  पाकिस्तान  के  लोगों  की  शक्ल  एक
 जैसी  ही  होती  ज्यादा  फक  नहीं  मैं  संयोग  से  वहां  पहुंच  पाकिस्तानी  लोगों  को  भी  पता

 नहीं  लग  सकता  कि  कौन  पाकिस्तानी  है  या  कौन  उस  सौटिंग  में  वहां  के  डीन  ने  कसकर

 हिन्दुस्तान  को  गालियां  दी और  कहा  कि  पाकिस्तान  के  लोगों  तुम  में  कुछ  भी  समझ  है  तो  हिन्दुस्तान  के
 खिलाफ  आवाज  उठाओ  |  चुपचाप  उस  मीटिंग  से  चला  मैं  बाकया  देता  हूं  कि  वहां  क्या  होता

 अमरीका  में  कोई  भी  फाउष्डेशन  ऐसी  नहीं  है  जो सी०  भाई०  ए०  की  मिगीफ्त  से  बाहर  हो  ।  हमारे
 अफसर  जो  पढ़ने  के  लिए  जाते  हैं  वह  एकस्ट्रा  करिकुलर  एक्टीविटीज  इंडल्ज  करते  हैं

 शी  राजकुमार  राय  :  मन्त्री  जी  के  बारे  में  तो आपका  यह  खयाल  नहीं  है  ?

 गौरी  शंकर  राजहूंज  :  मन्त्री  जी  तो  मेरे  बहुत  अच्छे  जानकार  आप  जन  मोर्चा  टाइप
 की  बात  करते  )
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 पीढ़ी  आपसे  कहेगी

 क्ि,आपने  देश  के  हित  में  ठीक  निर्णय  नहीं  लिया  ।  आप  इस  बात  को  मानिये  कि  वहां  जाकर  लोग  कया
 करते  मैंते  इसके  बारे  में  पढ़ा  जितने  लोग  विदेशों  से  ट्रेनिंग  लेकर  आए  हैं  उसमें  से  कितने

 प्रत्रिणत  लोग  वापिस  उस  ट्रेनिंग  इंस्टीट्यूट  में  काम  कर  रहे  मैंने  अद्थबार  में  पढ़ा  है  कि  10  प्रतिशट
 भी  नहीं  देश  का  किवना  खर्च  रिसोर्सेज  का  कितना  नुकसान  इस  मुल्क  को  कितना

 फायदा  हुआ  यह  आप  बतायें  ।

 बात  बहुत  गम्भीर  आफ  इस  बात  को  नहीं  लेकिन  आने  वाली

 आपने  भी  पढ़ा  होगा  कि  जब  वाई०  बी०  चव्हाण  रक्षा  मन््त्री  एक  आई०  ए०एस०
 ऑफिसर  उनके  विभाग'का  अमरीका  में  ट्रेलिग  क ेलिए  हारवढ़ें  गया  वहां  उसने  बातचीत  के
 सिले  में  अपने  प्रोफेसर  को  कह  दिया  कि  हिन्दुस्तान  में  ऐसी  केपे|बिलटी  है  कि  वह  टाइम  बम  बना
 सकता  उसके  दो  महीने  बाद  हमने  पोखरण  में  छोटा-सा  विस्फोट  उस  प्रोफेसर  ने  तुरन्स
 वाशिंगटन  में  खबर  कर  दी  उसके  बाद  उस  अफसर  को  वापिस  बुलाया  गया  और  अनुशासनात्मक
 कार्यवाही  लेकिन  हमारा  तो  काफी  नुकसान  हो  गया  ठीक॑  है  हम  डिफेंस  पर्सॉनेल  को  वहां  नहीं
 भेज  रहे  लेकिन  आई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  के  पत्तोनिल  भी  विदेशों  में  जाएंगे  और

 स्ट्रेटेजिक  पाइंट  पर  काम  करेंगे  तो  हमारा  बड़ा  तुकसान  करेंगे  ।  बदि  उनकी  ओरिएंटेशन  ट्रेनिंग  द्वो
 जाए  कि  तुम  वट्टां  माइनोरिटी  के  खिलाफ  दंगे  करवाओ  तो  इस  देश  का  क्या  होगा  ?  आई०  ए०
 एस०  को  आप  ऐसा  नहीं  बना  दें  कि  वह  भस्मासुर  हो  हिन्दू  मेथोलोजी  मे  भस्मासुर  वह  था
 जिसको  देवताओं  ने  बनाया  था  और  उसे  यह  सिद्धि  थी  कि  जिसके  ऊपर  हाथ  रखेगा  वह  खत्म  हो
 जाएगा  ।  उसने  देवताओं  पर  ही  हाथ  रखना  शुरू  कर

 मैं  निर्वाचन  क्षेत्र  की  बात  बताता  हुं  ।  हमारे  यहां  जो  फलड  आया  वह  पिछले  150  सा
 में  भी  ऐसां  नहीं  आया  ।  रिकार्ड  की  बात  यह  है  कि  डी०  एम०  वहां  अपने  बंगले  से  बाहर  नहों

 जब  हमने  शोर  किया  तो  उनका  प्रमोशन  कर  दिया  गया  ।  ऐसी  ही  एक  और  बात  है  कि  एक
 कमिश्नर  के  घर  पर  पर  सी०  बी०  आई०  ने  रेड  किया  और  चालीस  लाख  रुपए  रिश्वत  के  पकड़े

 '  *

 उस  कमिएनर  ने  एण्टीसीपेटरी  बेल  ले  ली और  वह  छूट  गया  ।  आज  वह  व्यक्षित  आई०  ए०  एस०  लोगों
 को  डांट  कर  रखता  उन्हें  कूड़ा-करकट  समझकर  व्यवहार  करता  यदि  आप  उसे  फोरेन  ट्रेनिंग  दे

 देंगे  तो फिर  वह  लोगों  को  क्या  यह  आ  समझ  सकते  हम  इस  तरह  अपने  देश  में  ब्राउन

 साहब  पैदा  करते  जा  रहे  बसे  तो  हम  एपार्टहाइड  की  बात  करते  हैं  परन्तु  अपने  देश  में  जो

 हांइड  आ  रहा  उसकी  ओर  हँमारा  ध्यान  नहीं  जाता  आज  स्थिति  यह  है  कि  एक  आई०  ए०
 एस०  का  लड़का  पढ़  लिखकर  आई०  ए०  एस०  बन  जांता  एंक  का  लड़का  पढ़  लिख
 कर  बन  जाता  है  क्या  आप  कोई  ऐसा  उदाहरण  बता  सकते  हैं  जहां  कोई  किसान  का

 खड़का  या  बना  हो  ।  एक  भी  नहीं  क्योंकि  बहू  अंग्रेजी  धाराप्रवाह  बोल

 नहीं  पब्लिक  स्कूलों  में  नहीं  पढ़ा  हुआ  होता  ।  इसोलिए  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  इस  देश  में
 लोगों  में  पहले  से  ही  एक  धारणा  यह  बनी  हुई  है  कि  वे  अपने  आप  को  दूसरों  से  सुपीरियर

 समक्षते  फिर  यदि  उनको  विदेशों  में  कोई  ट्रेनिंग  और  मिल  गई  तो  बह  उनकी  धारणा  और  ज्यादा

 बड़  जाएगी  ।  आखिर  हपारे  अपने  मैनेजमेंट  इंस्टीट्यूटस  में  कया  खराबी  हमारे  देश  में  एक  से  बढ़कर

 एक  मैनेजमेंट  इंस्टीट्यूटस  हैं  ।  कोन  सा  ऐसा  स्किल  है  जो  हमारे  लोग  नहीं  कर  आज  हम  स्वयं

 सुपर-कम्प्यूटर  बनाने  की  स्थिति  में  हमारे  पास  सारी  कंपेबिलिटीज  मोजूद  हे  तो  क्या  हम  लोगों  को

 दरनिंग  नहीं  दे  सकते  ।  विदेशों  ट्रेनिंग  के नाम  पर  क्या  होता  वह  सब  जानते  इसलिए  मैं  कहूंंगा  कि
 यदि  आप  लोगों  को  ट्रेनिग  दिलवाना  ही  चाहते  हैं  तो  यहीं  ट्रेनिग  दिलवाइये  या  जापान  में  ट्रेनिंग आफ  जा  है
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 दिलवाइये  ।  आज  जापान  ने  अमेरिका  को  बीट  करके  रख  दिया  वह  हर  क्षेत्र  में  बहुत  भागे  बढ़  गया

 उसकी  मंनेजमेंट  टैकनीक्स  दुनिया  में  स्वेश्रेष्ठ  मानी  जाती  आप  कहेंगे  कि  जापान  में  लैगवेज  की

 प्रोब्लम  आती  है  लेकिन  वकिंग  इंग्लिश  वहां  भी  चलती  इंग्लिश  की  वकिंग  नौलेज  से  वहां  काम  चल

 जाता  चाइना  का  उदाहरण  हमारे  सामने  जहां  मैं  अभी  होकर  आया  आज  वहां  के  लोगों  ने

 चाइना  को  एक  खूबसू रत  मुल्क  बना  दिया  है  जो  दूसरों  के  सामने  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  बहां  एक
 भी  बीमारी  एक  भी  मक्खी  नहीं  ।  इसलिए  यदि  आप  ट्रेनिंग  के  लिए  अधिकारियों  को  विदेश
 भेजना  ही  चाहते  हैं  तो  चाइना  जापान  भेजिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  आप  हिम्दुस्ताम
 को  हिन्दुस्तान  ही  रहने  उसे  इंग्लिश्तान  मत  बना  उसे  अमेशिकिस्तान  मत  बनाइए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  दीजिए  और  तत्पश्चात्  बे  प्रश्न  पूछेंगे  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेरशन  सम्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य
 सस्ती  पी०  मैं  यह  चर्चा  उठाने  के  लिए  माननीय  सदस्य  डा०  राजहुंस  का
 आभारी  मैं  महसूस  करता हूं  कि  हमें  5  1955  को  प्रधानमन्त्री  के  प्रथम  भाषण  के  तुरन्स
 बाद  प्रशिक्षण  नीति  पर  विचार  करना  चाहिए  था  और  विभिन्न  संवर्गों  के  लिए  प्रशिक्षण  योजनाएं  तैणर
 करनी  चाहिए

 यदि  आप  मुझे  इजजात  दें  तो  मैं  अपने  11  नवम्बर  को  दिए  गए  उत्तर  के  बारे  में  कुछ
 कहना  प्रश्न  यह  था  सरकार  का  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कुछ  वरिष्ठ

 अधिकारियों  अथवा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  ब्रिटेन  और  अमेरिका

 भेजने  का  प्रस्ताव  मैंने  इसका  एकदम  स्पष्ट  उत्तर  दिया  था  कि  कोलम्बो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 विकास  काये  क्रम  और  अन्य  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  प्रशासकों  ओर  प्रशिक्षकों  के  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  चल

 रहे  कार्यक्रमों  क ेअलावा  क्षमता  विकास के  प्रस्ताव  पर  ही  अभी  विचार  करना  शुरू  किया  गया

 मैं  सभा  को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि.जहां  तक  प्रशासकों  तथा  संकाय  सदस्यों  को

 प्रशिक्षण  देने  का  प्रश्न  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  वस्तुत  कुछ  भी  जोड़ा  नहीं
 गया  है  और  प्रारम्भिक  स्थिति  में  जिस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  वह  यह  देखना  है  कि  क्या  हम
 क्षमता  विकास  के  लिए  कुछ  और  अवसरों  का  उपयोग  कर  सकते  थे  ।

 जहां  तक  प्रशासकों  के  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  चूंकि  माननीय  सदस्य  डा०  राजहूंस  ने

 भुख्य  रूप  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  का  उल्लेख  किया

 इसलिए  मैं  केवल  तथ्यों  पर  आधारित  एक  विवरण  देना  चाहता  भारतीय  प्रशानिक  सेवा  अथवा
 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  ही  अधिकारी  विदेशों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  नहीं  जा  रहा  यह
 सरकार  बहुत  पहले  सत्ता  में  आ  गई  बहुत  पहले  मैं  मन््त्री  बन  गया  अन्य  बहुत  सी  सेवाएं  और
 विभाग  मध्यम  अवधि  ओर  दीर्घावधि  पाठ्यक्षमों  हेतु  अपने  अधिकारियों  को  बाहर  भेजते  रहे

 पिछले  दो  दशकों  से  कार्मिक  विभाग  केन्द्रीय  प्राधिकरण  के  झूप  में  प्रतिवर्ष  औसतन  लगभग  150
 अधिकारियों  को  भेज  रहा

 विदेश  जाने  वाले  अधिकारियों  की  संख्या  बहुत  ही  कम  यह  कुल  संड्या  का  छठा  हिस्सा
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 वित्त  दूर  संचार  और  बहुत  से  अन्य  मन्त्रालयों  से  अधिक्रारी  बाहर  जा  रहे
 उससे  हमें  कोई  लेना  देना  नहीं  वे  दो  तीन  चार  महोने  और  छः  मदीने  के

 अल्पकालिक  पाठ्यक्रमों  के  लिए  जा  रहे

 इस  समय  हम  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  क्ष्या  हमें  उनके  अनुभव  का  देश  में  ही  मारगंदर्शी
 सिद्धास्तों  के  रूप  में  समावेश  नहीं  करना  चाहिए  ?  दो  बच्चों  में  अच्छी  बातें  हुई  हों  ।  प्रशिक्षण  में  नयी
 पहल  हुई  है  ।  निष्क्रिय  तथा  उपेक्षित  संस्थाओं  और  भारत  में  पंसा  न  उचित  दर्जा  तथा
 प्रोत्साहन  न  मिलने  के  कारण  उपेक्षित  में  अब  एक  नया  जीवन  आया  देश  में  प्रशिक्षण  के  नए
 व्यापक  प्रयास  हुए  हैं  ।

 हमने  साठ  संस्थाओं  को  राष्ट्रीय  और  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संध्थाओं  के  रूप  में  निदिष्ट  किया
 राज्य  सरकारें  25  संस्थाओं  को  चला  रही  हैं-उनमें  से  कुछ  की  स्थिति  बहुत  अच्छी  है  तथा  कुछ  संस्थाओं
 का  दर्जा  बढ़ाया  जा  रहा  इन  85  संस्थाओं  में  संकाय  शिक्षा  और  सतत  शिक्षा  के  किसी  भी
 माध्यम  में  सदेव  एक  सिद्धान्त  होता  जिसे  क्षमता  सुधार  या  क्षमता  विकास  के  नाम  से  जाना  जाता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इसे  क्षमता  सुधार  कहता  हम  इसे  क्षमता-विकास  कहते
 198  3-84  जब  इन्दिरा  जी  प्रधान  मन्त्री  तब  सरकार  ब्रिटेन  की  पांच  संस्थाओं  में

 विज्ञान  में  प्रशिक्षण  हेतु  अल्पावधि  पाठ्यक्रम  में  30  संकाय  सदस्यों  की  भेजने  का  कोलम्बो  योजना

 प्रस्ताव  स्वीकार  किया  यहां  पर  मैं  सम्मानित  सभा  से  अनुरोध  करूगा  कि  मेरो  बात  सुने  ।  क्या

 पढ़ाया  और  इसे  कैसे  पढ़ाया  इस  बात  में  बहुत  अन्तर  है  ।  हम  प्रणाली-विज्ञान  के  विषय  में  ब।त

 कर  रहे  प्रणाली-विज्ञान  अब  सीधे  व्याख्यान  देना  मात्र  नहीं  अध्यापन  की  अनंक  नई  विधियों  का

 विकास  हुआ  है  और  हमारे  प्रमुख  विश्वविद्यालय  विभिन्न  तरीकों  का  परीक्षण  कर  रहे

 पिछले  पांच  वर्षों  से  30  संकाय  सदस्य  जा  रहे  हैं  और  यह  इस  सरकार  के  आने  तभा  मेरे  मम्त्री

 बनने  से  पहले  प्रारम्भ  हुआ  30  संकाय  सदस्य  प्रतिवर्ष  पांच  संस्थाओं  की  जाते  रहे  हैं
 स्वरूप  इस  अनुव से  प्राप्त  लायों  का  हमने  देश  के  भीतर  लाभ  उठाया  इन  पांच  संस्थाओं  में  से  एक
 संस्था  स्लाउकालेज  आफ  हायर  एज्युकेशन  है  ध्ंकाय  सदस्यों  के  ल््लाउ  कालेज  आफ  हायर  एज्युकेशन
 जाने  से  आज  हम  भारत  में  प्रशिक्षण  सामग्री  तथा  तीन  संस्थाओं  को  तेयार  करने  में  समर्थ  हुई  कृपया
 मेरे  शब्दों  पर  ध्यान  संस्थाएं  हैं  :--  आई०  एस०  टी०  नई  ए०  टी०

 भौर  ए०  टी०  आई०  मेसूर  ।  हम  इन  तीनों  संस्थाओं  के  भीतर  अपने  ही  प्रशिक्षक  विक्रास  कार्यक्रम

 चलाने  के  लिए  प्रशिक्षण  सामग्री  का  विकास  कर  पाए

 बह  कंसे  हुआ  ?  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  उनके  संकाय  सदस्य  विदेश  वापस  आए  और
 वापस  आकर  वहां  से  सीखी  बातों  का  समावेश  देश  में  किया  ।  इसके  अतिरिक्त  आई०  एम०
 त्रिवेन्द्रम  के  दो  संकाय  सदस्य  तथा  हरिश्चन्द्र  माथुर  ए,.जमपुर  के  दो  संकाय  सदस्यों  को

 प्रशिक्षक  के  रूप  में  प्रशिक्षित  किया  गया  वे  नए  मए  पाठ्यक्रम  परिवध॑न
 भौर  पाठ्यक्रम  सामग्री  परिवर्धन  की  जानकारी  प्राप्त  करने  पर  ही  वापस  आने  और  यहां  से  सीखी  बातों
 का  देश  में  समावेश  करने  तथा  देश  के  भीतर  अपनी  ही  प्रशिक्षण  सामग्री  का  परिवधंन  करने  में  समर्थ

 हुईहैं  ।

 हमने  कहा  है  कि  ये  संकाय  सदस्य  ब्रिटेन  में  केवल  पांच  संस्थाओं  में  जाते  रहे  क्या  हम  अन्य

 संस्थाओं  का  भी  पता  लगा  सकते  हैं  जहां  प्रणाली-विज्ञात  और
 अध्यापन  में  प्रशिक्षण  के  लिए  अधिक
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 पी०  चिदम्धरम्  ]

 लोगों  को  भेज  हमने  दो  दलों  को  बाहर  छान-बीन  कृपया  छान-बीन  शब्द  पर  गौर  के

 लिए  भेजा  कि  क्या-क्या  उपलब्ध  घन  राशि  आवंटित  क  रने  का  वादा  नहीं  किया  गया  कोई

 निर्णय  नहीं  सिया  गया  है  तथा  किसी  को  भेजा  नहीं  गया  है  ।

 जहां  तक  प्रशासकों  के  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  कोलम्बो  योजना  के  अन्तमंत  1952  में  और

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1966  में  प्रारम्भ  किया  गया  ।  बहुत  से  और  देश  हैं  ।

 मैंने  जल्दी  स ेएक  सारिणी  बनायी  ब्रिटेन  में  लगभग  150  अमेरिका  में  35  जपान  में

 चार  स्थान  उपलब्ध  हैं  और  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हम  उन्हें  जापान  नहीं  भेज  सकते  हैं  हमने  भेजा

 है  और  हम  भेज  सकते  हमारे  चार  स्थान  हैं  तथा  हम  और  अधिक  का  प्रयास  कर  रहे  5  स्वीडन

 में  उपलब्ध  16  फ्रांस  में  तथा  12  से  18  नींद  रलेंड  में  उपलब्ध  मेरा  कोई  दुराग्रह  नहीं  डा०

 राजहंस  उत्तरी  करोलीना  विश्वविद्यालय  गए  थे  तथा  मैं  किसी  दूसरे  विश्वविद्यालय  में  गया  था  ।  लेकिन

 मुझे  कोई  पू्वग्रह  नहीं  आज  हम  उनको  विभिन्न  देशों  को  भेज  रहे  अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इन
 कार्यक्रमों  को  रह  करने  के  बारे  में  मेरे  पास  कोई  आदेश  है  ।  1952  जब  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू
 प्रधान  मन्त्री  प्रारम्भ  किए  गए  कायेक्रमों  का  विस्तार  इन्दिरा  जो  के  शासनकाल  में  कोलम्बो  योजना

 और  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  तथा  जापान  और  नीदरलेंड  से  अन्य  सहायता
 क्रम  के  अन्तर्गत  किया  गया  उस  सभी  कार्यक्रमों  को  रह  करने  का  आदेश  कया  मेरे  पास  है  ?  ये

 कार्य  क्रम  चल  रहे  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  हमें  उनको  इंग्लेंड  नहीं  भेजना  चाहिए  ?  ठीक  हम
 उनको  इंग्लेंड  नहीं  भेजेंगे  ।  यदि  आप  सोघते  हैं  कि  हमें  जापान  ज्यादा  लोग  भेजने  तो  हम  उनको
 जापान  लेकिन  यदि  हम  उनको  जापान  भी  भेजते  यदि  हम  उनको  जापान  स्थित

 संयुक्त  राष्ट्र  संस्था  में  भेजते  हैं  तो  पहले  हमें  किसी  व्यक्ति  को  यह  पता  लगाने  के  लिए  भेजना  पड़ेगा  कि
 जापान  में  क्या-क्या  उपलब्ध  स्वीडन  में  यूगोसलाबिया  स्केडिनेवियाई  देशों  में  क्या
 उपलब्ध  अपने  कमरे  में  बंठकर  मैं  यह  नहीं  जान  सकता  हूं  कि  वहां  क्या  उपलब्ध  है  ।  मुझे  इस  संबंध
 में  छान-बीन  करनी  होगी  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  डा०  राजहुंस  यह  सुझ।व  नहीं  दे  रहे  हैं  कि  मुझे  उन  नीतियों  और
 जो  कि  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  में  आरम्भ  किए  गए  थे  और  जो  इन्दिरा  जी  के

 समय  में  जारी  रहे  और  जिनका  विस्तार  को  उलटना  1983-84  में  कोलम्बो  योजना

 शुरू  की  गयो  मेरा  विचार  है  कि  कम  से  कम  डा०  चिन्ता  मोहन  कार्यक्रम  का  विरोध  नहीं  करेंगे  ।
 कार्यक्रम  का  परिवर्णी  शब्द  प्रशिक्षक  विकास  कार्यक्रम  डी०  है  ।  कम  से  कम  आप  इस  बात
 से  सहमत  होंगे  कि  टी०  डो०  पी०  एक  खराब  परिवर्णी  शब्द  नहीं  हम  केवल  यही  कहने  का  प्रयास
 कर  रहे  है  कि  अब  पांच  संस्थाएं  क्या  उनको  उन्हीं  पांच  संस्थाओं  में  जाना  चाहिए  ?

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंंस  :  नहीं  ।

 भ्री  पी०  चिदम्बरम्  :  क्या  हम  धन  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  हैं  और  उनको  दूसरी  जगह
 नहीं  भेज  सकते  प्रणाली-विज्ञान  सीखने  के  लिए  क्या  हम  उनकी  कुछ  अन्य  संस्थाओं  में  नहीं  भेज
 सकते  ६  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  उनको  तीन  पाठ्यक्रम  परिवधन  और  पाठ्यक्रम
 सामग्री  परिव्धत  में  सीखने  के  लिए  भेज  रहे  इन  तकनीकों  में  3  4  सप्ताह  या  5  सप्ताह
 6  सप्ताह,तक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात  वे  वापस  आ  मेरे  विचार  मे  यह  कहना  गलत
 है  कि  इन  4-6  सप्ताहों  में  उनमें  घुसपेठ  हो  वे  निष्ठाहीन  हो
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 श्री  सुरेश  कुरूप  :  फोर्ड  फाउन्डेशन  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त***

 क्री  पी०  लिवस्थरस  :  मैं  उसका  जवाब  मैं  इसका  खण्डन  नहीं  कर  रहा  मैं  उसको
 छिपा  नहीं  रहा  तथ्य  यह  है  कि  फोर्ड  फाउन्डेशन  इनमें  से  कुछ  का  क्रमों  को  पहले  से  ही  घन  दे

 रहा
 इस  सरकार  के  आने  के  बहुल  पहले  से  ही  यह  हो  रहा  मैंने  देखा  है  कि  प्रशिक्षण  के  लिए

 व्यक्तियों  को  भेजकर  यह  पैसा  बर्बाद  किया  जा  रहा  इसलिए  मैंने  कहा  कि  प्रशिक्षण  के  लिए
 कर  हम  पैसा  क्यों  बर्बाद  करें  ?  यदि  कुछ  पैसा  है  तो  कुछ  संस्थाओं  और  विश्व  विद्यालयों  में  हमें  यह  पता
 लगाने  के  लिए  दो  दल  भेजने  चाहिए  ।  कि  वहां  क्या-क्या  उपलब्ध  वे  वापस

 करो  सुरेश  कुरूप  :  इसमें  फोर्ड  फाउन्डेसन  को  क्या  करना  है  ?

 क्री  पी०  विवम्थरम  :  मैंने  पंसा  नहीं  लिया  अधिक  कार्य  विभाग  पहले  ही  इस  पैसे  को  ले

 च॒का  है  ।  इस  पैसे  का  उपयोग  व्यक्तिगत  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  क ेलिए  किया  जाता  है|  मैंने  कहा  है  कि
 यह  पैसे  की  बर्बादी  इस  धन  का  उपयोंग  यह  पता  लगाने  में  किया  जाना  चाहिए  कि  संस्थाओं  में
 क्या  उपलब्ध  है  और  तब  आपको  निर्णय  करना  चाहिए  कि  हमें  कहां  जाना  कया  वे  पांच  संस्थाओं  में
 गये  हैं  ?

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  &  वे  वापस  आकर  हमारे  लोगों  को  प्रशिक्षित

 थभ्री  पी०  चिबम्बरस  :  वे  वापस  आकर  हमारे  लोगों  को  प्रशिक्षित  करेंगे  ।  संक्षेप  में  यही  मैं
 कहने  का  प्रयास  कर  रहा  मेरा  उद्देश्य  ठीक  वही  है  जो  आपके  दिमाग  में  हमें  शीघ्र  ही  अपने  यहां
 विदेशों  से  सीखी  बातों  का  समावेश  करना  हमें  शीघ्रता  से  अपनी  शक्ति  का  विकास  करना

 दो  वर्षों  के  दौरान  पांच  संस्थाओं  में  मैं  इसे  पहले  ही  कर  चुका  उन  संस्थाओं  के  नाम  मैं
 बताऊंगा  ।  आई०  एस०  टी  ०  ए०  टी०  कलकत्ता--मेरी  इच्छा  है  कि  श्री  बसुदेव  आचाये

 ए०  टी०  भाई०  ए०  टी०  आई०  एच०  सी०  एम०  आर०  आई०  पी०  ए०  जयपुर  और

 आई०  एम०  जी ०  त्रिवेन्द्रम

 हमें  स्वदेशीकरण  करना  लेकिन  हमारे  यहां  85  संस्थायें  वहां  हमें  स्वदेशीक रण  करना

 4-6  सप्ताहों  के  लिए  एक  या  दो  संकाय  सदस्यों  को  हमें  इस  प्रणाली-विज्ञान  की  जानकारी  देनी

 वे  वापस  आयेंगे  ।  उदाहरण  के  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  माननीय  डा०  चिन्ता  मोहन  परेशान

 क्यों  जब  हमने  आपके  मुख्यमन्त्री  स ेबात  की  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  25  लाख  २०

 उन्होंने  मुझे  मुख्यमन्त्री  की  अध्यक्षता  में  नये  भवन  का  उद्घाटन  करने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  था

 मैं  कहता  हुं  कि  हमारे  कुछ  संकाय  सदस्यों  अल्प  कार्यक्रम  के  लिए  विदेश  भेजा  जाना  वे

 आ  सकते  हैं  और  हमारे  संकाय  को  सम्पन्न  कर  सकते  हैं  ।  जब  मैं  जयपुर  जाता  हूं  मुख्यमन्त्री  इसे  चाहते

 जब  मैं  कहीं  जाता  हूं  मुख्यमन्त्री  इसकी  मांग  करते

 व्यक्तिगत  रूप  से  मेसा  यह  विचार  है  कि  पंडित  जी  और  इन्दिरा  जी  के  समय  में  प्रारम्भ  किये

 गये  कार्यक्रमों  को  रह  करने  का  आदेश  मेरे  पास  नहीं  है**ਂ  मैं  आपकी  चेतावनी  को  ध्यान  में
 मैं  प्रयास  करूंगा  ।  )

 व्यवधान  नहीं  डाल  सकते  हैं  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  आप  व्यव

 क्री  पो०  जिदस्थरम्  :  पैसा  आधिक  कार्य  विभाग  जो  मुझे  देता  है  वह  पैसा  मैं
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 एक  उपभोक्ता  आर्थिक  काये॑  विभाग  मुझे  देता  है  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  वे  कहते  धन
 उपलब्ध  दो  दलों  को  भेज  दो  ।  अतः  मैंने  दो  दल  भेज  दिये  |  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  घन  का

 एक  उपभोक्ता  मैं  हसे  ध्यान  में  रखूंगा  ।  जापान  और  अन्य  देशों  में  अबसरों  में  विस्तार
 करने  का  हम  प्रयास  इस  चेतावनी  को  मैं  अपने  ध्यान  में  रखना  चाहता  हूं  किन्तु  विश्वास

 कीजिए  कि  सरकार  हमारी  सेवाओं  का  पश्चिमीकरण  नहीं  कर  नही  है  या  उसे  अमेरिकी  ढंग  पर  भी

 नहीं  ले  जा  रही  है  अब  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कर  रही  ।  हमारी  प्तेवा  के  सदस्य  अत्यन्त  शक्तिशाली  हैं  ।

 जब  वे  थोड  समय  के  लिए  कह  जाते  तो  मुझे  विश्वास  कि  बे  उस  देश  के  हानिकर  तस््वों  से

 वित  हुए  बिना  अपने  देश  की  परम्पराओं  को  बनाये  मुझे  आशा  है  कि  इससे  मामला  स्पष्ट  हो
 जायेगा  |  मैं  डा०  राजहंस  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  इस  मामले  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  अवसर

 दिया  ।

 श्रो  बशुदेव  आचार्य  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  प्रशिक्षण  के  लिए
 प्रशिक्षकों  को  बाहर  भेजने  बारे  में  वियञार  किया  जा  रहा  है  |  हालांकि  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  अभी

 भिक  चरण  में  सरकार  अमेरिका  जैसे  देशों  को  अपने  प्रशिक्षक  भेजने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  अमरीका  क्या  कर  रहा  उसका  सी  ०आई०ए०  हमारे  देश  को  अस्थिर  बनाने  के

 लिए  क्या  रूर  रहा  वहां  इस  प्रकार  की  ताकतें  बहुत  सक्रिय  वे  हमारे  देश  में  श्री  सक्रिय  हैं  और

 हम  अपने  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण  लेने  के लिए  उन्हीं  के  पास  भेज  रहे  बे  वापिस  आयेगे  और  यहां
 अन्य  प्रशासनिक  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  हम  इस  प्रशिक्षण  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  सक्षम

 संस्थान  के  चयन  का  काम  फोर्ड  फ'उंडेशन  को  सौंपा  गया  है  और  सभी  जानते  हैं  कि उसका  सी०  आई०
 ए०  से  सम्बन्ध  इस  फोर्ड  फाउंडेशन  के  परामशंदाता  ने  एक  रिपोर्ट  पेश  की  है  जो  समाचार  पत्र  में

 प्रकाशित  की  गई  उसे  पाठ्यक्रम  और  पाठ्यचर्या  तेयार  करने  का  काम  गया  है  ।  यह  बहुत
 भयावह  बात  उसने  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  का  माम  लिया  था  जो  हमेशा  आत्म-निर्भरता  की
 बात  करते  थे  |  हम  अपने  संस्थानों  पर  भरोसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  हम  अपने  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण

 देने  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  सक्षम  हम  अपने  अधिकारियों  को  विदेशों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  क्यों  भजे  ?
 अगर  इस  तरह  का  कोई  समझौता  किया  गया  है  तो  उसे  रद्द  कर  हमारे  प्रशासनिक  अधिकारियों
 ओर  पुलिस  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  के लिए  अमरीका  या  ब्रिटेन  बयों  भेजा  जाये  ?  हालांकि  यह
 समझौता  1952  से  ही  लागू  फिर  भी  रह  किया  जाये  ।  ये  अमरीकी  साम्राज्यवादी  और  सी०  आई०

 ए०दोनों  बहुत  सक्रिय  हैं  ।  ये  हमारे  देश  में  पृथक्तावददी  और  विभाजक  ताकतों  को  उभारने  में  मदद  कर
 रहे  हैं  और  उनके  यहां  उभरने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  चाहिए  कि  वे  अपने  प्रशिक्षकों  को  बहां
 भेजना  रोक  ।  उन्हें  सभा  को  यह  बताना  चाहिए  कि  फोर्ड  फाउंडेशन  के  परामशंदाता  ने  सरकार  को  कया
 श्पोर्ट  दी  है  और  क्या  अमरीका  और  ब्रिटेन  में  विभिन्न  संस्थानों  क ेचयन  का  काम  फोर्ड  फाउडेशन
 को  सौंपा  गया  मन्त्री  महोदय  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  क्या  वह  अमरीका  और  ब्रिटेन  को
 अपने  अधिकारी  भेजने  सम्बन्धी  करार  को  रह  करेंगे  या  नही  ।

 6  00  म०  १०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  चिन्तामोहन  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  मन््त्री  महोदयों  को  भी  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजा  जाता  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोरय  :  जी  क्पिक्ष  के  सदस्य  भी  जा  सकते  हैं  ।
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 डा०  चिम्ता  मोहन  :  उपाध्यक्ष  हालांकि  मैं  मन्त्री  महोदय  की  प्रशासनिक
 क्षमता  की  प्रशंसा  करता  हूं  फिर  भी  मैं  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजने  के  उनके  सही
 अग्यवहारिक  बिचार  से  मैं  सहमत  नहीं  हूं  ।  फिर  भी  मैं  इसको  बहुत  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 मन्त्रीमण्डलीय  सचिव  से  लेकर  मुख्य  सचिव  तथा  समाहर्ता  से  लेकर  लिपिक  तक  सभी
 नौकरशाही के  प्रभाव  में  हालांकि  संसद  सर्वोपरि  निकाय  है  और  हम  बहुत  से  कानून  पारित  करते

 ये लोग  ही  उन्हें  लागू  करते  आजादी  के  40  बर्ष  बाद  भी  हम  देखते  हैं  कि  कथनी  और  करनी  में
 अन्तर  बढ़ा  चड़ाकर  कहने  और  कार्यान्वयन  में  अन्तराल  सरकार  की  सभी  योजनायें  केवल
 कायजी  शेर  बनकर  रह  गई  हैं  और  आज  सरकार  के  आदेश  पानी  के  बुलबुले  जंसे  हो  गये  हैं  ।

 कुछ  समय  पहले  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  दक्षिण  पृवं  एशियाई  राष्ट्रों  के संघ  की  प्रशासनिक
 सुधार  कार्य-शाला  पर  आयोजित  गोष्ठी  में  यह  कहा  था  कि  परिवर्तन  ऊपर  से  ही  रिया  जाना  चाहिए  ।
 उनके  इस  विचार  की  मैं  प्रशंसा  करता  मैं  इसे  स्वीकार  करता  सर्वोच्च  स्तर  से  ही  निश्चित  रूप
 से  परिबतंन  किया  जाना  चाहिए  तभी  निचले  स्तरों  पर  परिवर्तन  आ  पाएगा  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  इस  विचार  को  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  हम  बड़ी  आसानी  से
 सामांजिक  सुधार  ला  सकते  हैं  और  उन्होंने  सामाजिक  सुधार  की  तुलना  इंजिन  बदलने  से  की  मैं
 मन्त्री  महोदय  के  इस  दृष्टिकोण  से  सहमत  नहीं  हूं  । शायद  उन्होंने  सोचा  होगा  कि  इंजिन  बदलना  भी
 वर्दी  अथवा  सन्य  ऐसी  किसी  चीज  को  बदलने  की  बात  रही  यदि  माननीय  मन्त्री  का  दृष्टिकोण  है
 तो  मैं  उससे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 संध  लोक  सेवा  आयोग  इतनी  अधिक  परीक्षायें  आयोजित  करता  है  और  उसमें  प्राप्त  अंकों  के

 अनुसार  उसके  द्वारा  विभिन्न  सेवाओं  में  प्रत्याशियों  का  नाम  निर्शेशन  किया  जाता  है  ।  एक  या  दो  अंक
 का  अन्तर  होने  पर  इतनी  अधिक  संवर्ग  आदि  बनाये  जा  रहे  उन्हें  भारतीय  प्रशासनिक

 भारतीय  पुलिस  भारतीय  रक्षा  लेखा  भारतीय  विदेश  सेवा  आदि  में  नियुक्त  कर  दिया

 जाता  है  और  वे  लोग  अपने  पदोन््नतियां  प्रशिक्षण  के लिए  विदेश  जाने  ज॑स्ती  अनेक  बातों  के  लिए

 लड़  रहे  परिणाम  यह  है  कि  सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  के  बीच  में  असन्तोष  फैल  रहा  है  और  वे

 अपने  कतंब्य  समुचित  ढंग  से  नहीं  निभा  पा  रहे  हैं  ।

 मैं  मन््त्री  महोदय  का  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  बारे  में  यह  तक  स्बीकार  करता  हूं  कि  हमने  यह
 कार्यक्रम  1952  में  शुरू  किया  था और  इसका  वास्तविक  रूप  से  कार्यान्वयन  1983,  1984  या  1985  5

 में  हुआ  था  और  अनेक  अधिकारी  विदेश  गये  और  वहां  उन्होंने  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  और  वे  नये  विचार

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  देशों  में  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  आपने  कहा

 था  कि  वे  प्रशिक्षण  के  लिए  पश्चिम  फ्रांस  और  अन्य  देशों  में  गये  तथा

 उन्होंने  उन  देशों  में  अनेक  प्रकार  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  किस

 प्रकार  के  प्रस्ताव  रखे  हैं  और  उनसे  जानकारी  प्राप्त  के  बाद  आपने  क्षिस  प्रकार  की  योजनायें  तेयार  की

 है  ।  यदि  इस  समय  उनके  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  तो  वे  बाद  में  उसे  सभापटल  पर  रख  सकते

 अब  इन  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  अधिकारियों  तथा  अन्य  अधिकारियों

 को  प्रशिक्षण  के  लिए  बाहर  जाना  जरूरी  नहीं  सच  तो  यह  है  कि  उन्हें  जनजातीय  हरिजस

 आदि  में  जाना  चाहिए  और  वहां  रहने  दाली  जनता  के  कठिनाइयों  के  बारे  में  जानना  चाहिए  ।
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 चिन्ता

 जानना  चाहिए  कि  बं  धुआ  मजदूर  और  छुआछुत  क्या  होती  यदि  वे  हन  सब  बातों  को

 जान  जाते  हैं  तो  वे  कुछ  कार्यक्रमों  को  लागू  कर  सकंगे  और  इस  देश  में  गरीब  और  निर्धन  जनता

 फूल  सकेगी  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  प्रशिक्षण  के  लिए  भारतीय  प्रशासभिक  भारतीय

 पुलिस  सेथा  अधिकारियों  और  अन्य  अधिकारियों  को  विदेश  न  भेजें  और  उसके  स्थान  पर  उन्हें  जनजातीय
 और  हरिजन  बस्तियों  में  भेजा  जाये  ताकि  उन्हें  बंधुआ  मजदूर  ओर  अन्य  प्रकार  के  लोगों  के

 कष्टों  की  प्रत्यक्ष  जानकारी  मिल  सके  ।  तभी  वे  कार्यक्रमों  को  लागू  कर  मुझे  मालूम  है  कि  मन्त्री

 महोदय  यह  स्वीकार  नहीं  करेंगे  कि  वे  लोग  इन  बस्तियों  में  किन्तु  कम-से-कम  उन्हें  यह  बात
 ध्यान  में  रखनी  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  अभी  या  बाद  में  कुछ-न-कुछ  करना  चाहिए  ।

 श्री  शाम्ताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मन्त्री  को  ऐसा  नहीं  सोचना

 चाहिए  कि  उन्होंने  वह  हारबर्ड  गये  थे  इसीलिए  उन्होंने  इसे  शुरू  किया  उन्होंने  इस  बात  को  दो  बार

 दुहराया  यह  कारयंक्रम  उनके  मन्त्री  बनने  से  बहुत  पहले  शुरू  किया  गया  था  ।  संसद  का  सदस्य  होने
 के  नाते  हम  स्थिति  +  पुनरीक्षा  कर  रहे  और  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  यह  प्रशिक्षण  बेकार  मैं  अपने

 माननीय  मित्र  से  सहमत  नहीं  हूं  ओर  मैं  यह  नहीं  चाहता  हूं  कि  हमारे  अधिकारी  जापान  या

 चोन  तक  भी  यदि  ऐसे  प्रशिक्षण  के  लिए  कोंई  देश  है  तो  वह  भारत  ही  है  जो  कि  संसार  का  सबसे
 बड़ा  लोकतांत्रिक  देश  मैं  आपको  एक  उदाहरण  दूंगा  और  मैं  यह  आवश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  उसमें

 कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  यदि  आपको  कार्मिक  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  मन्त्री  की  हैसियत  से
 किसी  म।मले  पर  कायंवाही  करनी  तो  आप  ब्रिटेन  के  गृहमन्त्री  की  अपेक्षा  हजार  गुना  बेहतर
 वाही  कर  पायेंगे  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  दो  या  तीन  वर्ष  की  थोड़ी  सी  अवधि  में  आपने  ऐसी  अनेक
 जटिल  समस्याओं  का  सामना  किया  है  जिनका  अन्य  विकासशील  देश  के  गृह  मन्त्री  या  विदेश  मन्त्री  नहीं
 कर  पाये  हमारे  अधिकारियों  के  साथ  इसी  प्रकार  की  स्थिति  कोई  भी  अधिकारी  इस  देश  में

 एक  वर्ष  के  अन्दर  ही  विशेषज्ञ  बन  जाता  है  और  मेरा  ख्याल  है  कि  उसे  प्रक्रिया  विज्ञान  या  अन्य  मूलभूत

 मुद्दों  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  की  बिल्कुल  भी  जरूरत  नहीं  होती  जहां  तक  गोआ  का  सम्बन्ध  मैं  जानता

 हैं  कि गत  25  वर्षों  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अनेक  अधिकारी

 क्षण  के  लिए  गए  हैं  परन्तु  वहां  से  वापस  आने  के  बाद  मैंने  उनमें  ऐसा  कोई  अधिकारी  नहीं  देखा  जिसने

 विदेशी  काय  प्रणाली  अथवा  विदेश  प्रवास  के  दोरान  प्राप्त  किए  गए  किसी  उल्लेखनीय  ज्ञान  का  उपयोग

 तत्कालीन  संघ  क्षेत्र  गोआा  दमण  और  दीव  के  लाभ  के  लिए  किया  हो  ।  उनका  बिदेशों  में

 क्षण  प्राप्त  करने  का  क्या  उपयोग  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  भ्रामीण  रोजगार
 20  सूत्री  कार्यक्रम  का  क्या  उपयोग  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि क्या  उनका  अलग-अलग

 मूल्यांकन  किया  गया  है  ?  यदि  उनके  कार्य  निष्पादन  में  10  प्रतिशत  का  भी  सुधार  तो  मैं  कहूंगा  कि

 सभी  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  लिए  भेजा  जाना  चाहिए  ।  मैं  दो  प्रश्न  पूछना  चाहता  पहुली  बात

 यह  कि  आप  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विशेष  संदर्भ  में  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  तैयार  की  जाने
 वाली  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  उनके  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  किस  प्रकार  क्या

 बिदेशों  में  प्रशिक्षण  के  दौरान  उनके  द्वारा  सीखी  गई  किसी  कार  प्रणाली  से  केन्द्रीय  सरकार  की  किसी
 योजमा  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  मिली  है  ?

 श्री  वी०  शोभनाड्रीश्वर  राब  :  उपाध्यक्ष  मेरा  विचार  है  कि  हमें  इस
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 — —  नानिननन--पपयायानाे

 मुद्दे  के  बारे  में  एलर्जी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  जब  हम  बेहतर  ज्ञान  और  कुशलता  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता
 का  महत्व  समझ्न  रहे  हैं  तो  हमें  इस  बात  की  निन्दा  नहीं  करनी  चाहिए  कि  वे  किसी  अन्य  देश  में
 क्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  अपितु  इस  बात  प्रशंसा  करनी  चाहिए  कि.ऐसा  प्रशिक्षण  उन्होंने  किसी  अन्य  देश  में
 प्राप्त  किया  आपको  इसे  सकारात्मक  दृष्टि  से  देखना  चाहिए  ।  म ेरा  विचार  है  कि  अमरीका
 ओर  ब्रिटेन  जैसे  देशों  के अलावा  हमारे  देश  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  चीन  जैसे  देश  जिन्होंने
 ग्रामीण  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलाखों  लोगों  को  चिकित्सा  सेवा  भ्रदान  क रने  के  क्षेत्र  में  तीब्
 प्रगति  की  है  और  इससे  भी  अधिक  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  लघु  प्रोद्योगिकी  क्षेत्र  में  प्रगति  की  है  जिसके
 माध्यम  से  पूरे  देश  भें  लाखों  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया  गया  इन  परिस्थितियों  में  मैं

 मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  देश  की  प्रगति  और  बेहतर  प्रशासन  के  लिए  इन  दो  अति

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  वर्तमान  प्रणाली  अंग्रेजों  द्वारा  शुरू  की  गई  थी  ।  जब  वे  हमारे  देश  पर
 शासन  कर  रहे  थे  तो  उन्होंने  ऐसी  प्रणाली  विकसित  की  जिसमें  लगभग  सभी  प्रकार  के  मामले  में  फाइल
 सर्वोच्च  स्तर  तक  जाती  थी  और  उस  स्तर  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  अंग्रेज  न््यक्ति  होता  उनकी  सदा
 यह  मंशा  रहती  थी  कि  कार्य  घीमी  गति  से  उनकी  मुख्य  चिन्ता  यह  रहती  थी  कि  विद्रोह  की  कोई

 गुंजाइश  न  रहे  और  उसके  साथ-साथ  हमारे  देश  की  कीमत  पर  अधिक  से  अधिक  धन  की  बचत  कर
 सके  और  उसे  अपने  देश  में  ओऔद्योगिकीकरण  के  विकास  पर  खर्च  कर  अपने  देश  के  उत्पादों  को

 हमारे  देश  में  लाकर  बेचे  और  ऐसा  करके  पुनः  भारी  लाभ  कमाएं  ।  राज्य  और  दोनों  स्तरों  पर

 हमारे  सचिवालयों  में  भी  कार्यकरण  की  इसी  प्रकार  की  धीमी  गति  का  होना  बहुत  दुःख  की  बात  है  ।
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अनेक  अधिकारी  तथा  उनसे  निचले  स्तरों  के  अधिकारी  सदा  नकारात्मक

 दृष्टिकोण  से  काये  करते  चाहे  कोई  समस्या  बहुत  अधिक  लोगों  की  हो  तथा  चाहे  कोई  मुद्दा  बहुत
 सही  और  यथोचित  वह  किसी  अधिकारी  के  सम्मुख  पहुंचता  है  तो  वह  उसमें  ऐसा  मामूली
 नुक््ता  ढूंढ़ता  है  जिसके  आधार  पर  वह  उस  फाइल  को  निचले  स्तर  तक  लौटा  इस  प्रकार  बहुत
 सा  मूल्यवान  समय  नष्ट  हो  जाता  मन््त्री  महोदय  का  इस  पहलू  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 हम  इन  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  पर  भेज  रहे  हैं  और  उन्हें  किसी  जिले  का  कलक्टर  बनना  है
 अथवा  बाद  में  वे कोई  अति  वरिष्ठ  प्रशासकीय  पद  सभालेंगे  ।  इन  अधिकारियों  को  अन्य  देशों  में  अपनाए

 गए  उन  परिवतंनों  का  अध्ययन  करना  चाहिए  जिनसे  काय  तेज  गति  से  होता  यह  प्रत्येक  जन

 निधि  का  दुःखद  अनुभव  यह  आपका  भी  अनुभव  होगा  कि  चाहे  कोई  मामला  किसी  बहुत  मामूली
 किसान  का  हो  अथवा  किसी  गरीब  ब्यक्ति  अथवा  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  का  त्मस्या  के  समाधान

 के  लिए  उसे  किसी  कार्यालय  के  20  से  25  चक्कर  लगाने  पड़ते  अनावश्यक  चक्कर  लगाने  की  इस

 समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  सरक।|र  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  भी  पूंजीवादी  प्रणाली  वाले  अथवा  समाजवादी  प्रणाली  वाले

 देश  बहुत  तेजी  से  प्रगति  कर  रहे  हमारी  प्रणाली  में  क्या  खराबी

 एक  साननीय  सदस्य  :  क्योंकि  हमारे  यहां  कोई  प्रणाली  नहीं  है  ।

 क्षी  बी०  क्षो भनाद्रोश्वर  राव  :  अनेक  बार  हम  देखते  हैं  कि  लोग  बिल्कुल  भी

 कोई  काम  नहीं  करते  जब  तक  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  देश  में  मेहनत  से  काम  नहीं  करेगा  तब  तक  देश

 तेजी  से  प्रगति  नही ंकर  पाएगा  ।  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजे

 247



 भण्टे  की  चर्चा  25  1987
 =  _  का  जा  -  _  अमििकिकििकककक किक  कक  ल

 बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  ]

 गए  लोगों  को  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  उन  देशों  में  लोग  किन  बातों  से  अपना  हर  एक  कार्य  सबसे

 बेहतर  ढंग  से  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  होते  इस  प्रकार  वे  न  केवल  अपने  और  अपने  परिवार  के

 लिए  कार्य  करते  हैं  अपितु  साथ  ही  साथ  बे  अपने  देश  के  चहुंमुखी  विकास  में  भी  सहायता  करते  इस

 उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  पूंजीवादी  और  समाजवादी  देशों  ने  कौन-कौन  से  साधन  अपनाए  हैं  ?

 वह  कोन-कौन  सी  बातें  हैं  जो  उन  देशों  में  लोगों  को  तेजी  से  कार्य  करने  के  लिए  प्रेरित  करती  क्या
 हमारी  सरकार  इन  दो  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए कोई  कदम  उठाने  जा  रही  है  जिनका  सम्बन्ध  बहुत
 अधिक  लोगों  से  यदि  सरकार  इस  समय  ऐसा  कोई  कदम  नहीं  उठा  रही  है  तो  मैं  उससे  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  अब  आवश्यक  कदम  उठाए  ताकि  आने  वाले  वर्षों  में  व्यापक  परिवर्तन  हों  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  केवल  एक  मिनट  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  मंत्री  महोदय  को  पहले  उत्तर

 देने  दीजिए  ।  हम  बाद  में  देखेंगे  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  मैं  एक  मिनट  से  अधिक  नहीं  लुूंगा  ।  महोदय  मन्त्री  जी  मान  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  नियम  मुझे  इस  बात  को
 जत  नहीं  देते  हैं  । आप  निममों  को  वदलिए  तभी  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  भन्त्री

 आप  उत्तर  दीजिए  ।  वरना  मैं  सभा  स्थगित  कर

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  केवल  एक  मिनट  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  का  जवाब  मत  दीजिए  ।

 भरी  पी०  लिकस्थरस  :  नहीं  मैं  जवाब  नहीं  दे  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।

 भरी  पी०  चिदस्थरभस्  :  मैं  उस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  संफुददीन  सोज  :  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अच्छी  बात  नहीं  आप  क्या  कह  रहे  आपको  हमारे  साथ

 योग  करना  चाहिए  ।

 श्री  पो०  चिदस्वर्म्  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  मेरे

 द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  बारे  में  मुझसे  प्रश्न  किए  मुझे  इस  वात  की  खुशी  है  कि  इस  मामले  पर

 थोड़ा  सा  प्रकाश  डाला  गया  लेकिन  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  जब  श्रीमान  आचार्य  ने  प्रश्न  उठाए  थे  उस

 आाती  है  ।
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 शी  असुवेव  आचार्य  :  आप  टाल-मटोल  कर  रहे  हैं
 **

 थी  पी०  चिकम्थरस्  :  मैं  टाल-मटोल  नहीं  कर  रहा  हूं  । आप  मेरी  बात  आपकी
 समस्या  यह  है  कि  आप  किसी  की  बात  नहीं  सुनते  उन्होंने  मुझसे  पूछा  है  कि
 परामशंदाताओं  के  प्रतिवेदन  के  निष्कर्ष  कया  मैं  आपको  आश्वस्त  करता  हूं  कि  यह  प्रतिवेदन  इस
 देश  के  प्रशिक्षण  संस्थानों  से  सम्बन्धित  नहीं

 आपको  थोड़ा  धैये  रखना  चाहिए  और  प्रत्येक  लाइन  के  बाद  थोड़ा  रुकना  यह  एक
 ऐसा  प्रतिवेदन  था  जिसमें  हमारे  द्वारा  देश  में  शुरू  किए  गए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  बारे  में  टिप्पणी  की
 गई  थी  और  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  था  कि  कया  इसमें  कुछ  कमियां  हैं  अथवा  नहीं  ।
 यदि  आप  सुनें  तो  मैं  उत्तर  आचाय॑  जी  जब  तक  मैं  कम  से  कम  तीन  वाकयों  को  पूरा  करू  तब  तक
 आपको  रुकना  हो  सकता  है  कि  आपके  दल  ने  आपको  इसी  प्रकार  प्रशिक्षित  किया  हो  ।

 हम  देश  के  भीतर  मूल्यांकन  कर  रहे  श्री  हल्दीपुर  ने  हमारे  लिए  मूल्यांकन  प्रो  ०

 ईश्वर  दयाल  ने  हमारे  लिए  मूल्यकन  किया  |  हम  केवल  एक  ही  बस  का  मूल्यांकन  करना  बाहते
 अर्थात  क्या  प्रशिक्षण  प्रयोग  में  सुधार  सम्बन्धी  कार्य  क्रम  ठोस  प्रशिक्षण  प्रयास  के  परिणामस्वरूप  की

 गई  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  चल  रहे  ठोस  प्रशिक्षण  प्रयास  के  परिणामस्वरूप  ये  सामने  आए  मैं  पुनः
 कहूंगा  कि  यह  प्रशिक्षण  केवल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के

 लिए  ही  नहीं  है  ।  देश  में  विदेश  डाक  ओर  दूर-संचार  भारतीय  आयुध  कारखाना  सेवा

 बन  सेवा  तथा  अन्य  सेवाओं  और  अन्य  संवर्गों  के  लिए  प्रशिक्षण  कायेक्रम  शुरू  किए  इसके  लिए  पांच

 कार्यंशालाएं  चल  रही  हैं  ।  इन  कार्यशाल!ओं  में  मन््त्री  और  भारत  सरकार  के  वरिष्ठ  सचिव  भी  भाग
 लेते  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  जागरूक  हम  नए  विचारों  का  भी  परीक्षण  करना  चाहते  हैं  ।
 यमारे  आपके  सामने  बैठकर  एक-दूसरे  से  यह  प्रश्न  पूछने  के  इच्छुक  है  कि  आपसी
 समस्या  कया  आप  मिलकर  काये॑  कंसे  करते  यदि  किसी  सरकार  के  मन्त्री  और  सचिवों  पर

 किसी  अन्य  विचारधारा  का  प्रभुत्व  है  और  वे  आमने-सामने  बंठकर  समस्या  का  समाधान  करने  के

 इच्छुक  नहीं  तो  उनके  सम्बन्ध  में  मुझ  खेद  हम  उसे  अब  करने  के  इच्छुक  अब  यह  निष्कर्ष
 निकला  है  कि  इस  देश  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  राज्य  प्रशासनिक

 प्रशिक्षण  संस्थानों  सहित  हमारे  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  क्षमता  को  बढ़ा  दिया

 हम  इस  निष्कर्ष  पर  भी  पहुंचे  हैं  कि  प्रशिक्षण  संशाघनों  में  भी  भारी  कमी  हो  गई  है  क्योंकि

 हमने  उनसे  अचानक  ही  उतना  काये  करने  के  लिए  कहा  है  जो  उस  कार्यभार  के  दस  गुने  से  भी  अधिक

 है  जिसे  उन्होंने  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  कलकत्ता  सहित  निरन्तर  किया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  आप

 वापस  जाकर  उस  संस्थान  को  कम  से  कम  एक  बार  अवश्य  देखें  ।

 तीसरा  निष्कषं  यह  है  कि  प्रशिक्षण  क ेलिए  किए  गए  अधिक  प्रयासों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आपको  अपने  प्रशिक्षकों  के संसाधनों  से  सुधार  करना  यह  आपका  काये  है  कि  आप  इसे  कंसे

 करते  हैं  ।  कृपया  आप  अपने  प्रशिक्षकों  के  संसाधनों  को  बढ़ाइए  क्योंकि  किए  गए  अधिक  प्रयासों  से

 अपेक्षाओं  में  वृद्धि  हुई  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  माननीय  प्रधान  मन्त्री  संस्थानों  के  प्रमुखों  से

 मिले  तब  उन्होंने  उनसे  क्या  कहा  उन्होंने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  कही  उन्होंने  कहा
 बे  में  उस  अधिकारी  का  परीक्षण  किया  जाता  जिसे  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजा  जाता  दूसरे

 ब्ष  में  संस्थान  का  परीक्षण  किया  जाता  है  ?  संकाय  का  परीक्षण  किया  जाएगा  क्योंकि  संकाय  को  दूसरे
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 वर्ष  में  उसको  अच्छा  और  उन्नत  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  कराने  ओर  तोसरे  वर्ष  में  भोर  भी  अच्छा  ओर
 उनन्मत  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  करने  में  समर्थ  होना  चाहिए  ।  अतः  क्षमता-नियमित  शिक्षा  का  एक  भाग

 आज+  ल  देश  के  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में  एक  प्रोढ़  तथा  नियमित  शिक्षा  विभाग  होता  क्यों  ?  इसका
 कारण  यह  है  कि  नियमित  शिक्षा  व्यक्ति  के  जीवन  का  एक  भाग  होती  महाविद्यालय  छोड़ते  ही
 आपकी  शिक्षा  समाप्त  नहीं  हो  ज।ती  |  शिक्षा  आपके  डिग्री  प्राप्त  करते  ही  समाप्त  नहों  हो  जाती  है  ।

 हमारे  अधिकारियों  को  भी  नियमित  शिक्षा  प्राप्त  करनी  यह  सरकार  इस  सिद्धांत  के  प्रति
 वचनवद्ध  है  कि  भारत  में  ही  नियमित  शिक्षा  होनी  यह  सरकार  इस  सिद्धांत  के  प्रति  वचनबद्ध
 #  कि  हमें  अपने  प्रशिक्षण  संस्थानों  और  संकाय  की  गुणवत्ता  में  सुधार  तथा  बृद्धि  करनी

 भो  असुवेव  आचार्य  :  फोर्ड  फाउंडेशन  को  सहायता  से  ?

 भ्रो  पी०  चिब्म्थश्म  :  ताकि  वे  ठस  बढ़े  हुए  कार्य  को  कर  सके  जो  उन्हें  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के
 कारण  सौंपा  गया  है  तथा  जो  इस  देश  के  सभी  संवर्गों  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  ये  रिपोर्ट  के
 निष्कर्ष  हैं  और  यह  क्या  है

 श्री  बसुदेव  आच्वार्य  :  आपने  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  फोर्ड  फाउंडेशन  क्यो ं?

 थी  पी०  चिदम्ब रम  :  मैंसे  उत्तर  दे  दिया  यदि  वह  इसे  समझ  नहीं  सकते  हैं  तो  मैं  इसमें
 कया  कर  सकता

 बसुदेव  आश्वार्य  :  आपने  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 थी  पो०  बिकम्वरम्  :  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  और  मैं  इसे  उनको  दोबारा  भी  बता  सकता

 श्री  वसुदेव  आचार्य  :  फोर्ड  फाउंडेशन  क्यों  ?  इस  प्रश्न  का  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया ४  ।  हु  4

 श्री  घो०  चिक्स्थरण  :  ठोक  अब  जहां  तक'श्री  शांताराम  नायक  का  सम्बन्ध  उन्होंने
 मझसे  पूछा  था  :  आपने  कार्य  निष्पादन  मिष्पादन  मूल्यांकन  किया  मैं  स्पध्ट  रूपसे  यह  बताना
 चाहता  हूं  कि  मैंने  कुछ  हृद  तक  कार्ये-निष्पादन  मूल्यांकन  किया  है  और  हृद  तक  कार्य-निष्पादन

 मूल्यांकन  नहीं  किया

 स्लाउ  स्कूल  पर  आधारित  तीम  ओर  दो  अन्य  संस्थानों  में  हममे  प्रशिक्षण  क्षमता  का
 अन्तरीयकरण  कर  दिया  है  और  हमने  प्रशिक्षण  सामग्री  में  सुघार  किया  उस  सीमा  तक  हमने
 मूल्यांकन  किया  है  ।  हमने  ठीक  प्रकार  से  शुरुआत  की  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थान
 प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थान  मैसूर  आई०  एमम०  जी०  त्रित्रेन्द्रम  ने  प्रशिक्षण  सामग्री  में  पर्याप्त  सुधार
 किए  पिछने  पांच  वर्षों  में  क्षमता-विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गए  150  ब्यक्षितयों  में  से  अधिकतर

 व्यक्ति  प्रशिक्षण  संस्यानों  में  वाप्स  चले  गए  लेकिन  मैंने  उन  150  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 और  अन्य  अधिकारियों  का  जो  प्रतिवर्ष  कार्मिक  विमाग  के  वधान  में  विदेश  जाते  या  उन  सेक
 अधिफारियों  का  जो  कोयल  इस्पात  विज्ञान  वित्त  वाणिज्य  और  उद्योग  से  विदेश  जाते  मूल्यांकन  नहीं
 किया  मैंने  ऐवा  कोई  मूल्यांकन  नही कक  LJ
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 मल  ननन्रभव्रील्रीीकलओ  जप  -

 थी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  आपका  ऐसा  करने  का  विचार

 श्री  पी०  मैं  इस  बात  पर  आ  रहा  लेकिन  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  हमें  दो  बातों
 कः  मूल्यांकम  करना  पहली  बात  यह  हैं  कि  क्या  ये  अधिकारी  प्रशिक्षण  प्राप्त  करके  वापस  आ

 गए  क्या  उनको  लगाने  की  हमारी  कोई  ऐसी  ठोस  नियोजन  नीति  जिसमें  उनके  द्वारा  प्राप्त
 क्षण:का  ध्यान  रखा  जाए  ?  दूसरी  बात  यह  है  कि  क्या वे  प्राप्त  की  गई  क्षमता  का  अन्तरीयक रण  करने  में
 समय  रहे  हैं  और  क्या  वे  इसे  अपने  समकक्ष  व्यक्तियों  और  साथियों  को  दे+  में  समर्थ  रहे  मूल्यांकन
 किया  जाना  चाहिए  |  हम  एक  मूल्मांकन  मैं  सुझाव  के  लिए  आभारी  हूं  ।

 .
 मैं  श्री  चिन्ता  मोहन  का  आभारी  हूं  ।  उन्होंने  मुझसे  वास्तव  में  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  ।  उन्होंने

 केवल  यही  कहा  कि  हमें  अपने  अधिकारियों  को  बह्तियों  आदि  में  भेजना  मेरे  विचार  से
 कारी  जिलों  में  जाते  हैं  और  उन्हें  अधिक  संख्या  के  जिलों  में  जाना  यह  एक  एक  जटिल  समस्या

 यह  पूरी  तरह  मेरे  हाथों  में  हमें  जिला  प्रशासन  की  अपनी  पूरी  पद्धति  को  बदलना  चाहिए  ।

 हमारे  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  भी  जिलों  में  जाना  लेकिन  यह  दीघंकालीन  कारय॑

 आप  यह  जानते  हैं  कि  यह  भी  एक  ऐसा  मामला  है  जिसकी  मैंने  हैदराबाद  में  पहली
 बार  रुप  रेखा  रखी  मैंने  यह  कहा  हमें  अपने  जिला  प्रशासन  का  नवीकरण  करमा  चाहिए
 जिसके  अनुसार  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  जिलों  में  जाना  चाहिए  ।  इस  मन्त्रालय  की  मन्त्रणा  समिति
 इस  सम्बन्ध  में  जानती  है  ।  जिला  प्रशासनों  के  संम्बन्ध  में  हम  कागजी  कार्यवाही  कर  रहे  हमने  मुख्य
 सचिवों  के  सम्मेलन  में  कुछ  विचार  रखे  थे  ।  हम  कागजी  कायंवाही  को  जारी  रखने  की  आशा  करते

 हम  इसे  आगामी  सम्मेलन  में  रखेंगे  ।

 श्री  वृत्षिचन्त्र  जन  :  लेकिन  वे  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  पी०  चिवम्बरम्  :  मैं  यह  जानता  हूं  कि  वे  कुछ  नहीं  कर  रहे  हमने  इन  विचारों  को

 मुख्य  सचिवों  के  समक्ष  हमने  उनसे  इन  पर  विचार  करने  तथा  उत्तर  देने  के  लिए  कहा

 हमने  एक  सुझाव  दिया  है  कि  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  जिलों  में  भेजा  जाना  चाहिए  ।  यह  एक  ऐसी  बात

 है  जिसे  में  दिल्ली  मैं  बोठकर  नहीं  कर  हूं  ।  हमें  सभी  राज्य  सरकारों  का  सहयोग  लेना

 लेकिन  यहां  कोई  दल  यह  नहीं  कह  सकता  :  आखिरकार  आपकी  पार्टी  का  मामला  है  क्योंकि

 प्रत्येक  पार्टी  की  किसी  न  किसी  राज्य  में  सत्ता  में

 जहां  तक  राव  का  सम्बन्ध  है  मैं  उनका  इस  बात  के  लिए  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  इस  विचार  का

 व्यापक  रूप  से  समर्थन  किया  है  कि  हमें  लोगों  का  भंडाफोड़ना  चाहिए  ओर  अन्तरीयकरण  करना

 चाहिए  ।  उस  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  जो  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू

 ने  बहुत  पहले  कही  थी  :

 मामले  में  चाहे  वह  विज्ञान  संस्कृति  अथवा  किसी  अन्य  विषय  से

 सम्बन्धित  मैं  उस  बात  को  पसंद  नहीं  करता  हूं  जिसका  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण
 संकुचित  हो  तथा  जिसमें  हम  यह  सोचते  हैं  कि  हम  उस  विषय  की  पाराकाष्ठा  पर

 पहुंच
 |  गए  हैं  भौर  हमें  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  और  सीखने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  से  स्थिर  स्थिति  का  पता  लगता  जो  कोई  चीज  स्थिर

 है  वह  गतिहीन  हो  जाती  है  और  धीरे-धीरे  वह  नष्ट  हो  जाती  हर  प्रकार  का
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 ज्ञान  और  जानकारी  जिसे  हम  प्राप्त  कर  सकते  है  हमें  प्राप्त  करनी  मेरी

 ऐसी  विचारधारा  है  मेरा  यह  भी  विद्यार  है  कि  हमें  शेष  दुनिया  के  देशों  से  भी

 उदारता  से  सम्पर्क  स्थापित  करने  चाहिए  और  हमें  अन्य  देशों  के  लोगों  को  यहां  से

 कुछ  सीखने  के  लिए  आमन्त्रित  करना  चाहिए  ।  मैं  इसमें  किसी  प्रकार  को  बाधा  नहीं
 चाहता

 महोदय  मैं  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता  केवल  दूसरों  से  सीख  नहीं
 रहे  हैं  अपितु  हम  दूसरों  को  सिखा  भी  रहे  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  भारत
 अफगानिस्तात  से  जिम्बाय्वे  के  मध्य  के  53  विकासशील  देशों  से  छात्र  बुुलाता  हम  उन्हें  पिछले
 कई  वर्षोंसे  बुलाते  रहे  हस  उन्हें  उस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बुलाते  यहां  तक  कि  चीन  को

 15000  छात्र  प्रतिवर्ष  विदेशों  में  भेजता  वस्तुतः  प्रश्न  यह  क्या  हम  एक  सीमित  समाज  बनाने
 जा  रहे  क्या  हम  अपने  ही  सोमित  रहना  चाह  रहे  हैं  ?

 इस  सम्बन्ध  में  जो  चेतावनी  दी  गई  उसे  हमने  नोट  कर  लिया  है  लेकिन  प्रश्न  यह  है
 कि  हमें  चाहिए  कि  **

 श्री  सेफुद्रीम  चोधरी  लेकिन  फोड़  फाउन्डेशन  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  न
 दिया

 भी  पी०  चिवस्थरम  :  हमें  दूसरों  से  सीखना  हमें  दूसरों  को  सिखाना  चाहिए  और

 हमें  आगे  बढ़ना  चाहिए  ओर  इस  कार्यक्रम  के  पीछे  यही  दर्शन

 ्ै

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होती
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 तत्पश्थात  लोक  सभा  26  1987/
 5  1909  के  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित

 मित्तल  3,  नवीन
 द्वारा  मुद्गित


